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 भ०  प०

 पंजाब  समस्या  का  समाधान

 $508.  श्रो  मशोरु  आनन्दराव  ,  सर  विद  े
 डा०  सुधोर  राय

 :  क्या  गृह  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पंजाब  समस्‍या  को  हल  करने  हेतु  कोई  नई  पहल  की
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  सस्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  गृह  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  एसम०  एस०

 :  और  सरकार  पंजाब  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  निष्ठा  पूर्वक  प्रयास  करने

 के लिए वचनबद्ध है तथा इस समस्या का हल ढू ढने के लिए आवश्यक कोई भी नया कदम उठाने के
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 लिए  तत्पर  सरकार  सभी  बिना  सुलझाए  मुद्दों  का  विस्तृत  हल  ढूंढने  के  लिए  भी  वचनबद्ध

 इस  बात  को  सु।नश्चित  करने  से  लिए  अपेक्षित  प्रयास  भी  किए  जायेंगे  कि  उग्रवादियों  के साथ  मिले

 हुए  विश्नान्त  युवक  सामाजिक-आर्थिक  गतिविधियों  की  मुख्य  धारा  में  लोट/आएं  तथा  हिंसा  और

 आतंकवाद  से  दूर  धरकार  उन  सभी  व्यक्तियों  क ेसाथ  बातचीत  करने  के  लिए  तैयार  जो
 मारत  के  संविधान  के  ढांचे  को  स्वीकार  करने  को  तैयार  हों  और  देश  की  क्षेत्रीय  अखण्डता  तथा

 प्रमुसत्ता  को  खतरे  में  न  डालते  हों  ।  छ

 ]

 थरी  अ्योक  आनन्दराव  वेशमुख  :  अध्यक्ष  पंजाब  की  समस्या  लोक  सभा  में  भी
 सभी  सांसदों  ने  रखी  चाहे  सरकार  कोई  भी  लेकिन  हमेशा  इस  समस्या  पर  लोकसमा
 में  मी और  अब  ॥0वीं  लोकसभा  में  हम  ध्यान  आकर्षित  कर  रहे  चाहे  सरकार  कांग्रंस  की  हो
 और  किसी  की  लेकिन  समस्या  वही  है॥  इसको  सुलझाने  के  लिए  जब  हम  सांसद  लोग  सवाल
 करते  हैं  तो सवाल  का  जवाब  सिर्फ  नॉमंल  आता  है|  कहते  हैं  कि  कदम  उठा  रहे  वचनबद्ध

 परन्तु  ये  सारी  बातें  कागजों  पर  हैं  और  अमल  में  वह  चीजें  आती  नहीं  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  गृह
 मनन्‍्त्री  इसका  जवाब  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  पाकिस्तान  ने  आतंकवादियों  की  मदद  के  लिए  और
 प्रशिक्षण  के  लिए  जो  अड्डे  और  केन्द्र  खोले  वह  नष्ट  करने  की  क्‍या  कुछ  योजना  है  ?  यदि  है  तो
 उस  पर  अमल  कब  होगा  ?  इसमे  मेरा  एक  सवाल  है  कि  जो  सीमा  पर  मैन्‍्स  लेए्डਂ  पर  एक
 किलोमीटर  चौड़ी  पट्टी  बनानी  उस  योजना  की  कया  स्थिति  है  ?  क्‍या  योजना  बनी  है  या  नहीं  ?

 ]

 थी  एम०  जंकब  :  सीमापार  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  है  और
 इन  कंम्पों  को  नष्ट  करने  के  लिए  विभिन्‍न  स्तरों  पर  चर्चा  की  गई  यहां  तक  की  पाकिस्तान
 की  भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  बेनजीर  मूट्टों  के  विक्षेष  दृत  यहां  आये  थे  और  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  हुई

 दोनों  देशों  के  गृह  मन्त्रियों  ने  मी  इस  विषय  पर  चर्चा  की  थी  ।

 उन्होंने  प्रश्न  का  जो  दूसरा  भाग  पूछा  है  उसके  बारे  में  प्रयास  जारी  है  कि  सीमापार  इस  देश
 की  सुरक्षा  को  खतरा  पैदा  करने  वाले  प्रशिक्षण  केन्द्र  न  चलते  रहें  ।

 थ्रो  अशोक  आन्नदराव  वेशसूख्ध  :  में  इसी  +  मामले  में  कुछ  पूछना  चाहता  क्‍या  ऐसी
 कोई  योजना  है  कि  जो  सेना  से  निवृत्त  हुए  सैनिक  उन  को  अगर  वहां  बसा  दिया  जाए  तो  वही लोग  अपने  देश  के  लिए  कुछ  कर  सकते  क्या  ऐसी  कुछ  योजना  आपके  पास  है  ?

 दूसरा  हमारा  सवाल  है  कि  जो  लोग  आज  तक  उज़ड़े  कुछ  लोग  पजाब  छोड़कर  दिल्ली
 तथा  अन्य  राज्यों  में  आए  उनको  फिर  से  पंजाब  में  बसाने  की  अगर  शुरूआत  होगी  तो  आपके
 द्वारा  उनके  लिए  वहां  सुरक्षा  की  क्‍या  व्यवस्था  है  ?  अगर  इस  बात  पर  विस्तृत  रूप  से  ब्यौरा  दे
 सकते  हैं  तो समासद  उसको  पारित  कर  सकते  वयोंकि  बातें  सिर्फ  कागजों  पर  रहती  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  देशमुत्च  आप  माषण  कर  रहे  हैं  ॥  आप  प्रइन  पूछिये  ।

 क्री  अशोकराव  आनग्वराबथ  देशमुख  :  मेरा  सवाल  यह  है  कि  जो  सेवा-निवृत्त  संनिक  उन्हें
 सीमा  पर  बसाने  के  लिए  क्‍या  किया  गया  कुछ  सरकार  के  पास  योजना  है  ||

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 झी  अज्ञोकराव  आनन्दराव  देशमुख  :  मेरा  दूसरा  सवाल  है  कि  जो  लोग  पंजाब  या
 दिल्‍ली  में  या  अन्य  राज्यों  दुसरी  जगहों  पर  बसे  और  जो  फिर  से  पंजाब  में  जाना

 चाहते  उनकी  सुरक्षा  क ेलिए  सरकार  क्‍या  कर  रही  है  ॥

 ]

 शी  एस०  एम०  जेकब  :  यह  सरकार  मतपूब  सेनिकों  के  पुनर्गात  के  लिए  हमेशा  तैयार  रहती
 लेकिन  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न  पूछा  है  कि  वा  हम  उन्हें  सीमा  पर  बसा  सकते  इय

 समय  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  जिसके  अन्तगंत  मूतपूर्व  सेनिकों  को  सीमा  पर  तेनात  करने  के  लिए
 सेना  में  लियर  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  कि  विश्व  में  केवल  एक  देश  ऐसा  है  जहां  सुरक्षा  पट्टी
 बनाई  गई  थी  और  प्रशिक्षित  व्यक्ति  वहां  नियुक्त  किए  गए  वह  इबन्नराइल  ऐपा  छोटा  देश  ही
 यह  प्रथा  चला  सकता  लेकिन  भारत  जंसे  बड़े  देश  के  जबकि  यह  गम्मीर  चिता  का  विषय

 मैं  नहीं  समझता  कि  इसकी  कोई  संभावना  लेकिन  सरकार  ने  इस  पर  कोई  अन्तिम  निर्णय

 नहीं  लिया  है  ।

 यह  मन्‍्जो  एस०  बीਂ  :  क्‍या  मैं  मी  इसका  उत्तर  दे  सकता  हूं  ?  पंजाब  और
 पाकिस्तान  की  सीमा  पर  210  गांवों  में  फोटो  पहचान-पत्र  प्रणाली  शुरू  की

 डा०  सुधोर  राय  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  1985  के
 लोगोंवाल  समझौते  को  लागू  करने  के  लिए  उन्होंने  कौन  से  कदम  उठाए  इस  माननीय  समा  ने
 राजीव-लोगोंवाल  समझौते  का  स्वागत  किया  था  लेकिन  उसकी  एक  मी  मद  को  लागू  नहीं
 किया  गया  है  मन्‍्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  को  चण्डीगढ़  देते  के  लिए
 कौन  से  कदम  उठाए  गये  सतखुज-यमुना-लिक  नहर  विवाद  के  समाधान  के  लिए  उन्होंत  कौन  से
 कदम  उठाए  हैं  और  ब्ष  1984  में  सिखों  के  विरुद्ध  जिन  लोगों  ने  दगे  मड़काए  थे  उनके  विरुद्ध
 कार्यवाही  करने  के  लिए  उन्होंने  कौन  से  कदम  उठाए  है  ?  दंगा  पीड़ितों  को  क्षतिपूर्ति  देने  क ेलिए
 आपने  कोन  से  कदम  उठाए  है  ?

 शी  एस०  थो०  चब्हाज  :  जहां  तक  राजीवन्लोगोंबाल  समझौते  का  सम्बन्ध  उसकी  यह
 समस्या  है  कि  पञाब  में  अब  किससे  बात  की  मेरे  विचार  से  जब  पंजाब  में  लोकप्रिय  सरकार
 जा  जाएगी  तब  पूरे  मामले  पर  विचार  किया  जाएगा  और  इसके  बाद  ही  इन  सभी  मुद्दों  का समाधान
 किया  जा  सकता  )

 डा०  सुधीर  राय  :  आपको  लोगों  का  विश्वास  प्राप्त  करना  है
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  ऐसा  न  उन्होंने  प्रश्न  घुछा  है  और  मन्‍्त्री  महोदय  उत्तर

 दे  रहे  है  ।

 ्ँ

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मन्त्री  महोदय  उत्तर  दे  रहें  हैं  तब  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  आप  भी

 प्रइन  पूछने  लगें  ।  मन्त्री  क्या  आपने  अपनी  बात  पूरी  कर  ली  है  ?

 ओर  एस०  यो०  चन्हान  :  मैं  अमी  यह  कह  रहा  था  कि  राजीव-लोगोंवाल  तमझौते  पर  चर्चा
 करना  कठिन

 भरी  बसुदेव  आज्ा्य  :  आप  इस  बार  किसके  साथ  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ?

 को  एस०  वो०  चब्हाज  :  यदि  आप  इसी  प्रकार  बाधा  डालते  रहेंगे  तो  मैं  अपना  वक्तव्य  पूरा
 नहीं  कर  पाऊंगा  ।  आप  मैं  कम  से  कम  इतना  घैयं  तो  होना  चाहिए  कि  इस  मामले  पर  जो  कुछ  मैं

 कह  रहा  हूं  उसे  आप  मुझ  पर  अपने  विचार  नहीं  थोप  सकते  यह  बहुत  विचित्र  स्थिति  है
 कि  आप  मुझे  वक्तव्य  मी  नहीं  देने  दे  रहे  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  राजीव-लोगोंवाल  समझौते  के
 प्रति  वचनबद्ध  हम  उसे  लागू  करना  चाहते  हैं  लेकिन  वतंमान  स्थिति  यह  है  कि  इस  समझौते  को

 लागू  करने  के  लिए  कोई  दूसरा  पक्ष  होना  चाहिए  जिसके  साथ  मैं  बातचीत  कर  सकू  ।  )
 थी  बसुदेव  आचार  :  कौन-सा  दूसरा  पक्ष  ?

 श्री  एस०  थो०  चब्हाण  :  आप  इस  सम्बन्ध  में  एक  पृथक्‌  प्रइन  पूछ  सकते  आप  बीच  में
 बाघा  क्यों  डाल  रहे  है  ?  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  हर  बात  पर  अपनी  टिप्पणी  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  मेरा  कहना  यह  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  सोच  रहे  हैं  कि  आप  उन्हें  सम्बोधित  कर  रहे  यदि  आप
 पीठ  को  सम्बोधित  करें  तो  उचित  होगा  ।

 श्री  एस०  वो०  चब्हाणथ  :  मुझे  खेद  है।॥  हम  राजीव-लोगोंबाल  समझौते  के  प्रति
 वचनबद्ध  है  और  हम  निश्चित  रूप  से  इसे  लागू  करना  चाहते  है  ।  लेकिन  वर्तमान  स्थिति  यह  है
 कि  हम  अकेले  कुछ  नहीं  कर  सकते  है  ।  यहां  तक  कि  सतलुज-यम्ुुना-लिक  नहर  अथवा  अन्य  लंबित
 मामलों  के  लिए  वहां  लोकप्रिय  सरकार  होनी  चाहिए  ताकि  इन्हें  लागू  करने  क ेलिए  हम  उसे  उत्तरदायी
 बना  सकें  ।  अन्य  बातें  मी  तभी  लागू  होंगी  जब  वहां  लोकप्रिय  सरकार  गठित  हो  जाएगी  ।

 रो  चिल  बसु  :  क्‍या  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  लहोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  वह  पंजाब  समस्या  का
 समाधान  करने  के  लिए  नए  प्रयास  करना  चाहते  है  ?  उन्होंने  कुछ  नए  प्रयासों  का  उल्लेख  किया

 मेरा  विश्वास  है  कि  सरकार  नए  प्रथास  करना  चाहती  क्या  इस  संदम  में  मैं  माननौय  मन्त्री
 महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  वया  जेसा  कि  उनके  उत्तर  में  उल्लिखित  पंजाब  को  चण्डीगढ़
 जल  विवाद  का  मामला  उच्चतम  न्यायालय  को  हरियाणा  और  पंजाब  के  बीच  सीमा  विवाद

 सुलझाने  के  लिए  उचित  योजना  बनाना  और  जो  अन्तर्राजीय  परिषद  गठित  की  गई  है  उसकी  बेठक
 नए  प्रयासों  की  शुरूआत  होगी  ?

 4
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 शो  एस०  वी  चन्हाण  :  यथपि  सरकार  इस  मामले  में  नए  प्रयास  करने  के  लिए  तैयार  है
 तथापि  भी  ये  बहुत  विवादास्पद  मामले  हैं  |  राजीव-लोगोंवाल  समझौते  में  चण्डीगढ़  के  बारे  में  कहा
 गया  हैं  कि  उसके  स्थान  पर  हरियाणा  को  कोई  और  स्थान  दे  दिया  लेकिन  बात  यह  है  कि

 इस  प्रकार  की  स्थिति  में  या  तो  वहां  पर  लोकप्रिय  सरकार  हो  क्योंकि  हम  पंजाब  के  राज्यपाल  से

 बात  नहीं  कर  सकते  कोई  ऐसा  होना  चाहिए  जिसका  दायित्व  हो और  उसके  बाद  इन  लम्बित
 विषयों  पर  चर्चा  की  जाएगी  ओर  इसका  सौहादंपूर्ण  समाधान  ढू  ढ़ा जाएगा  ।  केवल  मामला  :

 रॉजीय  परिषद  को  सौंपने  से  इस  समय  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।

 शी  चन्द्रणोत  यादव  :  मेरे  विचार  से  मंत्रो  महोदय  ने  बार-बार  सर  सही  कहा  है  कि  वहां
 पर  लोकप्रिय  सरकार  होनी  चाहिए  |  मैं  एक  सकारात्मक  प्रइन  पूछ  रहा  हूं  कि  क्‍या  सरकार

 महसूस  करती  है  कि  अगले  दो-तीन  महीने  में  नवम्बर  या  दिसम्बर  तक  सरकार  हर  संमव  प्रयास
 समी  राजनीतिक  दलों  और  अन्य  पक्षों  से  बात  करेगी  ताकि  पंजाब  में  चुनाव  हो  सके  ॥  क्‍या

 गृहमंत्री  यह  निश्चित  आश्वासन  देंगे  कि  अगले  दो-तीन  महीने  में  चुनाव  होने  की  संम्भावना  है  और
 एक  लोकप्रिय  सरकार  बनाई  जाएगी  ।

 जब  पाकिस्तान  की  मूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्रीमती  बेनजीर  भुट्टो  का  दूत  यहां  आया  था
 ओर  उसने  बातचीत  की  थी  तब  क्या  उस  समय  उनकौ  प्रतिक्रिया  सकारात्मक  उसके  बाद
 पाकिस्तान  के  साथ  चर्चा  के  दौरान  क्‍या  उनकी  कोई  साकारात्मक  प्रतिक्रिया  थी  कि  वहां  और
 नये  प्रशिक्षण  कप  स्थापित  नहीं  किए  जाएंगे  और  वे  उग्रवादियों  को  सहायता  नहीं  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  प्रइत  का  अन्तिम  भाग  कुछ  भिन्‍न  इसलिए  इसका  उत्तर

 नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।

 शो  एस०  बो०  जव्हाथ  :  पहले  माग  के  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कि  पंजाब  में  लोकप्रिय  सरकार  हर  सभव  प्रयास  किए  जा  रहे  सरकार  निश्चित  तौर
 पर  विपक्षी  दलों  के  सदस्यों  के  साथ  इन  मामलों  पर  चर्चा  करेगी  और  उसके  बाद  किसी  निष्कर्ष  पर
 पहुंचेगी  लेकिन  आज  की  स्थिति  के  अनुसार  पूरा  मामला-विचाराधीन  है  ।

 भरी  सेफुदीन  चोघरी  :  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  लोकप्रिय  सरकार  बनाने  के  लिए
 लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  सफल  हो  आपको  यह  बाव  दोहरानी  होगी  कि  आप  राजीव-लोगोंवाल
 समझोते  के  श्रति  बचनबद्ध  हैं  |  यहां  ठक  कि  शांतिपूबंक  चुनाव  कराने  के  लिए  आपको  प्लौहादंपूर्ण
 वातावरण  तैयार  करना  होगा  और  लोगों  का  विश्वास  जीतना  होगा  ।  इसके  लिए  हमने  यह  सुझाव
 दिए  हैं  और  उन  पर  आपको  कोई  आपत्ति  मी  नहीं  कि  गांव  स्तर  पर  लोगों  की  सतकंता
 सीमितियां  बनाई  जानी  चाहिए  ॥  उनका  प्रशासन  के  साथ  सहयोग  और  समन्वय  होगा  ताकि
 वादियों  के  हमले  का  सामना  किया  जा  सके  ।  पंजाब  में  ऐसे  लोग  हैं  जो  यह  कार्य  करने  के  लिए
 तेयार  हैं  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कौन-सी  ठोस  कार्यवाही  की  गई

 भी  एस०बो०  चन्हाल  :  मेरी  सरकार  पंजाब  में  जल्द  से  जल्द  चुनाव  कराने  में  इच्छुक
 हैं  ।  जहां  तक  सीमितियों  तथा  अन्य  विषयों  का  सम्बन्ध  उन्हें  किसी  और  समय  पर  लिया  जा  सकता
 है  ।  हमें  तुरन्त  विपक्ष  के  नेताओं  से  इस  पर  चर्चा  करनी  होगी  और  उन्हें  यह  बताना  होगा  कि
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 सरकार  इस  विषय  में  बया  सोच  रही  है  |  हम  बहुत  जल्द  इसमें  पहल  बिथयों  पर  चर्चा  करेंगे
 और  एक  स्पष्ट  निश्कर्ष  पर  पहुंचेंगे  ।

 ]  7

 कुमारी  उमा  माश्तो  :  धन्यवाद  अध्यक्ष  मेरे  सवाल  के  तीन  हिस्से  हैं--पहला  यह  है  कि

 पंजाव  में  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  क ेचलते  जो  महिलाएं  विधवा  हुई  हैं  उनको  कितनी  मासिक

 वृत्ति  दी  गई  और  उसके  बाद  84  के  बाद  के  दगों  क ेकारण  जो  महिलाएं  विधवा  हुई  उनको
 कितनी  वृत्ति  दी  गई  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  यह  नहीं  ।

 कुमारी  उमा  मारतो  :  अध्यक्ष  मेरी  बात  सुन  तो  लीजिए  ।  पंजाब  की  बिधवा

 महिलाओं  की  मासिक  वृत्ति  में  कुछ  वृद्धि  की  गई  है  क्या  यदि  तो  वह  कितनी  है  कयोंक्रि  जो

 वृद्धि  की  मई  है  वह  पिफे  कागजों  पर  ही  रह  गई  वह  उनको  नहीं  मिली  चुनाव  से

 पहले  पजाब  के  सीमावर्ती  गांव  में  जो  बढ़ई  के  रोजगार  का  काम  करते  उनके  ऊपर  पंजाब  में
 मार्केट  टैढ्स  5  परसेंट  लगाया  गयाਂ

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सामान्य  से  विज्लेष  विषय  की  ओर  आ  रहे  यदि  आप  यह  जारी
 रखेंगे  तो  मैं  आपको  इसकी  अनुमति  नहीं  दू  गा  ।

 कुमारी  उम्रा  भारती  :  अध्यक्ष  उसके  चलते  ढाई  लाख  बढ़ई  के  काम  करने  वाले  लोगों
 पर  असर  पड़ा  है  |  इस  सम्बन्ध  में  पंजाब  के  डेलीगेशन  आते  रहे

 **

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  इस  प्रदन  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  |  इस  प्रदन  के  दोनों  भागों  की

 अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  श्री  रेड  य्या  ।

 भी  अन्ना  जोशी  :  अध्यक्ष  पहला  क्वश्चन  तो  आपने  अलाऊ  किया  उसका  तो  जवाब
 आने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  ऐसा  मत  कीजिए  अन्य  सदस्य  भी  हैं  जो  प्रदन  पूछना  चाहते  है  ।  मैंने
 विक्षेष  रूप  से  उन्हें  प्रश्न  पूछन  कौ  अनुमति  दी  है  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  नहीं  ।  मैंने  इस  प्रदन  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  श्री  रेड्डब्या  ।
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 श्री  के०  पी०  रेडडब्या  यादव  :  पंजाब  समस्या  का  हल  निकालने  के  लिए  हमने

 बहुत  से  प्रयोगात्मक  और  गलत  तरीकों  का  इस्तेमाल  किया  है  ।  पहले  कदम  के  रूप  में--किसी  दल
 के  साथ  वार्ता  किए  बिना,--सिख  माईयों  को  अपने  पक्ष  में  करने  के  लिये  क्या  सरकार  पंजाब  को

 चन्डीगढ़  सौंप  देगी  ताकि  सिख  भाई***

 अध्यक्ष  महोदव  :  कृपया  कोई  और  प्रदन  पूछिए  वह  प्रदन  पहले  ही  पूछा  जा  चुका
 अन्य  सदस्य  भी  प्रदन  पूछना  चाहते  हैं  4  मुझे  उन्हें  अनुमति  देनी  है  ।

 और  के०  पी०  रेड्डय्या  यादव  :  क्या  माननीय  गृहमन्त्री  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करेंगे  और
 क्या  सरकार  किसी  अन्य  दल  के  साथ  कोई  वार्त्ता  किए  बिना---पंजाब  को  चण्डीगढ़  देने  को  तैयार

 है  ताकि  पंजाब  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  पहला  कदम  उठाया  जा  सके  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  प्रदन  पहले  ही  पूछा  जा  चुका  श्री

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  अध्यक्ष  कल  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  पंजाब

 में  चुनावों  में  कांग्रेस  दल  माग  इसको  ध्यान  में  रखते  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्‍या

 सरकार  इस  चुनाव  प्रक्रिया  को  रह  करके  एक  नई  घुनाव  प्रक्रिया  की  पहल  करते  पर  विचार  कर

 रही  है  ।

 शी  एस०  वो०  चब्हाण  :  जंसा  कि  मैंने  पहलें  कहा  था  ।  सम्पूर्ण  विषय  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ।

 भरी  विग्विजय  सिंह  :  जेसा  कि  माननीय  मन्त्री  जी  ने  ठीक  कहा  पंजाब  समझौते  के  अनुसार
 वार्ता  करे  लिये  एक  प्रतिनिधी  सरकार  की  आवश्यकता  है  ।  कांग्रेस  दल  ने  पिछले  चुनावों  का  बहिष्कार
 किय्रा  था  और  जब  तक  हएांग्रेस  दत  चुनाव  प्रक्रिया  में  माग  नहीं  लेता  तब  तक  पंजाब  में  प्रतिनिधि

 सरकार  नही  बन  सकती  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  यह  प्रश्न  पार्टी  से  पूछ  रहे  हैं  अथवा  सरकार  से  पूछ  रहे  हैं  ?

 थ्री  वितिविजय  सिंह  :  पंजाब  में  कांग्रेस  दल  का  सदा  से  ही  बहुत  अधिक  पतिनिधित्व  रहा

 है  ।  अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहतः  हूं  कि  पिछले  चुनावों  में

 कांग्रेस  दल  के  हिस्सा  न  लेने  के  क्‍या  माननीय  मन्त्री  महोदय  इस  की  जांच  करके  यह  विचार

 करेंगे  कि  क्या  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  को  रह  किया  जाना  है  अथवा  नए  चुनाव  कराए  जाने  चाहिए  ?

 की  एस०  बो०  चःहाण  :  कांग्रेस  दल  ने  अलगाववाद  के  आधार  पर  इन  चुनावों  का

 बा  एकार  क्रिया  था  ।  हम  विपक्ष  के  नेताओं  के  साथ  बातचीत  क  रने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  कि

 क्या  हम  संविधान  में  संशोधन  करके  अथवा  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  प्रावधानों  में  सशोवन

 करके  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  अलगाववाद  भी  शर्तों  में  से

 एक  हो  सकता  है  क्‍या  हम  एक  नया  मुद्दा  प्रस्तुत  कर  सकते  वास्तव  में  हर  उम्मीदवार  को  यह
 घोषणा  करनी  होगी  कि  वह  अलगाववाद  में  विश्वास  नहीं  रखता  ।  एक  यह  भी  मुहा  है  जिस
 पर  सरकार  का  ध्यान  गया  है  ।  हम  विपक्ष  के  नेताओं  के  साथ  इस  विषय  पर  भी  चर्चा  करने  को IN  VNvVe
 तैयार  है

 ।
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 श्री  अस्मा  जोक्षी  :  ऐसी  चर्चा  थी  कि  सीमा  पर  एक  किलोमीटर  तक  कांटेदार  तारः
 लगाकर  एक  क्षेत्र  बनाना  हैं--जो  किसी  भी  राष्ट्र  के  अधिकार  क्षत्र  में  न  आता  हो--और  पाकिस्तान
 सीमा  पर  उन  कंन्द्रों  को  नध्ट  करना  है  जहां  इन  उग्रवादियों  को  प्रद्िक्षण  तथा  और  बारूद
 मिलता  है  ।  मैं  इन  तीन  महत्वपूर्ण  मुद्दों  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।

 शो  एम०  एम०  जेकब  :  जहां  तक  कांटेदार  तार  लगाने  से  सम्बन्धित  प्रइन  के  पहले  माग  का
 सम्बन्ध  है  356  कि०  मी०  की  तार  लगाई  जा  चुकी  है  और  सीमा  की  सुरक्षा  के  लिए  382  कि०
 क्षेत्र  मे ंफ्लड-लाईटें  लगाई  गई

 जहाँ  तक  ऐसे  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  जो  किसी  भी  राष्ट्र  के  अधिकार-क्षेत्र  में  न  आता  ऐसा
 क्षेत्र  अमी  तक  सरकार  ने  नहीं  बनाया  है  ।

 भी  अन्ना  जोझो  :  तीसरा  मुद्दा  पाकिस्तान  सीमा  पर  बने  कन्द्रों  को  नष्ट  करने  का  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  जी  ने  पहले  ही  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 झभो  एम०  आर०  कादस्बर  जनादंनन  :  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  लिखित  उत्तर  में  कहा  है  कि

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जायेंगे  कि  जो  गुमशह  युवक  उप्रवादियों  के  रूप  में  कार्य
 कर  रहे  हैं  वे  सामाजिक  आर्थिक  गतिविधियों  की  मुख्यधारा  में  वापस  आ  जायें  तथा  हिसा  और
 उग्रवाद  का  मार्ग  छोड़  किन्तु  उनके  उत्तर  के  मैंने  एक  मुख्य  समाचार  पढ़ा  है

 हिन्दू  युवा  उग्रवादियों  में  शामिल  हो  गये  हैं  ।”  इसका  एक  आकर्षण  आसान  तरीके  से  घन
 कमाना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  प्रश्न  पूछिए  ।

 भी  एम०  आर०  कादसम्बूर  जनादेनन  :  पंजाब  के  गुमराह  युवाओं  के  लिए  नए  कार्यक्रम  कोन
 से  हैं  जिनमें  उन्हें  उचित  आय  वाले  रोजगार  उपलब्ध  कराये  जायें  ताकि  वे  आसान  तरीके  से  घन

 कमाकर  आतकवाद  के  सागे  की  ओर  आकर्षित  न  हो  ?

 श्री  एम०  एम०  जेकब  :  हाल  ही  नए  राज्यपाल  ने  कार्य-मार  सम्माला  है  ।  नए
 पाल  पंजाब  के  युवाओं  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कार्यक्रम  बना  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  संख्या  509.

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  और  डा०  लब्मीनौरायण  पाण्डे  ।

 उन्होंने  यह  कहते  हुए  एक  पत्र  लिखा  है  कि  वे  प्रइन  नहीं

 प्रइन  5101  ।

 नेनपुर  में  प्लंटिनम  के  भंडार  ह

 *+510  मोहन  लाल  क्‍झिकरास  :  क्या  खान  सन्‍न्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  मध्य  प्रदेश  में  नेनपुर  के  निकट  प्लैटिनम  के  विशाल  भंडार
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 हसके  खनन  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गयी

 क्‍या  वहां  खनिज  विशेषज्ञों  का कोई  दल  भेजा  गया

 यदि  तो  ऐसे  दल  के  वहाँ  कब  तक  भेजें  जाने  की  संभावमा  और

 (३)  क्‍या  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  को  प्रतिबन्धित  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  हैं  ?

 खान  सन्त्रासय  के  राज्य  मस्त्री  क्‍्लराॉम  सिह  :  जी

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (8)  जी  नहीं  ।

 थी  भोहनलाल  झिकरास  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आप  से  संरक्षण  चाहता  हू  ।  जो
 मन्त्री  जी  ने  मेरे  प्रशन  का  जवाब  दिया  उसमें  यही  कहा  है  कि  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  मैं  उवसे  जानना

 चाहूगा  कि  यह  मन्त्री  जी  ने  किस  आधार  पर  कहा  है  ?  कण  उन्होंने  वहां  सर्वेक्षण  करवाया  या  कोई
 दल  भेजा  था  या  उन्होंने  यूਂ  ही  कह  दिंया  कि  प्ररन  नहीं  उठता  ?

 श्री  बलराम  सिह  यादव  :  जिला  मण्डक्ा  में  जिप्रोलॉजिकल  संर्घे  आफ  इण्डिया  ने

 1987-88  और  1989-90  के  दौरान  सर्वेक्षण  किया  था  और  वहां  पर  सिफे  ग्रिनाट  की  चट्टानें
 पाई  गई  उस  समय  वहां  प्लेटिनम  के  कोई  चित्न  नहीं  मिले  थे  ।

 भ्री  मोहन  लाल  झिकराम  :  अध्यक्ष  क्या  वह  फिर  से  उसका  सर्वेक्षण  विश्षेषज्ञों  से
 करवायेंगे  ?  पास  में  ही बालाघाट  जिला  लगता  है  जहां  मैगजीन  और  अशन्नकं  के  मंडार

 वहां  और  कौन  सी  चीजें  पाई  जा  सकती  आप  उनको  क्या  बतायेंगे  ?

 झो  बलराम  सिह  यादव  :  जहां  तक  प्लेटिनम  पाये  जाने  का  प्रश्न  यह  इण्डियन
 ऑफ  माइन्स  ने  सूचित  किया  वहां  पर  जो  अपना  परभाणु  खनिज  प्रमाग  इसने  भी  इस  कार्य
 को  देखा  है  और  उनका  भी  यह  कहना  है  कि  यहां  पर  कोई  प्लेटिनम  धातु  पाने  के  चिन्ह  प्राप्त  नहीं

 हुए  ॥

 श्री  विग्विजय  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से

 पूछना  चाहता  हूं  कि  परमाणु  खनिज  विभाग  द्वारां  जो  सर्वेक्षण  करांया  ग्रंया  हैं  उंसमें  क्या  मध्य  प्रदेश
 के  किसी  भी  स्थान  पर  परमाण्‌  खनिज  पाया  गषा  है  ?

 थ्रो  बलराम  सिह  इसके  लिए  तो  समय  को  आवदयकता

 परमाणु  विमाग  से  पूछना  पड़ेगा  ।

 केख्रीय  सरकार  के  अधीन  कार्यरत  राज्यों  को  सशस्त्र  बटालियनें

 +51!,  श्रो  रामनाशयज:ः  बेरवा  :  क्या  गहःलब्जो  बताने  को  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  की  कितनी  सक्तस्त्र  बटालियतें  केन्द्रीय  सरकार के  कार्य  कर

 रही
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 वया  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस  कारण  से  उन्हें  हो  रहीं  कठिनाई  से  केन्द्रीय  सरकार
 को  अवगत  कराया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  बटालियनो को  सम्बन्धिन  राज्यों  में
 कब  तक  वापस  भेज  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  तथा  गृह  सस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  एम०  एम०
 :  केन्द्रेय  सरकार  ने  कुछ  राज्य  सक्षस्त्र  पुलिस  बटालियनों  की  28  कम्पनियां  देश  के

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  तैबात  करने  के  लिए  भेजी  हैं  ।

 जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भी  राभ  नारायण  बेश्वा  :  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा
 कि  राज्यों  में  पुलिस  बलों  में  मंनपावर  की  बड़ी  कमी  होती  है  तो मारत  सरकार  उधार  लेकर  कब
 तक  काम  चलाती  रहेगो  और  क्यों  नहीं  सी०  आर०  पी०  एफ०  और  बी०  एस०  एफ०  की  बटालियनों
 को  बढ़ाकर  काम  कराना  चाहती  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  आप  इस  बारे  में  सेण्ट्रल  गवरनंमेंट  से  पूछना  चाहेंगे  ?

 ओर  राभनारायण  बेरवा  :  सेण्ट्रल  गवर्नेमेंट  कब  व॒क  राज्पों  से  उधार  ले  लेकर  काम  चलाती

 रहेगी  ?  इससे  राज्यों  में  सिचुएशन  खराब  हो  जाती  है  और  उनको  समय  पर  सहायता  उपलब्ध  नहीं
 हो  पाती  तो  केन्द्र  सरकार  बी०  एस०  एफ०  और  सी०  आर०  पी०  एफ०  की  और  बटालियमनें  क्‍यों

 नहीं  बनाती  ?

 ]

 शो  एम०  एस०  जंकब  :  विभिन्‍न  राज्यों  को  पुलिस  बल  उपलब्ध  कराने  की  प्रणाली
 को  ठीक  प्रकार  से  समऊ  नहीं  पाये  यदि  किसी  राज्य  विक्षेष  में  पुलिस  बल  की  आवश्यकता  है
 तो  केन्द्रीय  सरकार  सामान्यतया  पड़ोसी  राज्य  अथवा  किसी  अन्य  राज्य  को  उस  राज्य  विशेष  को

 बटालियन  उपलब्ध  कराने  का  सुझाव  देती  ऐसा  हमेशा  नहीं  होता  है  कि  राज्य  सरकार  के
 सारे  पुलिस  बल  का  राज्य  से  बाहर  उपयोग  किया  जाये  ।  किसी  मी  राज्य  को  जब  भी  अतिरिक्त

 पुलिस  बल  की  आवश्यकता  होती  है  तो  वह  सी०  आर०  पी०  एफ०  उपलब्ध  कराती  है  ।

 थो  बुशिण  पटेल  :  मेरा  ब्ण्वस्था  का  प्रदन  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  क्ववचन  ऑबर  में  पाइष्ट  आफ  आडंर  नहों  होता  ।

 ओ  बृक्षिण  पढेल  :  अध्यक्ष  मैं  इस  सवाल  के  सम्बन्ध  में  कहता  चाहता  यह  गलत

 हो  रहा  है  ।

 10



 31  1913  मौखिक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सप्लीमेण्टरी  पूछिये  ।

 झी  रामनारायण  बेरबा  :  अध्यक्ष  आप  जो  फरमा  रहे  यह  गलत  जवाब  ५

 बटालियन  और  कम्पनियों  में  फक  नहीं  कर  रहे  मैंने  यह  जानना  चाहा  था  कि  कितनी  बटालि

 हैं  तो आपने  28  कम्पनियां  बताई  हैं  और  उसमें  राजस्थान  की  फीगर  नहीं  दी  है  कि  राजस्थान  की
 कितनी  बटालियमनें  सेण्टर  के  डेपुटेशन  पर  मेरा  स्वयं  का  अनुमव  मैं  जयपुर  में  डी  आई०जी०

 पुलिस  था  जब  नवम्बर  1989  में  कम्युनल  रायट्स  हुए  तो  उस  वक्‍त  हमने  यह  महसूस  किया

 हमारी  दो  बटालियनें  राजस्थान  की  आपके  पास  डंपुटेशन  पर  उस  वक्‍त  अगर  वह  बटालियमनें

 हमारे  पास  होतीं  तो  हमें  दंगों  को  कण्ट्रोल  करने  में  काफी  मदद  मिल  सकती  मैं  इस  बारे  में

 यह  निवेदन  करू गा  कि  राजस्थान  प्रदेश  वंसे  ही

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  प्रदन  पूछिये  ।

 शो  रामनारायण  बेरवा  :  इस  तरह  से  कई  बार  हमारे  राजस्थान  प्रदेश  से  जो  बटालियमनें
 जाती  हैं  उनके  आदमियों  की  लाइफ  डिस्ट्राय  हो  जाती  है  तो  उनको  जो  कम्पेसेशन  मिलना
 वह  कई  केसिज  में  अभी  तक  मी  नहीं  दिया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  वह  देंगे  क्या  ?

 ]

 प्रषन  यह  है  कि  जो  लोग  सेनिक  कार्यवाही  के  दौरान  मारे  गये  है  उन्हें  मुआवजा  दिया

 जायेगा  अथवा  नहीं  ।

 थी  एमਂ  एस०  जंकथ  :  सैनिक  कार्यवाही  के  दौरान  मारे  गये  लोगों  को  मुआवजा  देने  का
 निर्णय  राजस्थान  सरकार  को  करना  है|

 )

 झी  बुज्षिण  पठेल  :  अध्यक्ष  मुझको  लगता  है  कि  मूल  प्रइन  का  कन्सैप्ट  बदल  गया
 माननीय  सर्देस्य  ने  पूछा  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  की  कितनी  सशस्त्र  बटालियनें

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उनको  कोई  शिकायत  नहीं  आपको  शिकायत  है  ?

 भी  बृक्षिण  पटेल  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  राज्य  सरकार  की  कुछ  बटालियनें
 केन्द्र  सरकार  ने  अपने  काम  के  लिए  ले  रखी  यह  बात  सही  है  क्या  ?

 भी  एम०  ऐम०  जेकब  :  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  एक  राज्य  विष  के  बारे  में
 जानना  चाहते  तो  शायद  तब  यह  पुछा  जाना  चाहिए  कि  किसी  राज्य  विशेष  से  कितनी  बटालियनें
 गाहर  गई  हैਂ  और  उस  राज्य  को  कितनी  दो  गई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  जानना  चाहते  है  कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  से  केन्द्रीय
 वरकार  के  कार्य  हेतु  कोई  बटालियन  ली  है
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 आर  एम०  एस०  जेकब  :  नहीं  केन्द्रीय  सरकार-के  लिए  नही  थी  ।

 छः  शी

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  साध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना

 चाहता  कौन*कौन  से  राज्यों  की  क्रितवी-क्विउनी  बटालियमनें  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  कार्य  के  लिए
 मंगवाई  )

 “  जी  बतायें  से  राज्यों  की  कितनी-कितनी  बटालियमनें
 मंगाई  ओर  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  को  कितना-कितना  पंसा  देता  बाकी  है  ?

 अध्यक्ष  समहीदय  :  अभी  उसका  जवाब  दे  दिया

 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  जवाब  नहीं  दिया  राजस्थान  के  बारे  में  आरएसी  का

 बहुत  पंसा  है  ?

 ]

 श्री  एम०  एम०  जेकब  :  केन्द्रोय  सरकार  ने  विश्विन्‍्न  सरकारों  को  बटालियनें  उपलब्ध  कराई
 है  ।  मध्य  प्रदेश  में  इण्डिया  रिजवं  में  से  चार  बटालियनें  ली  गई  चण्डीगढ़  में  छः  बटालियनें
 ली  गई  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  से  20  पी०  ए०  सी०  बटालियनें  ली  गई  है

 गृह  सन्‍्त्री  एस०  थो०  :  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  यह  केन्द्रीय  सरकार
 कार्यों  के लिए  नहीं  ये  बटायिलनें  अन्य  राज्यों  को  भी  उपलब्ध  कराई  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसका  पहले  भी  उल्लेख  किया  वास्तव  में  यही  गलत  फहमी

 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  अध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  कार्यो  के  लिए  कौन-कौन
 से  राज्यों  स ेकितनी-कितनी  बटालियनें  मंगाई  ?

 आरएसी  का  बहुत  पैसा  क्काया  इसका  जवाब  दीजिए  ?

 अध्यभ  महोदय  :  उन्‍्हींने  उसका  जवाघ  न  में  दे  दिया

 ]
 डा०  विद्वानाथम  कंनियों  :  आन्ध्र]प्रदेश  में  हम  अब  तक  उय्रवादियों  के  आंदोलन

 को  नित्रित  नहीं  कर  पाधे  मैं  जामना  चाहंतां  हुँ  कि-क्या  आन्श्र  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  ने
 आक  तदेहा  में  उप्नवादी  आन्दोलन  सिथ॑ंत्रित  करसे  के  केंन्द्रीय  बलों  को  तैनात  करने  के  लिए
 कोई  मांग  की

 जो  एस०  धी०  चब्हाण  :  हमें  एक  नोटिस
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 ]

 झो  राम  विलास  फसवान  :  अध्यक्ष  मैं  समझता  जो  माननीय  सदस्य  ने  प्रश्च

 अध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  उनको  झिकायत्त  नहीं  तो आपको  उस  पर  क्‍यों
 यत  है  ?

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  उचको  शिकायत  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनको  शिकायत  नहीं  है  ।

 आओ  राम  बिलास  पासवान  :  उनको  शिकायत  नहीं  तो  मुझे  एक  शिकायत  है  ।  प्रशन  यह
 पूछा  गया  है--विभिन्‍न  राज्यों  की  कितनी  सशस्त्र  बटालियनें  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  कार्य  कर

 रहो  है  ?  का  जवाब  दिया  गया  है--केन्द्रीय  श्रस्कार  ने  कुछ  राज्य  सहास्त्र  पुलिस  बटालियवों
 की  28  कंपनियां  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  मे ंतैनात  करने  के  लिए  भेजी  प्रश्न

 है  कुछ  और  जवाब  है  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  पूछ  रहा  हूंਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इसे  न्यायालय  नहीं  बनाइये  जहां  तर्क  दिये  जाते  हैं--4-कूफया  प्ररन

 पूछिए  ।  केन्द्र  सरकार  ने  अपने  प्रयोजन  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  लिया  है  ।

 ]

 श्रो  राम  विलास  पासवान  :  प्रइन  क्या  यह  सही  है  कि  राज्यों  की  कुछ  पुलिस  बटालियनें
 केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  अधीन  काम  के  लिए  ली  हैं  ?  जवाब  दिया  गया  है--केन्द्रीय  सरकार  ने
 भेजी  हैं  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  जित  माननीय  सदस्य  ने  प्रदन  पूछा  है  उन्हें  कोई  आपत्ति  नहीं

 है  ।  कृपया  तक  वितर्क  प्रइन  पूछिए  ।

 भो  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  पूछना  चाहता  क्या  यह  सही  जो  हमने
 पूछा  है  ?  जो  मूल  प्रदन  क्या  वह  सही  नहीं  इस  पर  मंत्री  जी  जवाब  दें  ?

 श्री  एस०  थो०  चव्हाण  :  जो  जवाब  दिया  वह  सही  है  ।

 शो  दाऊ  दयाल  जोज्ञी  :  अध्यक्ष  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जो
 चंडीगढ़  में  आरएसी  मेजी  गई  है  और  त्रिपुरा  में  मेजी  गई  उन  में  अनेक  लोगों  की  कैज्युलटीज
 होने  के  बाद  अनुग्नरह  राशि  प्राप्त  भहीं  हुई  है  ?  यदि  तो  कृपया  अनुग्रह  राशि  कब  तक
 स्पष्ट  करें  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  आपको  इसके  लिए  नोटिस  चाहिए  ।

 श्री  एम०  एम०  जेकब  :  जी  हां  हमें  इस  पर  गौर  करना

 )

 ]

 शो  दाऊ  दयाल  छोशझ्ो  :  अध्यक्ष  पंजाब  में  अक्सर  हमारे  आरएसी  के  लोग  मारे  गए
 हैं  लेकिन  कोई  अनुग्नह  राधि  नहीं  दी  जाती  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  चलता  है  ।

 )

 शी  दाऊ  दयाल  जोझी  :  कया  आरएसी  की  बटालियनें  लावारिस  बटालियमनें  माप

 इसका  स्पष्ट  जवाब  दें  ?  बहुत  लोग  आरएसी  के  पंजाब  में  मारे  गए  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  कोई

 अनुग्रह  राशि  नहीं  देती

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  बेठ  जाएं  ।  आपको  एक  दूसरे  की  वकालत  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 ही  वाऊ  बयाल  जोझी  :  क्‍या  आप  माननीय  मंत्री  जी  के  जवाब  से  संतुष्ट  हैं  ?

 ]
 अध्यक्ष  भहोदय  :  हमें  यह  समझना  चाहिए  कि  प्रत्येक  सदस्य  विद्वान  बुद्धिमान  ह ैऔर

 उन्हें  भाषा  पर  महारथ  हासिल  है  तथा  वह  स्वयं  अपनी  बात  कह  सकते  हैं  ।  इसलिए  क्ृपया  दृपरों  के

 मुह

 विजयनगर  इस्पात  संयंत्र

 *  512.  आर  यो०  कृष्ण  राव  :  क्या  मंत्रों  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  विजयनगर  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  एस
 एस०  ए०  आर०ਂ  गुजरात  को  संयुक्त  क्षेत्र  भागीदार  के  रूप  में  चुना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  कब  तक  दे  दिये  जाने  की
 वना  है  ?
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 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोष  सोहन  :  से  एक  विवरण
 पटल  पर  रजत  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 से  कर्नाटक  राज्य  सरकार  के  मंससं  कर्नाटक  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  इन्वेस्टमेंट
 एण्ड  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  कर्नाटक  के  बेलारी  जिले  में  एक  एकीकृत  इस्पात  संयत्र  की
 स्थापना  करने  के  लिए  संयुक्त  क्षेत्र  में अपने  भागीदार  के  रूप  में  मंससं  इस्सर  गृजरात  लिमिटेड  का
 चयन  किया  परियोजना  के  पूरा  होने  पर  संयत्र  की  प्रस्तावित  क्षमता  का  अनुमान  30  लाख  टन
 प्रतिवर्ष  लगाया  गया  है  ।  प्रोडक्ट  भिक्‍तस  में  न्‍यून  मध्यम  निम्न  मध्यम
 उच्च  पत्तियों  के  रूप  में  चपटे  बार  और  छड़ों  के  रूप  में  क्वायलें  और  विश्लेष

 इस्पात  तथा  संरचना  उपादान  छ्ामिल  हैं  ।

 ओऔद्योगिफ  नीति  के  बारे  में  अमी  हाल  ही  में  घोषित  परिवतंनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कर्नाटक  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  इन्वेस्टमेंट  एंड  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  इस  परियोजना  को
 स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  थी०  कृष्णा  राव  :  हमारी  मूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  वर्ष
 1971-72  में  विजय  नगर  इस्पात  संयंत्र  की  आधार  शिला  रखी  लेकिन  20  वर्ष  के  बाद  भी  इस

 संयंत्र  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  अब  एक  संयुक्त  क्षेत्र  इस  काय  को  करने  के  लिए  अगगे
 आया  क्या  मैं  सरकार  से  जान  सकता  हू  कि  क्‍या  वह  कम  से  कम  8  वीं  योजना  में  इस
 नगर  इस्पात  संयन्त्र  को  स्थापित  करेगी  और  यह  ध्चुनिश्चित  करेगी  कि  यह  निश्चित  समय  में  पूरा
 हो  जाये  ?

 इस्पात  मेंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  संतोष  मोहन  :  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व
 प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  इस  संयन्त्र  की  आधार  शिला  रखी  थी  लेकिन  बाद  में  धन
 राशि  की  कमी  की  वजय  से  यह  परियोजना  विद्देप  शुरू  नहीं  की  जा  सकी  ।  नयी  ओऔद्योगिक
 नीति  के  जोकि  भारत  सरकार  ने  जुलाई  1991  में  घोषित  की  केन्द्र  सरकार  से  म्सी  मी
 लाइसेंस  की  तरूरत  नहीं  है और  न  ही  केन्द्र  सरकार  का  सरकारो  क्षेत्र  में  कोई  इस्पात  सयन्त्र  स्थापित
 करने  का  विचार

 कर्नाटक  सरकार  ने  गुजरात  को  संयुक्‍त  क्षेत्र  सहयोगी  के  रूप  में  विजय  नगर  इस्पात
 संयन्त्र  को  स्थापित  करते  के  लिए  कहा  है  ।  हम  मंत्रालय  की  तरफ  से  कर्नाटक  सरकार  को  जो  कुछ
 भी  सहायता  की  आवश्यकता  होगी  देंगे  और  मुक्के  विष्वास  है  कि  राज्य  सरकार  यह  भी  सुनिश्चित
 करेगी  कि  यह  जल्दी  छुरू  हो

 ओर  थो०  कृष्णा  राब  :  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  आधारशिला  रखते  वक्‍त  इसी  अनुमानित
 लागत  कितनी  थी  और  इस  संयंत्र  की आज  अनुमानित  लागत  कया  अर्थात  इसमें  कितनी

 बढ्धि  है  ।
 शो  संतोष  सोहन  देव  :  चूंकि  यह  परियोजना  हमारे  पास  नहीं  है  अतः  मैं  सही

 आंकड़े  नहों  दे सकता  हूं  लेकिन  वर्ष  1970  में  इसकी  लामत  4000  करोड़  रुपये  आंकी  गई  थी  ।
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 मुझे  विश्वास  है  कि  यंह  वृद्धि  अवमूल्यन  और  प्रौद्योगिकी  में  बदलाव  आने  की  बजह  से  हुईं  कल

 ही  मुक्के  कर्नाटक  के  माननीय  मुख्यमन्त्री  श्री  बंगारप्पा  का  पत्र  हम  इसਂ  पर  गौर  कर  रहे  हैं
 ओर  हम  एक  अनुकूल  उत्तर  देंगे  ।

 झो  बो०  घनंजय  कुमार  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  विजय  नगर  इस्पात  संयंत्र
 को  स्थापित  करने  की  बात  को  कछुखरू  में  ही  योजना  कारयेक्रम  में  शामिल  किया  गया  था  यदि  तो

 ऐसी  कया  बात  है  कि  सरकार  को  इसे  योजना  कार्यक्रम  में  स ेनिकालना  पड़ा  क्योंकि  अभी-अमी  मन्‍्त्री
 जी  ने  कहा  था  कि  ओद्योगिक  नीति  में  परिवर्तन  की  वजह  से  कोई  भी  संयन्त्र  लगा  सकता  है  ।

 श्री  संतोष  सोहन  देव  :  यह  सच  है  कि  इसेਂ  योजना  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 यह  सोचा  गया  था  कि  इसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  रूप  में  होना  यही
 उड़ीसा  में  एक  अन्य  संयन्त्र  भी  है  ।

 1991  में  मन्त्री  परिषद  को  एक  प्रस्ताव  पेश  किया  गया  मन्त्री  परिषद  ने  फंसला
 किया  था  कि  घनराशि  की  कमी  की  वजह  से  कोई  भी  सरंकारी  क्षेत्र  का  इस्पात  संयन्त्र  देश  के  किसी
 भी  भाग  में  प्रायोजित  नहीं  किया  जायेगा  लेकिन  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  संयुक्त  क्षेत्र  की  कम्पनियां

 शुरू  कर  रही  है  तो  सरकार  सभी  आवदयक  सहायता  देगी  ।

 इस  नये  प्रस्ताव  के  मृताबिक  समुह  इसमें  शामिल  होगा  ।  इस  नीति  में
 वतन  भी  आयेगा  ।  इस  नीति  के  मुताबिक  आवश्यक  कार्यवाही  करना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी

 )

 श्री  वो०  धनजय  कुमार  :  अध्यक्ष  मैंने  पूछा  था  कि  क्‍या  इसे  मूल  रूप  से  योजना
 प्रस्ताव  में  शामिल  किया  गया  था  या

 झरो  संतोष  सोहन  देव  :  मैं  आपको  बता  चुका  हूं  कि  इसे  योजना  प्रस्ताव  में  शामिल  किया
 गया  था  लेकिन  इसके  लिए  घनराशि  का  नियतन  नहीं  किया  गया  था  ।  इसलिए  इसे  नहीं  लिया

 ओमतो  बासवाराजेश्वरी  :  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहती  हूं  कि  संयुक्त
 क्षेत्र  में  इन  संथन्त्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  कितनी  है  ?  और  इसमें  से
 कर्नाटक  सरकार  ने  संयुक्त  क्षेत्र  में  समुह  को  इन  संयन्त्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए
 मिकता  दी  वया  मैं  जान  सकती  हूं  कि  'इर:र”  समुह  द्वारा  अपनाई  गई  प्रौद्योगिकी  जो  कि  चीनी
 प्रौद्योगिकी  है--उसे  मारत  सरकार  के  तकनी की  विश्वेषज्ञों  ने  अनुमोदित  किया  है  ?

 शो  संतोष  मोहन  देव  :  यह  सच  है  कि  जो  प्रौद्योगिकी  इस  संयन्त्र  विश्वेष  के  लिए
 सोची  गई  थी  वह  चोनी  प्रोद्योगिकी  पर  आधारित  और  मन्त्रालय  और  अन्य  मन्त्रालयों  ने  इसका
 समर्थन  किया  अब  यह  उन  पर  निमंर  है  कि  वह  क्या  आवश्यक  कदम  उठाते  जिस
 प्रोद्योगिकी  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  उसे  न  केवल  हमारे  मन्त्रालय  ने  समर्थन  किया  है  बल्कि  उद्योग

 वित्त  मन्त्रालय  और  अन्य  मन्त्रालयों  ने  भी  समर्थन  किया  है  ।
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 थी  जी०  एम०  सी०  बालयोगो  :  अध्यक्ष  आपके  जरिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना

 चाहता  हू  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  काकिनाड़ा  में  समुह  पहले  ही  600  एकड़  मूमि  ले  चुका  है  और

 भुगतान  की  गई  राषि

 अध्यक्ष  भमहोवय  :  जी  इस  तरह  से  नहीं  ।

 भो  चन्बजीत  यादव  :  कया  मन्त्री  महोदय  इस  बात  पर  ध्यान  देंगे  कि  जब  मूतपूर्व  प्रधानमंत्री
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  इस  इस्पात  संयन्त्र  की  आधारशिला  रखी  थी  तो  यह  कर्नाटक  के  लोगों  की

 ही  मांग  थी  कि  देश  के  इस  भाग  में  भी  एक  नया  इस्पात  संयन्त्र  होना  चाहिए  और  वह  भी  इस  दृष्टि
 से  कि  कर्नाटक  में  लोह  अथस्क  का  प्रचुर  मंडार  है  ?  अब  मन्त्री  कह  रहे  हैं  कि  यदि  राज्य
 सरकारें  संयुबत  क्षत्र  इस्पात  संयन्त्र  क ेजरिए  पहल  करें  तो  वे  हर  सहायता  देंगे  ।

 क्या  मन्‍्त्री  महोदय  इस  बात  पर  ध्यान  देंगे  कि  यदि  संयुक्त  क्षेत्र  का  इस्पात  संयन्त्र  स्थापित

 हो  जाता  है  तो  क्या  मारत  सरकार  इस  संयन्त्र  के लिए  भी  वित्तीय  सहयोग  करेगी  ?  यह  बात  केवल
 विदेशी  मुद्रा  की  मंजूरी  तक  ही  सीमित  नहीं  रहनी  चाहिए  बल्कि  यदि  वह  सरकारी  क्षंत्र  में  इस्पात
 संयन्त्र  नहीं  लगाना  चाहती  और  उसने  इस  बारे  में  नीतिगत  निर्णय  ले  लिया  तो  क्या  मारत  सरकार

 संयुक्त  क्षेत्र  के  इस्पात  संयन्त्रों  मे ंमागीदार  बनते  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  कर्नाटक  सरकार  मे  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  और
 मैं  नहीं  समझता  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  संमावना  भी  है  ।

 फसल  बोसा  योजना  के  अन्तर्गत  आने  वालो  फसलें

 *513  ]3  प्रो०  उमरेड्डि  बेंकठेश्वरसु
 झो  हरि  सिह  चावड़ा

 व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  किन-किन  फसलों  को  शामिल
 किया  गया

 कया  विभिन्‍न  राज्यों  में  सभी  फसलों  को  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  लाने  का
 ्॒रस्ताव  और

 ग्रदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 |
 :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  मुल्लापललोी  :  विवरण-पत्र  समा  पटल
 पर  रखा  जाता

 और  इस  बृहत  फसल  बीमा  योजना  के  तहत  तिलहन
 और  दलहन  फसलें  शामिल  विभिन्‍न  राज्यों  में  सभी  फलों  को  बृहृत  फसल  बीमा  योजना  के
 अन्तगेत  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है॥  फिर  बृहृत  फसल  बीमा  योजना  के  तहत  और  अधिक
 फसलों  को  शामिल  करने  की  मांगें  पहले  की  गई  ये  मांगें  फल  एवं  बागवानी  कपास

 पान  के  पत्त  ,  पटसन  और  कुछ  सब्जी  फसलों  के  सम्बन्ध  में  चू  कि  केन्द्र  और
 राज्य  सरकारें  इस  योजना  को  चलाने  में  मारी  नुकसान  उठा  रही  हैं  और  उपज  संबन्धी
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 विश्वसनीय  आंकड़ों  केः  उपलब्ध  न  होने  जेसी  परिचालानात्मक  कठिनाइयों  को  महेंनजर  स्खते  हुए
 अभी  अन्य  फसलों  को  बृहत  फसल  बं।मां  योजना  में  शामिल  करना  व्यवहाये  कहीं  पाया  गया

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित

 le

 9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 14

 15.

 18.

 क्षेत्र  का  नाम

 आंध्र  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गोआ

 गुजरात

 हिमा चल  प्रदेश

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 उड़ीसा

 राजस्थन

 तमिलनाडु

 री
 विवरण

 कवर  की  गई  फसलों  के  नाम

 कोर्रा
 ग्रीन  अरण्डी  और

 जिन्जेली  ।

 शीतकालीन  शरदकालीन  तोरिया  एवं
 ग्रीष्मकालीन  माटिकलाई  ।

 रेड  तोरिया  और  सरसों
 और  गेहू  ।

 रागी  और  मू  गफली  ।

 तोरिया  एवं  सरसों  ।

 मक्का  और  नेहू  ।

 मक्का
 चना  कुसुम-॥

 घान  ।

 मं
 तोरिया  एवं  सरसों  तथा

 अलसी  ।

 रामतिल  कुसुम  जोर  अलसी  ।

 जान  ।

 साली  आहू  घान  और  तोरिया  एवं  सरसों  ।

 घान  और  मू  गफली  ।

 तोरिया ओर  सरसों  ।

 तिल  और
 मुखी

 ।
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 ह

 ठ

 16.  त्रिपुरा  अमन  औषधान  ओर  बोरोधान  ।

 17.  उत्तर  प्रदेश  मू  भेहू
 सरसों  और  तिल  ।

 18.  पश्चिमी  बंबाल  अमन  मान
 और  ग्रीन  ग्राम  ।

 19.  जम्मू  व  कदमीर  तोरिया  और  मक्का  ।

 20.  अण्डमान  एवं  निकोबार  घान  ।

 द्वीपसमूह

 21.  दिल्‍ली  गेहूਂ  और  सरसों  ।]

 -22.  पाण्डिचेरी  ।
 वतन

 प्रो०  उम्मारेडिड  वेंकटेस्वरखु  ः  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  अंन्तगंत  केवल  कतिपय  खाद्य
 जिनका  माननीय  मंत्री  ने  उल्लेख  किया  झ्ञामिल  की  गयीं  सबसे  ज्यादा  महत्त्वपूर्ण

 फतलें  जेसे  हल्दी  और  कई  अन्य  फसलें  विज्येष  रूप  से  वे  फसलें  जो  कि

 ज्यादा  निवेश  वाली  फललें  हैं  इसमें  शामिल  नहीं  की  गयी  हैं  ।  किस्तान  समुदाय  थिदेष  रूप  से  तटीय
 आँध्रश्रदेश-के  किसानों  को  हर  वर्ष  काफी  घाटा  होता  है  विशेष  रूप  से  बाढ़  तूफान  आदि  के  दौरान  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इसे  शामिल  किया  जायेगा  ?

 श्री  उम्मारेडिड  व कटेस्वरल  :  वया  सरकार  तटीय  आंध्रप्रदेश  के  किसान  समुदाय  को  1969,
 1977,  1983,  1986  और  1990  के  तूफान  के  दौरान  हुई  हानि  और  भारतीय  किद्ानों  द्वारा
 की  गयी  आत्महत्या  को  देखते  हुए  इन  नकदो  फसलों  को  समी  को  नहीं  लेकिन  जिनका  मैने  उल्लेख
 किया  है  उनको  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  लायेगी  ?

 इन  फसलों  को  इसमें  शामिल  करने  के  लिए  एक  वर्ष  पहले  एक  समिति  मढठित  की  गयी  थी  ।

 बया  इसने  अपनी  सिफारिक्षें  दे  दी  यदि  हां  इत  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  यदि  आपने  उत्तर  का  अध्यवन  किया  हो  तो  आपको  पता
 चलेगा  कि  फसल  बीमा  योजना  1987  में  शुरू  की  गयी  और  उस  समय  हमने  विदेव  रूप  से  उल्लेंज
 किया  था  कि  यह  छुछ  समय  के  लिए  प्रयोगिक  तोर  पर  किया  जायेसा  ओर  निश्लेय  फसलें  ही  इस
 योजना  में  शामिल  किया  गया

 जहां  तक  अन्य  फसलों  की  बात  है  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  पर  दिलाना  बाहता  हूं  कि  जो

 कोई  भी  अपनी  फसल  का  बीखा  करवा  वह  इस  बोनना  के  अन्तर्गत  क्ामिल  होने  के  लिए  आाध्य  हू
 तथा  इस  योजना  में  अधिकतम  धन  राशि  केवल  10,000  रुफ्ये  हैं  ।  लेकिन  अन्य  के  लिए
 जंसा  कि  हम  पहले  ही  उत्तर  में  स्पष्ट  कर  चुक ेहैं  यह  पता  करना  संमव  नहींछो  थक्‍्या  है  कि  इसे  ठोक

 तरह  से  कंसे  चलाया  जाये  ।  समस्या  तो  यह  है  कि  ऐसी  कोई  निश्चित  नीति  गोजना  नहीं  है  जिकके
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 तहत  हम  किसानों  गारण्टी  दे  सके  और  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान  कर  सके  ।  मैं  स्वयं  [973  से  इसका

 हल  ढू  ढ़ने  के  कार्य  में  लगा  हूं  लेकित  अमी  तक  कुछ  मी  खास  हल  नहीं  निकल  पाया  है  ।  इस  योजना

 के  लिए  न्यूनतम  राशि  150  रुपये  अब  इसे  घटाकर  100  रुपये  कट्र  दिया  गया  अधिकतम
 राशि  10,000  रुपये  है  ।  इस  योजना  के  परिणाम  स्वरूप  94  करोड़  रुपये  बीमा  किस्त  के  रूप  में

 मिला  और  लगभग  700  करोड़  रुपये  के  दावे  किये  गये  ।  येह  केवल  ऋण  लेने  वाले  किसान  के  लिए

 हैं  अगर  हमें  दूसरी  फसलों  और  अश्य  क्षेत्रों  तक  इसका  विस्तार  करना  है  तो  हमें  इसका  कोई  तरीका
 निकालना  पड़ेगा  और  मेरे  विवार  से  इसे  और  हपयुक्त  बनाने  के  लिए  भी  मैं  माननीय  सदस्यों  के

 विचार  जानना  चाहूंगा  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  बया  किसान  न्यूनतम  किषत  देने  में  सक्षम  इस
 प्रदम  पर  उस  संदर्भ  में  विचार  करना  पड़ेगा  ।

 मैंने  मी  अध्ययन  किया  है  और  यह  देखने  के  लिए  कि  जो  योजना  आज  अस्तित्व  में  ऐसी
 कोई  योजना  कहीं  ब्यवहार  में  है  अथवा  सारे  विश्व  का  अध्ययन  करने  का  प्रयत्न  किया  हैं  !  परन्तु
 मेरी  जानकारी  के  अनुसार  इसका  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  ।  मुझे  सारी  स्थिति  का  पुनः  अध्ययन
 करना  पड़े  इसे  किस  प्रकार  से  आयुक्त  बनाया  जाये  इस  हेतु  मैं  सभी  का  सहयोग  लेना

 चाहूंगा  क्योंकि  कृषक  उतनी  किदह्त  देते  में  समर्थ  नहीं  हो  सकंगे  जो  इसे  अर्थक्षम  बनाने  में  समर्थ
 कम्पनियां  कार्यक्षम  हे  ।  केवल  एक  यही  योजना  है  जो  कार्ेक्षम  नहीं  है  ।

 प्रो०  उसारेडिड  बेंकटेस्वरलु  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  वक्तव्य  दिया  हूँ  यदि  उसमें  कोई
 संशोधन  न  किया  जाये  तो  मेरे  विचार  में  योजना  वर्ष  1987  में  नहीं  बल्कि  वर्ष  1985  में
 अस्तित्व  में  आई  थी  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  बिल्कुल  ठीक  कहा  हे  कि  यह  योजना  एक  फसल  बीमा
 अन्यथा  सभी  बीमा  योजना  के  बजाय  एक  जमा  बीमा  योजना  में  परिवर्तित  हो  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  बहुत  से  सदस्य  जो  इस  पर  प्रश्न  पूछना  चाहते  कृपया  संगत
 एवं  स्पष्ट  प्रश्न  ही  पूछिए  ।

 प्रो०  उमारेडिड  बेंकटेस्वरलु  :  यह  फसल  बीमा  योजना  के  बजाये  जमा  बीमा  योजना  बन  गई
 हैं  ।  इस  योजमा  का  विस्तार  उन  लोगों  तक  भी  किया  गया  हैँ  जो  ऋण  देने  वाली  संस्थाओं  से
 गत  वित्त  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  ऐसे  किसान  जो  किश्त  देकर  अपनी  फसल  सुरक्षित  करना  चाहते  वे
 आगे  नहीं  आ  रहे  क्या  माननीय  मन्त्री  इस  सुविधा  को  सभी  किसानों  के  यहां  तक
 कि  एंसी  फसलों  के  लिए  भी  उपलब्ध  जो इस  विशेष  योजना  के  अन्तगंत  प्राप्त  करने  के
 पात्र  नहीं  और  इस  योजना  का  दूसरा  माग  ?

 अध्यक्ष  भहोदय  :  योजना  की  बात  शत  कीजिये  ।  कृपया  अपना  प्रइन

 ब्रोਂ  उसारेडिड  वेंकटेस्वरलु  :  यह  योजना  ऐसे  समय  चलाई  गई  है  जब  बहुत  बड़  क्षेत्र

 चाहे  समिति  हो  अथवा  तहसील  स्तर  नुकसान  ईहो  रहा  परन्तु  ये  नुकसान  केवल  कतिपय
 क्षेत्रों  अर्थात्‌  गांवों  में  ही  हो  रहा  क्या  इस  नुकसान  को  केवल  इसीलिये  जारी  रहने  दिया  जाये
 क्योंकि  गांव  एक  बहुत  बड़ा  क्ष  त्र  न होकर  एक  इकाई  है  ?

 झी  बलराम  जालड़  :  समस्या  यही  काश  मैं  इस  योजना  का  विस्तार  सभी  किसानों  तक
 बार  पाता  ।  लेकिन  मूल  समस्या  इसकी  व्यावहारिकता  की  यही  इस  समस्यः  की  गम्मीरता  है  ।
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 इस  योजना  को  किस  प्रकार  निश्चित  किया  कितना  निवेश  होना  कीट-नियंत्रण  और

 पेड़-पौधों  की  सुरक्षा  के  लिए  कितनी  राशि  होनी  जल-व्यवस्था  पर  कितना  खर्च  कितना
 उत्पादन  प्राप्त  उसके  लिए  क्षति  पूर्ति  बाण्ड  को  क्रिस  प्रकार  निर्धारित  करें  तथा  ऐसे  ही  कुछ
 अन्य  मामलों  पर  मैं  समी  सदस्  क ेविचार  जानना  चाहूंगा  ।  यही  समस्या  इसका  समाधान  न
 तो  मेरे  भनोनुकूल  हुआ  है  और  न  ही  किसी  अन्य  ब्यक्ति  के  |  हमें  ऐसी  नीति  अपनानी  चाहिये  जो
 किसानों  के  लिए  लाभप्रद  हो  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  ऐसा  करना  सरकार  के  लिए  सम्मव  नहीं  है
 क्योंकि  पहले  ही  इसमें  700  करोड़  रुपये  लग  चुके  मैं  इसे  सभी  के  सामने  रखूगा  ।  इसमें  कुछ
 गड़बड़ी  हो  रही  है  और  मूल्यांकन  समस्या  के  बारे  में  मी  कुछ  शिकायतें  सामने  आ  रही  किस
 प्रकार  हम  इसका  मूल्यांकन  करें  ।  हम  तीन  या  चार  दफे  किसान  को  कपास  की  फसल  लेकर  बोमे
 के  लिए  उसका  निर्धारण  कर  सकते  हैं  ।  उसकी  यही  प्रक्रिया  वे  अपनाते  यही  समस्या  है  कि  हमें
 इकट्ठे  बेठकर  कोई  उपयुक्त  व्यावहारिक  मध्य  मार्ग  ढू  ढ़ना  पड़े  एक  ऐसी  योजना  जिससे  किसानों
 को  कुछ  फायदा  हो  सके  ।  यही  हम  चाहते  भी  हैं  ।

 प्रो०  उमारेडिड  वेंकटेस्वरलु  :  मेरे  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  संगणना  के  लिए  केवल  एक  थांव  को  लेना  उचित  नहीं  है  ।

 झोमती  चन्द्र  प्रभा  अं  :  कपास  उत्पादन  में  मारत  का  महत्त्वपूर्ण  स्थान  है  लेकिन  हमारे
 किसानों  को  प्रतिस्पर्द्धात्मक  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  कई  बार  फसल  के  न  होने  पर  जंसे  कुछ  फल
 में  बीमारी  आदि  होने  पर  जो  हानि  होती  है  ।  उसके  प्रति  वे  बहुत  संवेदनशील  हो  जाते  में
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  के  पास  किसानों  को  राहत  प्रदान  करने
 के  लिए  काफी  बोई  जेसो  कोई  सहकारी  संस्था  स्थापित  करने  का  विचार  है  ताकि  कुछ  निर्यातोन्धुख
 फसलों  का  उत्पादन  किया  जा  सके  और  जिससे  कित्षानों  को  कुछ  सहायता  मिलेगी  ?  क्‍या  ऐसा  कोई

 प्रस्तान  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  फसल  बीमा  योजना के  बारे  में  है  ।

 शी  बलरास  जाखड़  :  हम  हमेशा  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देकर  किसानों  की  सहायता  करना

 चाहँँगे  ।  मारतीय  कपास  निगम  इसके  लिए  पहले  से  हो  विद्यमान

 झी  हरिन  पाठक  :  मू  और  चना  गुजरात  में  सी०  सी०  आई०

 एस०  के  अन्तर्गंत  आते  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  गुजरात  सरकार

 ने  इस  योजना  के  अन्तगगंत  और  अधिक  फसलों  को  कपास  की  भांति  शामिल  करने  के  लिए  कोई  मांग

 भेजी

 झो  बलराम  जाखड़  :  माननीय  सदस्य  को  अवष्य  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  मैं  उस  प्रश्न  का

 जवाब  पहले  ही  दे  चुका  हूं  ।
 यह  कपास  के  मामले  में  भी  लागू  होता  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  वह  जानकारी  क्यों  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  और  समय  क्यों  लेना

 चाहते  हैं  ?

 व  ८  कक शो  बलशात  जालड़  :  इसे  किस  प्रकार  से  कार्यक्रम  बनाया  इसके  लिए  हमें  दूसरा
 कोण  अपनाना  पड़ेगा  ।  यही  समस्या  है  ।

 भ्रो  बक्षिण  पटेल  :  अध्यक्ष  किसानों  को  तहकारिकता  के  माध्यम  से  खाद  और  बीज
 के  लिए  कर्जा  उपलब्ध  कराया  जाता  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  खाद  और
 बीज  के  लिए  सहका  रिकता  से  ऋण  उप  लब्ध  कराया  जाता  है  फसल  बीमा  योजना  का  जो  प्रीमियम

 होता  क्या  सरकार  उसी  क्रण  से  फसल  बीमा  योजना  का  जो  प्रीमियम  होता  क्या  सरकार  उसी
 ऋण  से  फसल  बीमा  योजना  का  प्रीमियम  काटकर  ऋण  दे  तो  फसल  बीमा  को  उसको  व्यापक  तौर
 पर  लागू  किया  जा  सकता  इस  पर  सरकार  विचार  करेगी  ?

 शो  बलराम  जासड़  :  प्रीमियम  तो  कोई  खास  नहीं  सौ  रुपये  के  पीछे  एक  रुपया  लेते  हैं  ।
 उसमें  से  मी  जाधा  आधा  हमारा  होता

 थी  वश्चिण  पटेल  :  अगर  यह  फिजीकल  हो  तो  लागू  करायेंगे  ?  हमारे  बिहार  में  ऋण  से
 प्रीमियम  काटा  जाता  है  और  लोग  फसल  बीमा  योजना  कराते  हैं  ।

 लो  बलराम  जाखड़  :  फिजीकल  नहीं  है  तभी  तो  यह  सारा  चक्कर

 जितुवाद  ]

 करी  ज्ञोमनाद्रोष्वर  राव  बाड़्डे  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  घाटे  की  ओर
 संकेत  किया  है  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  यह  शाटा  कुछ  उतरी  राज्यों  में  इस  योजना  को  अनुचित
 ढंग  से  लागू  किये  जाने  के  कारण  हुआ  है  ॥  वया  यह  मी  सच  नहीं  है  कि  वर्तमान  विस्तृत  बीमा  योजना
 केक्ल  खड़ी  फ़सल  तक  ही  स्रीमित

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  हे  कि  सागर  तट  के
 साथ  कृष्णा  जिल्ले  में  लगमग  15,000  एकड़  शूमि  में  छान  की  फसल  काट  कर  एकत्र  की  अरई  और

 वह  फसल  1990  के-चक्रवात  के  दोरान  विशाल  जल  तरंगों  में  बह  गई  ।  मैं  पह  जानना  चाहइता
 हूँ  कि  क्या  सरकार  इस  विस्तृत  योजना  में  कुछ  आवश्यक  परिवर्तन  लायेगी  ताकि  क्टी  हुई  फसल  को
 भी  इसके  दायरे  में  लायः  जाये  और  किसानों  के  हित  सुरक्षित  रखे  जा  सकें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  बुका  हैँ  ।

 थी  शोमानाद्रोशवर  राव  बाड़ढे  :  वह  इससे  अलग  हे  4
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  दायरे  में  वह  भी  आता  ठीक  आप  प्रइन  पूछिए  ।

 भरी  शोमनां्रीदवर  राव  बाइडे  :  मंत्री  महोदय  को  ऐसा  कहने  दीजिये  ।

 a
 भी  बलराम  जाखड़  :  मैं  इसका  उत्तर  पहले  ही  दे  चुका  ऐसा  न  तो  सम्मव  हैं

 ओऔर  न  ही  व्यावहारिक  1  )

 ]

 थी  राम  मगीना  सिश्र  :  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  इृषि  मंत्री  जी  से  जानना  वे

 कृषि  से  सम्बन्धित  हैं  यह  खुशी  की  बात  है  ..

 अध्यक्ष  महोदय  :  समय  थोड़ा  अगर  आप  रिप्लाई  चाहते  हैं  तो  प्रइन  पूछ  ज्यादा
 प्रस्तावना  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 ओर  राम  नगीना  मिश्र  :  मैं  प्रशन  पूछ  रहा  हू  फसल  बीमा  योजना  साधारण  काम  नहीं
 उसकी  लागत  कैसे  क्‍या  कीमत  मिलेगी  ये  सब  विचार  के  मुद्दे  हैं।सौमाग्य  की  बात  है  कि  कृषि
 मंत्री  स्वयं  कृषि  के  विश्लेषज्ञ  यह  बीमा  योजना  सचमुच  किसानों  पर  कैसे  ठीक  से  लागू  कंसे

 सुविधा  मिले  इसके  लिए  क्‍या  आप  ऐसी  समिति  का  गठन  करेंगे  जो  अध्ययन  करके  आपको  उचित
 राप  दे  सके  जो  कि  भविष्य  में  कारगर  हो  ?

 झो  बसराम  जाखड़  :  मैं  सुझाव  मांग  रहा  हूं  और  उसके  लिए  चिन्तित  हूਂ  कि  कोई  ऐसा
 साधन  मिल  सके  जिसके  हिसाक  से  इसको  ठीक  ढंग  से  चला  आज  तक  ऐसा  साधन  या  स्कीम

 नहीं  आई  आप  मुझे  सुझाव  दीजिए  ।

 थ्रो  रतिलाल  वर्मा  :  गुजरात  के  अन्दर  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  बकाया  रुपया  बाकी
 परिणामस्वरूप  फसल  बीमा  योजना  से  उनका  विश्वास  हट  रहा  है  ।  जो  बक्तया  है  वह  कब  तक

 दे  देंगे  ?

 थी  बलराम  जालड़  :  जितने  क्लेम्स  हैं  व ेबशातर  गुजरात  के  कुछ  में  झगड़ा  पड़  रहा
 उनका  निराकरण  किया  जा  रहा  हैँ  ॥  यह  अन्डर  प्रोसेम  है  ।

 जिमुबाद  ]

 झी  सनोरंजन  मक्त  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  विशेषतौर
 पर  फसल  बीमा  योजना  तभी  लागू  होती  है  जब  कोई  किसान  बैंक  से  ऋण  लेता  अगर  अन्य
 किसान  जो  उसी  खनन्‍्ड  में  हैं  ओर  *ण  नहीं  ले  रहे  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  इस  प्रइन  का  जवाब  पहले  ही  दे  चुके
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 प्रन्‍नों  के  लिखित  उत्तर

 फिजो  में  मारतोय  मल  के  लोग

 ]
 +#  509.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी न  bY  हे  यह  बः ते  रे  हु डा०  लक्ष्मो  नारायण  पाण्डेय  /

 विदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 फिजी  में  रहने  वाले  मारतीय  मूल  के  कितने  लोग  अब  तक  उस  देक्ष  को  छोड़कर  चले
 गये

 उनमें  से  कितने  लोग  विभिन्‍न  देझ्षों  में  देशवार  जाकर  बस  गये  और

 फिजी  में  भारतीय  मूल  के  कितने  लोग  अभी  भी  रह  रहे  हैं  ?

 विदेज्ष  मंत्री  साधव  सिह  :  फिजी  में  1987  में  राज्य  विप्लव  के  बाद

 20,000  भारतीय  मूल  के  व्यक्ति  फिजी  छोड़कर  चले  गये  हैं  ।

 ठीक:ठीक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  आस्ट्रे  यूनाइटेड
 किगडम  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  काफी  बड़ी  संहृया  में  मारतीय  मूल  के  फिजीवासी  प्रवासी

 रह  रहे  हैं  ।

 1989  में  फिजी  सांख्यिकी  ब्यूरो  द्वारा  प्रकाशित  सूचना  के  अनुसार  फिजी  में

 रहने  वाले  मारत  मूल  के  व्यक्तियों  की  संख्या  लगभग  3,37,557  थी  ।

 महाराष्ट्र  को  बाढ़-नियंत्रण  योजनाएं

 *  श्री  सुषीर  सावन्त  श्री अन्ना जोशी | : क्‍या जल  मंत्री  बताने की SAT करेंगे कि
 भरी  अन्या  जोशी  |

 :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में  बाढ़-नियन्त्रण  हेतु  कोई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  को
 जी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब्र  तक  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्याचरण  :  60  लाख  रुपए  से  अधिक  की  लागत  की
 बाढ़  प्रबन्ध  स्कींमें  अलग-अलग  तकनीकी  आशिक  मूल्यांकन  और  निवेश  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्र  को

 प्रस्तुत  की  जानी  अपेक्षित  है  ॥  महाराष्ट्र  से  केन्द्रीय

 जल आयोग में जांच और स्वीकृति हेतु कोई बाढ़ प्रबन्ध स्कीम प्राप्त नहीं हुई है । और प्रइन नहीं उठते । 24 .
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 ५... न  नननननन-+नन-मकन>क+- जनम  बीज  नी  कि  जज  ज+  »+

 उत्तर  प्रदेश  में  सिचाई  क्षमता

 ]
 +  डा०  महादोीपक  सिंह  शाक््य  :  वया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  इस  समय  कितना  क्षंत्र  असिचित

 राज्य  में  सिंचाई  क्षमता  बढ़ाने  हेतु  वर्ष  1990-91  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  है  और

 यह  लक्ष्य  किस  हृद  तक  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  उत्तर  प्रदेश  में  17135  हजार  हेक्टेयर
 कुल  निबल  बुआई  क्षेत्र  के  मुकाबले  मूमि  उपयोग  सांझियकों  1987-88  के
 निबल  तसिचित  क्षेत्र  10043  हजार  हेक्टेयर  था  जिससे  7092  हजार  हेक्टेयर  अरसिचित  क्षंत्र  क्षेष

 रहता  है  ।  *

 और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  राज्य  में  1220.85  हजार  हेक्टेयर  सिंचाई
 क्षमता  सृजित  करने  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  प्रत्याशित  उपलब्धि  1229  हजार  हेक्टेयर  होने  की  सूचना
 प्राप्त  हुई  है  ।

 हिमाचल  प्रवेश  में  समेकित  मत्स्य  उद्योग  विकास

 ]

 $  516  श्री  डो०  डो०  खनोरिया  :  क्‍या  कृषि  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  को
 समेकित  मत्स्य  उद्योग  विकास  के  लिए  कितनी  राक्षि  स्वीकृत  की  गई

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  पिछले  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इस  प्रयोजनाथ॑  स्वीकृत
 की  गई  सम्पूर्ण  राशि  को  खर्च  कर  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  और  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने
 हिमाचल  प्रदेश  को  समेकित  मात्स्यिकी  विकास  के  लिए  अभी  तक  कोई  घनराक्षि  स्वीकृत  नहीं
 की

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताब  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 धाराਂ  खाथ्  तेल

 +  517  प्रो०  राम  कापसे  :  क्‍या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  का  खाद्य  तेल  के  एक  नये  ब्राष्ड  धाराਂ  को
 बाजार  में  लाने  का  विचार

 ह  ः

 25
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 यदि  तो  इसमें  किस  अनुपात  से  मिश्रण  किया  जायेगा  और  इस  खाद्य  तेल  का

 वित  मूल्य  क्या  और

 बाजार  में  16  किलोग्राम  के  टिनों  में  बेचे  जा  रहे  सिलावटी  खाद्य  तेलों  की  बिक्री

 रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  हां  ।

 मिश्रण  के  अनुपात  तथा  भिश्चित  तेल  के  समावित  मूल्य  का  निर्धा  एण  स्वास्थ्य  विभाग

 द्वारा  जारी  की  जाने  वाली  मिश्रण  करने  की  अनुमति  देने  की  अधिसूचना  प्राप्त  होने  तथा  मारत

 सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोडे  को  आयातित  तेल  आबंटित  किए  जाने  के  बाद  किया

 जायेगा  ।

 भारत  सरकार  के  स्वास्थ्य  विभाग  ने  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  में
 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  आग्रह  किया  है  कि  बाजार  में  बचे  जाने  वाले  खाद्य  तेलों  की  ववालिटी  पर
 नजर  रखें  ।

 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन

 *  518.  शी  रतिलाल  कालोदास  बर्मा
 मो  जर्ुन  चरण  सेठी  |

 :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  तक  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  से  राज्यवार  कितने
 आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 राज्यवार  कितने  आवेदन  पत्रों  कः  निपटान  किया  गंया  है  और  कितने  आवेदन  पत्र
 अन्तिम  निर्णय  के  लिए  लम्बित  पड़े

 सरकार  ने  लम्बित  आवेदन  पत्रों  के  झीघ़  निपटान  हेतु  क्या  उपाय  किए

 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  घनराशि  खर्च  की  जा  रही

 (३)  क्या  सरकार  को  किसी  राज्य  से  कोई  जाली  रवतंत्रता  सेनानी  पाए  जाने  के  मामलों  का
 पता  लगा  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  सम्त्रो  एस०  बो०  :  और  एक  सारणीबद्ध  विवरण  संलग्न  है  ।

 निपटाने  हेतु  वे  आवेदन  लम्बित  पड़े  आवेदन  प्राप्त  करने  के  लिए  निर्धारित
 अन्तिम  अर्थात्‌  31.3.1982  के  बाद  प्राप्त  हुए  विलम्ब  से  प्राप्त  होने  वाले  आवेदनों
 यदि  उनके  साथ  मोगी  गई  यातनाओं  के  लिए  किए  गए  दावों  के  समर्थन  में  सरकारी  अभिलेखों  से

 26
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 ee.  कि  न्‍नमनममक

 दस्तावेजी  साक्ष्य  संलग्न  न  हो  तो  तत्काल  अस्वीकार  किया  जाता  लम्बित  पड़े  आवेदनों  को
 निपटाने  के  लिए  समय-समय  पर  विशेष  अभियान  चलाए  जाते  हैं  ।

 बर्ष  1987-88,  1988289  और  1989-90  के  दौरान  पेंशन  पर  खर्च  की  गई  रा

 61,94,77,000/  64,37,43,000/-  रु०  तथा  93,04,01,000/-  *०  है  ।

 (४)  ओर  जाली/नकली  दस्तावेजों  के  आधार  पर  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  प्राप्त  करने
 के  लिए  आवेदन  करने  वाले  झूठे  व्यक्तियों  के  कुछ  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आए  हैं  ।  ऐसे  मामलों
 की  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय  एजेन्सियों  द्वारा  जांच-पड़ताल  कराई  जाती  जांच-पड़ताल  के

 यदि  आवेदक  को  असली  व्यक्ति  नहीं  पाया  और  अथवा  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  योजना
 के  लिए  पात्र  नहीं  पाया  तो  पेंशन  रह  कर  दो  जाती  है  ।

 विवरण

 31.7.1991  तक  प्राप्त  किए  निपटाए  गए  तथा  लम्बित  पड़े  आवेदनों
 का  अलग-अलग  राज्यवार  ब्यौरा

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  प्राप्त  हुए  निपटाए  गए  लम्बित  पड़े
 क्षेत्र  का  नाम  आवेदनों  आवेदनों  की  आवेदवों  की

 की  संख्या  संख्या  संख्या

 5  2  3  4  5

 1.  असम  26,886  26,813  43
 2.  आन्त्र  प्रदेश  39,133  33,525  5,608
 3,  बिहार  1,15,171  1,14,748  423

 4.  गुजरात  6,838  6,720  118
 5.  गोवा  3,357  3,346  11
 6.  हरियाणा  6,287  6,242  45
 7.  हिमाचल  प्रदेश  4,179  4,129  50
 8.  जम्मू  और  कश्मीर  10,735  10,708  27
 9.  कर्नाटक  20,448  18,783  1,665

 10.  केरल  52,470  82,412  58

 11.  मध्य  प्रदेश  4,747  4,747  शून्य
 12.  महाराष्ट्र  39,748  39,017  731
 13.  मर्नपुर  688  688  घून्य
 14.  मेघालय  159  159  घुन्य
 15.  मिजोरम  8  8  शून्य
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 1  2  3  4  5
 ःयःफरफरफ  फ  ॉी  रच  उरछ  रच  ृ  ृ  छू

 बागालेंड  22  बताने  22  श्न्य
 छड़ीसा  प्रत्येक राज्य/संघ राज्य  क्षेत्र को, कृषि-आधारित  58
 पंजाब  29,764  29,722  42
 राजस्थान  5,097  5,062  35

 20.  तमिलनाडु  22,426  95

 त्रिपुरा  3,463  3,446  7
 22.  उत्तर  प्रदेश  40,075
 23.  पश्चिम  बंगाल  27
 24.  चण्डीगढ
 25.  दिल्‍ली  5,272  49
 26.  पांडिचेरी
 27.  अंडमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह  98  7
 28.  अरुणाचल  प्रदेश  छ्न्य

 जोड़  5,34,503  5,25,230  9,273

 कृषि  आधारित  उद्योग

 |
 स्थापना  5]9  झो  सहेश  कुमार  कनोडिया  :  क्‍्यः  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  कृषि-आधारित  उद्योगों  की
 स्थापना  द्वेतु  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 उक्त  अवधि  के  राज्यवार  कितने  कृषि-आधारित  उद्योग  स्वीकृत  किये  गये  तथा
 कितने  स्थापित  किए

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  संघ  श्लरकार  से  इस  प्रयोजनार्थ  अतिरिक्त  वित्तोय  सहायता
 मांगी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  संघ  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही
 की

 कृषि  संत्रो  बलराम  :  मुख्यतया  इन  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 सरकार

 द्वारा गठित बोर्डों ओर निगमों द्वारा एक सीमित हद तक दी जाने वाली वित्तीथ सहायता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देने की कोई 28
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 योजना  नहीं  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  खादी  और  ग्रामीण
 उद्योग  आयोग  तथा  खाद्य  परिसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  ऐसी  कुछ  सहायता  दी  गई  है  जिसका
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  1,  11  और  UI  में  दिया  गया  है  ।

 कृषि  पर  आधारित  अधिकतर  उद्योग  छोटे  पैमाने  और  बहुत  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्रों  में
 लगाये  जाते  हैं  ।  उन्हें  इस  प्रयोजन  के  लिए  किसी  स्वीकृति  या  लाइसेंस  की  जरूरत  नहीं  होती  हैं  ।
 उनका  पंजीकरण  राज्य  सरकारों  के  स्तर  पर  किया  जाता  विकास  लघु  उद्योग  के  यहां
 उपलब्ध  सूचना  के  1988-89  9  तक  तीन  सालों  में  लगाये  गए  ऐसे  उद्योगों  की  संख्या  संलग्न

 विवरण-[२  में  दी  गई  है  ।

 और  राष्ट्रीय  सहकारी  विकासनिगम  को  11  राज्यों  से  आठ  चीनी  सात

 तिलहन  मिलों  और  पांच  अन्य  परियोजनाओं  सहित  20  क्रुषि  परिसंस्करण  परियोजनाओं  के  लिए
 लगभग  36.75  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  के  लिए  अनुरोध  मिला  इन  प्रस्तावों
 के  लिए  20.77  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  सहायता  पहले  ही  स्वीकृत  की  जा  चुकी  खाद्य
 संस्करण  उद्योग  मंत्रालय  तथा  लघु  और  ग्रामीण  तथा  कृषि  उद्योग  विभाग  को  जो  एंसी  सहायता  फे
 मामलों  में  कार्यवाही  करते  अतिरिक्त  सहायता  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।

 पिछले  तोन  वर्षों  में  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित
 प्रदेश  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  को  दर्शाने  वाला  विवरण  ।

 लाखों

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  वर्ष
 1988-89  9  1984-9(  1990-91

 1.  आन्भ्र  प्रदेश  548.372  322.375  2361.977
 2.  असम  640.825  175.787  701.400
 3.  बिहार  न  $.776
 4.  गुजरात  13.285  42.000  न

 5.  हरियाणा  45.450  708  .25  न

 6.  हिमाचल  प्रदेश  —  2.00  0.365
 7.  जम्मू  और  कव्मीर  78.260  63.264  106.836
 8.  कर्नाटक  1097.900  280.365  1379.105
 9.  केरल  925.850  748.863  1439.068

 10.  मध्य  प्रदेश  1983°948  899.781  1481.142
 11.  मह्दाराष्ट्र  604.725  2034.51  3483.103

 329
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 1  १  3  4  5

 12.  मणिपुर  4,433
 13.  मेघालय  न  न

 14  नागालैंड  न  न  न

 15.  उड़ीसा  173.095  94,055  97.30
 16.  पंजाब  2106.438  1284.864  599.476
 17.  राजस्थान  925.874  2098.057  814.930
 18.  तमिलनाडु  283.765  645.510  699.240
 19,  त्रिपुरा  न+  —  2.654
 20.  उत्तर  प्रदेश  555.912  1615.505  2199.70
 21.  पश्चिम  बंगाल  148.051  6.984  न

 22.  अन्य  संघ  शासित  क्षेत्र  —  100  2  2.131

 योग  10131.730  11128.146  15803.380

 विवरणना

 1989-90  के  दौरान  कृषि  पर  आधारित  तथा  खांद्य  उद्योगों  क ेलिए  खादी  और  ग्रामीण
 उद्योग  आयोग  द्वारा  राज्यों  तंथा  संघ  शासित  प्रदेशों  को  किए  गए  उद्योग-वार

 मुगतान  को  दशशाने  वाला  विवरण  ।

 उद्योग

 च्य
 9

 30

 मधुमक्खी  पालन
 «  घानी  का  तेल

 «  गन्‍ने  का  गुड़  तथा  खण्डसारी
 -  खजुर  का  गुड़
 «  मोटे  अनाजों  का  परिसंस्करण  ञ

 तथा  दलहन  उद्योग
 «  बच्चों  के  पौधे  तथा  फल
 «  फल  परिसंस्करण
 .  रेशा

 योग

 लाखों

 दान  ऋण

 57.33  35.33
 40.34  3359.87
 11.18  174.30
 72.58  234.44

 39.19  465.75
 1.14  52.65
 6.00  176.76

 64.63  382.50

 292.39  1901.60
 जा  त+त+
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 विवरणना

 लिखित  उत्तर

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  फल  तथा  सब्जी  परिसंस्करण  क्षेत्र  के  अन्तगंत

 निमु क्त  की  गई  स्वीकृतियां

 अनुसंघान  तथा  विकास  योजना  के  तहत  फल  तथा  सब्जियों
 के  परिसंस्करण  में  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  आधुनिक

 खाद्य  उद्योग  को  सहायक  अनुदान  ।

 प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  तथा  सामुदायिक  प्रशिक्षण
 केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को
 यक  अनुदान  ।

 प्रशिक्षण  तथा  दौरा  कार्यक्रम  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 को  सहायक  अनुदान  ।

 अनुसंधान  तथा  विकास  योजना  के  अन्तगंत  फल  और  सब्जियों
 के  परिसंस्करण  में  अनुसंघान  और  विकास  के  लिए  केन्द्रीय
 खाद्य  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुसंघान  मेंसूर  को  सहायक

 अनुदान  ।

 खाद्य  परीक्षण  नई  दिल्‍ली  का  दर्जा  बढ़ाने  के
 लिए  उपकरण  खरीदने  के  वास्ते  खाद्य  अनुसंघान  तथा
 षण  केन्द्र  को  सहायक  अनुदान  ।

 खुम्ब्री  की  पाक-विधियों  के  अनुसंघान  तथा  विकास  काये  के
 सम्बन्ध  में  होते  वाले  खर्च  के लिए  खाद्य  क्राफट  संस्थान  को

 सहायक  अनुदान  ।

 10,000  प्राक  विधि  पुस्तिकाओं  को  आटे  पेपर  पर  तथा

 50,000  को  साधारण  पेपर  पर  तैयार  करके  तथा  मुद्रित
 करके  खुम्बी  के  उत्पादों  तथा  पाक-विधियों  का  प्रचार  करने
 के  लिए  अखिल  भारतोय  खाद्य  परिरक्षक  एसोसिएशन  को

 सहायक  अनुदान  ।

 होम  स्केल  सेक्टर  में  फल  तथा  सब्जी  परिसंस्करण  उद्योग  के

 लिए  काये  निष्पादन  सुधार  से  सम्बन्धित  अध्ययन  के  लिए
 खर्च  करने  के  वास्ते  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  को  मंजूरी  ।

 ग्रामीण  अथं-व्यवस्था  तथा  पोषण  पर  संसाधित  खाद्य  पर

 राष्ट्रीय  सम्मेलन  आयोजित  करने  के  लिए  खाद्य  वंज्ञानिक
 तथा  शिल्प-बेज्ञानिक  संघ  को  मंजूरी  ।

 2.5  लाख  रु०

 13.20  लाख  रु०

 2.00  लाख  रु०

 7.5  लाख  रु०

 5.00  लाख  रु०

 4000  रु०

 1,80,0C0  रु०

 2,8  2,000

 25,41,000  रु०
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 10.

 18.

 83

 खुम्बी  परिसंस्करण  तथा  बुनियादी  ढांचे  के  विकास  के
 लिए  उड़ीसा  कृषि  उद्योग  निगम  लिमिटेड  को  सहायक
 अनुदान  ।
 टीस्टा  फल  तथा  सब्जी  परिपसंस्करण  लिमिटेड  को  छोटे  तथा

 कुटीर  इकाइयों  के  फल  तथा  सब्जी  उत्पादों  का  विपणन  करने
 के  लिए  पष्दचमी  बंगाल  सरकार  को  विपणन  सहायता  के
 वास्ते  सहायक  अनुदान  |
 आस-पास  के  क्षेत्रों  में  उगाई  गई  खुम्बी  के
 आचार  डालते  तथा  डिब्बाबन्दी  करने  के  लिए  उड़ीसा  कृषि
 उद्योग  निगम  को  सद्ायक  अनुदान  ।

 लाहौल  आलू  उत्पादक  सहकारी  विपणन  तथा  परिसंकरण
 सोसायटी  लिमिटेड  की  खुम्बी  परिसंस्करण  क्षंत्र  में  सहायता
 के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  सहायक  अनुदान  ।

 «  शिमोगा  उद्योग  सप्लाई  तथा  विपणन  सोसायटी  और

 चिकमंगलूर  जिला  उद्योग  सप्लाई  और  विपणन  सोसायइटी
 की  विपणन  सहायता  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  को  सहायक

 अनुदान  ।
 जीरांग  और  गजम  जिले  में  फल  परिसंस्करण  इकाई  की
 कच्चे  माल  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आम
 तथा  सन्‍्तरे  की  रोपण  सामग्री  के  वास्ते  एक  विकसित  केन्द्र
 तथा  नसंरी  स्थापित  करने  हेतु  उड़ीसा  कृषि  उद्योग  निगम
 लिमिटेड  को  मंजूरी  ।

 जिला  होहांगाबाद  में  फल  तथा  सब्जी  परिसंस्करण
 प्लांट  को  स्थापित  करने/सुदृढ़  करने  के  लिए  साम्य  पूजी  के
 रूप  में  मध्य  प्रदेश  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  लिमिटेड  को

 मंजूरी  ।

 कोचीन  के  निकट  फल  तथा  सब्जी  परिसंस्करण  इकाई  को
 स्थापित  करने  तथा  सुदृढ़  करने  के  लिए  साम्य  पूजी  के  रूप
 में  केरल  कृषि  उद्योग  निगम  लिमिटेड  को  मंजरी 4
 मुरथल  में  फल  तथा  सब्जी  परिसंस्करण  प्लांट

 के  आधघुनिकीकरण  के  लिए  साम्य  पूंजी  के  रूप  में  हरियाणा
 कृषि  उद्योग  निगम  लिमिटेड  को  मंज्री  ।

 घुम्बी  उत्पादन  के  विज्ञापन  तथा  प्रचार  पर  खर्च  करने  के

 लिए  उड़ीसा  कृषि  उद्योग  निगम  लिमिटेड  को  मंज्री  ।

 22  1991

 /  2,41.000  छ०

 3.68  लाख  रु०

 21,14,940  Go

 19  00  रु०

 2.20  लाख  रु०

 18.50  लाख  रु०

 45.00  लाख  रु०

 6.375  लाख  रु०

 65  38  लाख  रु०

 47,000  रू०

 214.38  लाख  र०
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 हल  कि डी  ससससक9ख9॥ख  चित

 विवरण-ए
 नई  स्थापित  की  गई  कृषि  पर  आधारित  इकाइयों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित
 प्रदेश  का  नाम  1986-87  1987-88  1988-89

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  4898  4638  6952
 2.  असम  3३24  254  361
 3.  बिहार  1336  1316  1275
 4.  गुजरात  975  1175  1108
 5.  हरियाणा  1280  864  802
 6.  हिमाचल  प्रदेश  972  512  544
 7.  जम्मू  और  कदमीर  156  163  127
 8.  कर्नाटक  2835  2014  1954
 9.  केरल  2267  3173  3471

 10.  मध्य  प्रदेश  2359  2016  1747

 11.  महाराष्ट्र  3306  2620  2350
 12.  मणिपुर  71  34  65
 13.  मेघालय  35  68  170
 14.  नागालैंड  339  345  429
 15.  उड़ीसा  17609  26115  21567
 16.  पंजाब  1052  1053
 17.  राजस्थान  644  523  407

 18.  सिक्किम  29  8  19
 19,  तमिलनाडु  1299  2554  2594
 20.  त्रिपुरा  165  133  118
 21.  उत्तर  प्रदेश  7185  7287  8176
 22.  पश्चिम  बंगाल  7772  8153  8508
 23.  अण्डमान  व  निकोबार  15  12  ह
 24.  अरूणाचल  प्रदेश  44  26  27

 25.  चण्डीगढ़  2  1  3

 26.  दादर  और  नागर  हवेली  2  4  2
 27.  गोवा  5  5  87
 28.  मिजोरम  40  11  $

 29.  पांडिचेरी  40  41  46

 योग  56882  65147  63977

 33.
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 करारा  काका  था  कक

 कलकत्ता  में  दृस्संचार  सुविधा

 *520,  भरी  सुधीर  क्‍या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किन-किन  स्थानों  पर  अद्यतन  अन्तर्राष्ट्रीय  सेवा  की  सुविधा  प्रदान

 की  गई  और

 कलकत्ता  में  दूरसंचार  सुविधा  प्रदान  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  सम्त्रालय  के  राज्य  भस्त्री  राजेश  :  धिदेश  संचार  निगम  लिमिटेड

 द्वारा  भारत  में  नई  मद्रास  और  कलकत्ता  स्थिति  चार  गेटवे  एक्सचेंजों
 द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  सेवाएं  प्रदान  की  जाती  देश  के  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  को  लगभग

 से  अधिक  शहरों/कस्बों  से  विश्व  के  उपलब्ध  देशों  के लिए  एसटीडी  सुविधा  सहित  अन्तर्राष्ट्रीय
 उपभोक्ता  डायल  टेलीफोन  सेवा  उपलब्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  टेलेक्स  सेवा  )
 उठा  देशों  के  लिए  उपलब्ध  है  और  भारतीय  टेलेबस  नेटवर्क  के समी  उपभोक्‍ता  इस  सेवा  का  लाम
 उठा  सकते  हैं॥  देश  के  लगमग  सभी  सावंजनिक  तार  घरों  से  करीब  पूरे  विश्व  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय
 तार  सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  अन्तर्राष्ट्रीय  गेटवे  टेलीफोन  एक्सचेंज  कलकत्ता  में  3
 से  काम  कर  रहा  है  ।

 आफ  कासन्सਂ  में  जम्म्‌  ओर  कदमोर  के  सम्यन्ध  सें  वक्तव्य

 श्री  रवि  शाय  :  क्‍या  विदेश  प्रन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  ब्रिटेन  के  विदेश  एवं  राष्ट्र  मण्डल  मामलों  से  सम्बन्धित  अन्डर  सेक्क  टरी  द्वारा
 हाउस  आफ  कामन्स  में  जम्मू  ओर  कश्मीर  के  कारे  में  हाल  ही  में  एक  वक्तव्य  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मम्त्री  आऋथव  सिह  :  और  यूनाइटेड  किगडम  के  विदेश  एवं
 राष्ट्रमण्डल  कार्यों  के संसदीय  अवर  सचिव  श्री  मार्क  लेनोवस-व्यायड  ने  25  से  को  हाउस
 जाफ  कामन्स  में  और  कश्मीरਂ  विषय  पर  बहस  के  दौरान  एक  बयान  दिया  जो  कि
 विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 माननीय  मित्र  ने  कश्मीर  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  वह  मैंने  योर  से  सुना  इस
 सदन  की  तरह  और  इस  देश  के  अन्य  बहुत  से  लोगों  की  तरह  हम  भी  कश्मीर  को  स्थिति  के  बारे  में
 चिन्तित  हैं  ओर  उस  तनाव  को  लेकर  भी  जो  इसकी  वजह  से  भारत  और  पाकिस्तान  के

 बीच कक्‍्दा हो गया है जो दोनों ही हमारे अच्छछे दोस्त मानकाधिकार के सवाल को लेकर जो चिन्ताएं व्यक्त की गई उनसे मौ में सहमत हूं । 34
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 मैं  इस  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हम  दूर  से  बेठकर  कईमीर॑  की  समस्याओं
 को  अनदेखा  हरगिज  नहीं  कर  रहे  बल्कि  हम  मारत  और  पाकिस्तान  को  इस  विवाद  का
 पूर्ण  समाधान  खोज  लेने  के  लिए  सक्रिय  रूप  से  प्रोत्साहित  करते  रहे  दोनों  पक्षों  ने  हमारे  प्रयासों
 की  सराहना  की  हेम  खास  तौर  से  भारत  और  पाकिस्तान  की  ओर  से  तनाव  को  कम  करने  तथा
 दोनों  ओर  के  विदेश  विमागों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  बीच  बातचीत  का  कायम  करके
 परस्पर  विध्वास  विकसित  करने  के  विभिन्‍न  उपाय  तय  करने  की  दिशा  में  किए  गए  प्रयासों  का
 स्वागत  करते  इस  प्रक्रिया  क ेलिए  1990  के  वसन्‍्त  में  ही  हमने  दोनों  पक्षों  को  पूरी  ईमासदारी
 के  साथ  प्रोत्साहित  किया  द्विपक्षीय  आधार  पर  और  यूरोपीय  समुदाय  के  अपने  साक्षीदारों  के
 साथ  हमने  मारत  और  पाकस्तान  के  बीच  के  तनाव  के  विषय  में  अपनी  चिन्ता  को  दोहराया  हैं  और
 भातंकवादी  दलों  को  गतिविधियों  को  तथा  इन्हें  समर्थन  देत  पर  तथा  मानवाधिकारों  के  हनन  के  प्रदनਂ
 पर  भी  अपनी  व्यवत  की

 हमें  मारत  के  दावों  के  बारे  में  और  पाकिस्तान  द्वारा  उनका  खण्डन  किए  जाने  के  बारे  में  भी

 मालूम  है  जिसमें  मारत  का  यह  कहना  है  कि  कश्मीरी  आतंकवादियों  को  पाकिस्तान  से  समर्थन  मिल

 रहा  उन्हें  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है और  हथियार  सप्लाई  किए  जाते  हमन  पाकिस्तान
 सरकार  को  यह  जता  दिया  है  कि  अगर  सरकारो  हवर  पर  समथथंन  दिया  जाता  है  तो  इससे  ब्रिटेन  में
 चिन्ता  होगी  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कश्मीर  समस्या  की  कुछ  ऐतिहापिक  पृष्ठमूमि  का  उल्लेख  किया  है
 तथा  1948  तथा  1949  के  संयुत्रत  राष्ट्र  प्रस्तावों  का  भी  ।  इन  श्रस्तावों  में  जिन  पर  मारत  और
 पाकिस्तान  ने  अपनी  सहमति  व्यक्ति  की  थी  और  ब्रिटेन  ने  जिसका  समर्थन  किया  यह  सोचा  गया
 था  कि  दोनों  ओर  से  सेनिकों  की  वापसी  की  जाएगी  तथा  पहले  की  जम्मू  और  कश्मीर  रियासत  के
 सभी  वाशिन्दों  के  तत्वावधान  में  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  की  देख-रेख  में  इस  बात  के  लिए  जनमत  संग्रह
 कराया  जाए  कि  वे  मारत  के  साथ  मिलना  चाहते  हैं  या  पाकिस्तान  के  लेकिन  इन  प्रस्तावों  पर
 कारंवाई  नहीं  हो  सकी  क्योंकि  कम  से  कम  दोनों  पक्षों  ने  सेनिकों  की  वापसी  से  संबद्ध  प्रावधान
 पर  अमल  नहीं  किया  ।

 पाकिस्तान  का  कहना  यह  हैं  कि  कश्मीर  के  दर्जे  का  फैसला  संयुक्त  राष्ट्र  प्रस्तावों  के  अनुरूप
 जनमत  संग्रह  करा  कर  ही  किया  जा  सकता  है  ।  हम  यह  मानते  हैं  कि  कश्मीर  के  क्षगड़े  को  कंसे  तय
 किया  इसका  मारत  ओर  पकिस्तान  को  करना  है  ओर  इस  संदर्भ  में  दोनों  के  बीच

 असहमति  का  एक  मुद्दा  यह  कि  क्या  कश्मीरी  पहले  ही  प्रूरी  तरह  अपनी  इच्छाओं  को  व्यक्त  कर

 चुके  हैंया  ओर  मी  मत  संग्रह  की  आवश्यकता  हमारा  काम  यह  नहीं  है  कि  हम  इस  बात  का
 फंसला  करने  की  कोशिश  करें  कि  यह  मसला  कंसे  तय  किया  जाए  लेकिन  संयुक्त  राष्ट्र  के  प्रस्तावों
 में  जनमत  संग्रह  कराने  की  बात  को  लेकर  स्पष्ट  कठिनाइयां  तो  हैं  ही  ॥  तथ्य  यह  है  कि  पहले  की

 जम्मू  और  कश्मीर  रियासत  अब  वास्तव  में  कई  उलाकाई  हिस्सों  में  कंटी  हुई  है  ।  वस्तुत्तः  भारत  ओर
 पाकिस्तान  के  बीच  नियंत्रण  रेखा  के  द्वारा  इसका  विभाजन  हो  चुका  है  ओर  इसके  अन्य  हिस्से  को
 चीन  को  दे  दिया  गया  है  ।
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 भारत  का  तक॑  यह  है  कि  इस  पूर्ण  रियासत  का  1947  में  मारत  में  विधिपूवंक  विलय  हो

 जुका  है  और  1954  में  कश्मीर  की  निर्वाचन  विधानसभा  इस  विलय  का  अनुसमर्थंन  कर  चुकी  है  ओर

 ऐसा  करके  जनमत  के  परिक्षण  के  प्रति  अपनी  वचनबद्धता  पूरी  कर  चुकी  है”और  पाकिस्तान  अपनी

 सैनाओं  को  पूरी  तरह  से  वहां  से  हटाने  के  बुनियादी  प्रावधान  को  लागू  करने  में  असमर्थ  रहा  है  ।

 कद्मी र  के  दर्ज  के  सम्बन्ध  में  हमारी  स्थिति  यह  है  कि  यह  मामला  भारत  और  पाकिस्तान
 को  1972  में  शिमला  में  सम्पन्न  समझोते  के  अनुसार  परस्पर  शांतिपूर्वक  सुलझा  लेधा  चाहिए  जिसके
 अन्तगंत  दोनों  देशों  ने  द्विपक्षीय  बातचीत  के  माध्यम  से  अथवा  परस्पर  सहमत  किसी  अन्य  शांतिपू्वंक
 तरीके  से  अपने  मतभेदों  को  तय  करने  का  निरचय  किया  इस  समझौते  में  और  कश्मीर
 को  समस्या  के  अन्तिम  समाधानਂ  की  मी  प्रत्याशा  की  गई  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कष्मीर  में
 जारी  हिंसा  की  समस्या  को  जिन  शब्दों  में  उठाया  है  उसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ॥  इसके  बारे  में
 व्यापक  तौर  पर  जो  चिन्ता  है  उसी  तरह  हम  स्त्रयं  भी  चिन्तित  हमने  उन  लोगों  की  बराबर
 भत्सना  की  है  जो  अपने  राजनैतिक  उद्ृंश्यों  की  पूरति  के  लिए  हिंसा  का  सहारा  लेते  हैं  और  कदमीर
 में  आतंकवादी  हिंसा  के  उत्पन्त  खतरे  से  निपटने  के  लिए  मारत  सरकार  के  प्रयासों  का  हम  समर्थन
 करते  इसके  साथ  ही  हम  मारत  सरकार  को  मी  इस  बात  के  लिए  बराबर  प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं
 कि  उनके  सामने  जो  समस्या  है  उससे  निपटने  में  वे  अत्यन्त  संयम  से  काम  कतिपय  कश्मीरी
 डग्नवादी  दलों  की  ओर  से  पेश  हिसात्मक  चुनौती  के  सदमं  में  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखना

 सचमुच  बहुत  मुश्किल  दोनों  ओर  से  निःसंदेह  त्रुटियां  हुई  हैं  ।  मैं  इस  सदन  को  विश्वास  दिलाता
 हूं  कि मारत  सरकार  के  साथ  अपने  सम्पर्कों  में  हमने  इस  धात  के  महत्व  को  स्पष्ट  किया  है  कि  हम
 मानवाधिकार  के  सामान  को  बहुत  महत्व  देते  हैं  ।

 हमने  मानवाधिकार  संगठनों  द्वारा  स्वतंत्र  पड़ताल  की  इजाजत  के  महत्व  पर  बल  दिया  है
 ज॑से  एमनेस्टी  इन्टरनेशनल  और  इस  बात  पर  भी  कि  सुरक्षा  बलों  के  जिन  सदस्यों  ने  दृव्यंवहार
 किया  हो  उनके  खिलाफ  कानूनी  कारंवाई  की  मारत  सरकार  ने  हमें  बताया  है  कि  दुब्यंवहार
 के  आरोपों  की  अच्छी  तरह  छानबीन  की  जाती  है  और  वे  गलत  कार्यों  क ेलिए  जिम्मेदार  लोगों  को
 सजा  देने  के  लिए  भी  चिन्तित  हैं  तथा  अनेक  सुरक्षा  सैनिक  कारभिकों  के  खिलाफ  कार्यवाई  पहले  ही
 को  जा  चुकी  है  ।

 मैं  इव  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाता  ह  कि  हम  कश्मीर  की  स्थिति  पर  निरन्तर  निगाह
 रखें  तथा  मारत  और  पाकिस्तान  को  इस  बात  के  लिए  प्रोत्साहित  करें  कि  वे  इस  विवाद  का
 पूर्ण  हल  निकाल  अगर  दोतों  पक्ष  चाहें  तो  हम  सहायता  के  लिए  भी  तत्पर  हम  आशा
 करते  हैं  कि  भारत  ओर  पाकिस्तान  के  बीच  परस्पर  विश्वास  विकसित  करने  कौ  प्रक्रिया  जारी  रहेगी
 ओर  इससे  ऐसी  माकूल  स्थितियां  पेंदा  करने  में  मदद  मिलेगी  कि  जिसमें  हिसा  खत्म  हो  जाए  और
 एक  ऐसे  विवाद  का  स्थाई  समाधान  निकल  आए  जो  भारत  और  पाकिस्तान  के  राजनंतिक  स्थायित्व
 के  लिए  खतरा  पैदा  कर  रहा  है  तथा  जिसने  इस  उप  महाद्वीप  में  बहुत  सी  आहृुति  दी  हैं  ।”
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 उड़ीसा  के  क्योंप्तर  जिले  में  तांबे  ओर  सोने  के  मंडार

 #522.  करी  गोविन्द  चरद्र  मुस्डा  :  क्या  खान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  उड़ीसा  के  वयोंक्षर  जिले  में  खनिजों  की  खोज  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 गया  श
 यदि  तो  क्‍या  वहां  तांबे  और  सोने  के  विशाल  मंडारों  का  पता  लगा  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 खान  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  बलराम  सिह  :  जी

 जी
 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 पूर्वी  दिललो  में  टेलोफोन  एक्सचेंज

 "523.  झी  बो०  एल०  दार्मा  :  क्‍या  संचार  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वों  दिल्‍ली  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  काम  कर  रहे  हैं  ओर  उनमें  से  प्रत्येक

 एक्सचेंज  की  क्षमता  कितनी-कितनी

 उन  एक्सचेंजों  में  पिछले  दस  वर्षों  से  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  कितने-कितने  लोग
 प्रतिक्षा  कर  रहे

 क्या  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  समी  व्यक्तियों  को  कनेक्शन  देने  के  लिए  वर्ष  1991-92  के

 दौरान  इन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  बढ़ाने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (३)  प्रतीक्षा-सूची  में  दज  समी  व्यक्तियों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिये  जाने  की
 संमावना  है  ?

 संघार  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  राजेश  :  दिल्ली  में  टेलीफोन  एक्सचेंज
 क्षेत्रों  का  प्रशासनिक  प्रमागों  अथवा  निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेसाथ  सह-समापन  नहीं  होता  ।  पूर्वी  दिल्ली
 के  यमुना-पार  क्षत्रों  को  5  डिजिटल  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  सेवाएं  प्रदान  कर  रहे  जिनका  विवरण
 इस  प्रकार  से  है  :--

 क्रम  सं०  एक्सचेंज  का  नाम  कोड  लाइनों  में  क्षमता

 1,  लक्ष्मी  नगर-न  224/221/220  28000
 2.  लक्ष्मी  नगरना  222  6000
 3.  छशाहदरा

 रिमोट  लाइन  228  7000
 4.  शाहदरा

 रिमोट  लाइन  229  6000
 5.  मयूर  विहार  225  5000
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 यमुना-पार  क्षत्र  में  पिछले  दस  वर्षों  से  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  136  लोगों  के
 नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  हैं  ।

 और  जी  हां  ।  वर्ष  1991-92  के  दौरान  उपयुक्त  क्षत्रों  में
 टेलीफोन  एक्सचेंज

 चालू  करने  का  प्रस्तावित  कार्यक्रम  इस  प्रकार  से  है  :  —

 तन  ततत+
 क्रम  सं०  एक्राचेंज/रिमोट  लाइन  यूनिट  का  नाम  क्षमता

 1.  मयूर  विहार  रिमोट  लाइन  यूनिट  3000  लाइनों  से  विस्तार  1991
 में  पहले  ही  चालू  किया  जा  चुका  ।

 2.  लक्ष्मीनग  रा  4000  लाइनों  से  विस्तार
 3.  शाहदरा  रिमोट  लाइन  यूनिटना  2000  लाइनों  से  विस्तार
 4.  यमुना  विहार  रिमोट  लाइन  यूनिट  4000  लाइनें

 (३)  इन  क्षंत्रों  में  1.4.1991  तक  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  समी  व्यक्तियों  को  31.3.  1995
 तक  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 विदेशों  अभिदाय  अधिनियम  के  अन्तर्गंत  पंजोकृत  संगठन

 ]
 #524,  की  संगाघरा  समनोपल्‍लो

 भरी  संयद  शाहबुद्ोन

 )  विदेशी  अभिदाय  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अब  तक  पंजीकृत  किये  गये
 संगठनों  की  संख्या  क्या

 )
 :  क्या  गृह  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वतंमान  समय  में  विदेशी  अंशदान  पाने  वाले  संगठनों  और  संस्थाओं  के  नाम  क्या

 इन  संगठनों  को  विदेशी  अंशदानों  के  रूप  में  1989  और  1990  के  दौरान  वर्ष-वार

 तथा  राज्यवार  कुल  कितना  घन  प्राप्त  और

 इन  संगठनों  को  यह  धन  किस  उदंष्य/उहंश्यों  क ेलिए  मिला  ?

 गृह  सम्त्री  एसਂ  वी०  :  31.3.1991  को  विदेशी  अगमिदाय
 अधिनियम  1976  के  अन्तग्ंत  पंजीकृत  संस्थाओं  की  संख्या  13,370

 लगभग  9.000  संस्थाएं  विदेशी  अभिदाय  प्राप्त  कर  रही

 और  विदेशी  अभिदाय  से  सम्बन्धित  संगणीकृत  आंकड़े  केवल  वर्ष  1988  तक  के

 ही  उपलब्ध  हैं  ।

 थो  राजोव  गांधों  को  हत्पा  को  जांच  करने  के  लिए  नया  न्यायिक  आयोग

 *525.  को  प्रताव  राव  बो०  मोंसले  :  वया  गृह  मन्प्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  के  पीछे  कोई  षड़यन्त्र  होने  की
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 जांच  कराने  के  लिए  एक  नया  न्यायिक  आयोग  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रस्तावित  आयोग  द्वारा  अपने  निष्कर्ष  दिये  जाने  के लिए  कोई  समय-सीमा
 रित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  मनन्‍्त्री  एस०  बी०  :  जी  श्रीमान  ।

 और  जांच  आयोग  1952  के  अधीन  आयोग  की  नियुक्ति  के  लिए

 अधिसूचना  जारी  की  जा  रही  आयोग  से  अपनी  रिपोर्ट  अधिसूचना  जारी  होने  की  तारीख  से
 6  महीने  के  भीतर  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा

 उसर  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  हलक्ट्रोनिक  एक्थेंशों  में  बदलता

 ]

 $526.  भी  सत्यपाल  सिह  थाद्रव  :  क्‍या  संलार  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  शाहजहांपुर  जिसे  में  कुल  कितने  टेलीफोन  एब्सचेंज  हैं  त्था  उनमें  से

 कितने  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  और

 चालू  वर्ष  के  दोरान  उस  जिल्ले  के जिन  एक्सचेंजों  को  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदलने

 का  विचार  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  राजे  :  उतर  प्रदेश  के  शाहजहांपुर
 जिले  में  कुल  19  टेलीफोन  एक्सचेंज  जिनमें  से  पांच  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  हैं  ।

 चालू  ब्ष  (1991-92)  के  दौरान  खुदायंज  और  मौरनपुर  कटरा  के  दो
 मेकेनिकल  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एवसचेंजों  में  बदलने  की  योजना  है  ।

 डेरी  ओर  स्रुर्यो  ब्लालन  विकास  योजनाएं

 *

 की  राज
 न

 }
 :  कया  कृषि  खंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  समाज  फे  कमजोर  वर्गों  के  लाम  के  लिए  डेरी  और  मुर्गी  पालन
 विकास  योजनाएं  लागू  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
 पिछले  दो  वर्षों  के  इन  योजनाओं  में  कुल  कितना  घन  लगाया
 मे  योजनायें  किन-कित  शल्यों  में  बल  रही  और
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 (8)  इन  योजनायों  से  समाज  के  कमजोर  वर्ग  किस  सीमा  तक  लामान्वित  हुए  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  हां  ।
 तथा  ब्यौरा  समा-पटल  पर  रखे  गए  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 (a)  ये  योजनाएं  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  प्रचालित  की  जा  रही  हैँ  ।

 (३)  इन  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  लाभानुमोगियों  की  अनुमानित  संख्या  1989-90  और
 1990-91  में  7,25,732  और  6,78,845

 विवरण

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के लाभ  के  लिए  डेरी  और  कुक्‍्कुट  विकास  योजनाएं  निम्न  प्रकार

 हैं  :--

 1.  विक्षेष  पशुधन  प्रजनन  जिसके  उहं श्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 (!)  छोटे/अत्यन्त  छोटे  किसानों  ओर  कृषि  मजदूरों  को  पशुधन  उत्पादन  कार्यक्रम  में  शामिल

 और

 (2)  उनके  लिए  अतिरिक्त  रोजगार  और  आय  का  सुजन  ।

 विक्षेष  पशुधन  प्रजनन  कार्यक्रम  के  दो  घटक  हैं  ।

 बछड़ों  के  पालन  सम्बन्धी  घटक  के  अघीन  छोटे/अत्यंत  छोटे  किसानों  को  50  प्रतिशत  की  दर

 से  और  कृषि  मजदूरों  को
 ooh

 प्रतिशत  की  दर  से  राजसहायता  प्रदान  की  जाती

 कुबकुट  तथा  ब्रायलर  भेड़  तथा  सूअर  प्रजनन  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए
 छोटे|अत्यंत  छोटे  किसानों  को  25  प्रतिशत  की  दर  से  और  कृषि  मजदूरों  को  33.33  प्रतिशत  कौ
 दर  से  राजसहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 इस  कार्यक्रम  में  30  प्रतिशत  लामानुभोगी  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जने-जनातियों  के

 होने  चाहिए  ।  दोनों  घटकों  में  प्रति  लामानुभोगी  अधिकतम  राजसहायता  3000  रुपये  है  जबकि

 सूचित  जनजातियों  के  लिए  राजसहायता  की  अधिकतम  सीमा  श्रति  लामानुमोगी  5000  रुपये  है  ।

 2.  घरों  में  मुर्गो  पालन  की  छोटो  इकाइयों  को  स्थापना

 इस  योजना  के  अंतगेत  जनजातीय  ओर  अन्य  दूरस्थ  क्षंत्रों  मे ंगरीब  महिलाओं  के  लिए

 मुर्गीपालन  की  छोटी  इकाइयां  स्थापित  की  जाती

 प्रत्येक  इकाई  की  लागत  500  रुपये  है  जो  एक
 और  आहार  की  खरीद  के  लिए  दो  वर्षों  की  अवधि  वर्ष  375  रुपये  और  दूसरे  वर्ष

 125  में  दी  जाती  है  ।

 3.  समेकित  पग्रामोज  विकास  कार्यक्रम

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  एक  लाभानुभोगी-उन्मुखी  कार्यक्रम  इसका  उद्देए्य
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 ग्रामीण  क्षत्रों  में  चुनिन्दा  परिवारों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाना  है  ।  सहायता  प्राप्त  परिवारों
 में  से  कम  से  कम  50  प्रतिशत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  लिए  जाने  चाहिएं  ।

 डेरी  ओर  मुर्गी  पालन  विकास  के  क्षंत्र  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  उप-कार्यक्रम  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  है  :--

 निम्नलिखित  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लामानुमोगियों  द्वारा  ओसर  पालन  के  जरिए

 दुधारू  पशुओं  की  उत्पादकता  में  सुधार  करना  और  (2)  मुर्गीपालन  उत्पादन
 इयों  की  स्थापना  करना  ।  सहायता  निम्नानुसार  दी  जाती  है  :

 (1)  छोटे  और  अत्यंत  50%  प्रति  परिवार  अधिकतम  3000  रुपये
 छोटे  किसानों  को

 (2)  कृषि  मजदूर  6  |  प्रति  परिवार  अधिक्रतम  3000  रुषये

 (3)  अनुसूचित  50%  प्रति  परिवार  अधिकतम  5000  रुपये

 अनुसूचित  जनजातियों
 के  परिवार

 विक्षेष  पशुधन  प्रजनन  कार्यक्रम  और  घरों  में  मुर्गी  पालन  की  छोटी  इकाइयों  की  स्थापना  के

 लिए  1989-90  और  1990-91  में  किया  गया  कुल  निवेश  1190.63  लाख  रुपये  और
 1351.15  लाख  रुपये  है  ।  इसके  समेकित  ग्रामीण  विकाप्त  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दुघारू  पशु
 ओर  मुर्गी  पालन  इकाइयों  के  लिए  भी  किया  गया  है  ।

 दुग्ष  उत्पादों  का  मिर्यात

 3818.  श्री  धर्मण्णा  मोम्डम्या  सादुल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्री  अल्जीरिया  और  कुछ  यूरोपीय  देशों  के  दुग्ध  उत्पादों  का  निर्यात  किया
 जाता

 क्या  यूरोपीय  आंथिक  समुदाय  के  देशों  जो  भारत  को  उपहार  स्वरूप  दुरघध  बाऊडर
 को  सप्लाई  करते  इसकी  सप्लाई  बन्द  कर  दी

 यदि  तो  पहले  उपहार  के  रूप  में  दुग्ध  पाऊढर  की  सप्लाई  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा
 में  की  जाती

 क्‍या  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  दुरघ  उत्पादों  का  निर्यात
 बन्द  करने  का  और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्ब्नन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  सो०  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 पटल  पर  श्ख  दी  जायेगी  ।

 हि
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 1990-91  और  1991-92  1991  के  दौरान  आपरेशन  के

 अधीन  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  से  उपहार  के  रूप  में  स्किम्ड  दुग्ध  चूर्ण  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 1987-88  से  1989-90  के  दोरान  आपरेशन
 क्रे  लिए  उपहार  के  रूप  में

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  द्वारा  पहले  सप्लाई  कौ  गईं  स्किप्ड  दुरघ  चूर्ण  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--

 वर्ष  मात्रा  मिट्रिक  टन  में

 1987-88  12,000
 1988-89 9  17,990
 1989-90  44,991

 कुल  44,98  |

 और  :  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  देश  में  ताजे  दूध  की  कर्मी  के  कारण  राष्ट्रीय
 डेरी  विकास  बोर्ड  आगे  दुग्ध  चूर्ण  का  निर्यात  नहीं  करेगा  ।  जब  स्थिति  अनुकुल  होती  है  तो  घी  एवं
 मबखन  जैसे  अन्य  डेरी  उत्पादों  का  निर्यात  किया  जाता  है  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  उग्रवादियों  को  प्रशिक्षण

 3819.  श्री  बल्‍लम  पाणिगृही  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  भारत  में  तोड-फोड  और  विनाश  कार्यों  क ेलिए  पाकिस्तान

 ने  कितने  उग्रवादियों  तथा  महिला-उम्रवादियों  को  प्रशिक्षण

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  उग्रवादी  सीमा  पार  कर  के  मारत
 उनमें  से  कइमी  री  और  पंजाबी  उम्रवादियों  की  अलग-अलग  संखरुया  कितनी  और
 उमग्रवादियों  के सीमा  पार  करके  मारत  न  आने  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  से  इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  के  पाकिस्तान  द्वारा  पिछले  4-5

 वर्षों  में  2500  सिख  उगय्रवादियों  और  10,000  कश्मीरी  युवकों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  ।
 महिला  उम्रवादियों  द्वारा  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  बारे  में  कोई  निश्चित  रिपोर्ट  नहीं  है  ।  अनुमान  है
 कि  वर्ष  1990  में  लगमग  200  सिख  उमग्रवादी  और  8000  कश्मीरी  युवक  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के
 बाद  भारत  वापस  आ  गए  हों  ।

 हु

 पंजाब  क्षत्र  में  घुसपैठ  रोकने  के  उदद श्य  से  सीमा  के  साथ-साथ  पंजाब  क्षंत्र  में  236
 कि०्मी०  क्षेत्र  में  बाड़  और  382  कि०मी०  क्षंत्र  में  फ्लड  लाईटिंग  और  राजस्थान  क्षत्र  में  58
 कि०्मी०  क्षेत्र  में  बाड़  और  61.8  कि०मी०  क्षत्र  में  फ्लड़  लाईटिंग  लगाई  गई  इसके  अलावा
 राजस्थान  में  144  कि०मी०  क्षत्र  में  बाड़  और  175  कि०मी०  क्षंत्र  में  फ्लड  लाईटिंग  लगाने  के
 काय  को  स्वीकृति  दी  गई  इसके  अतिरिक्‍त  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  सीमा  पर  निगरानी  बढ़ा  दी

 43
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 यई  संवेदनशील  क्षत्रों  में  सीमा  सुरक्षा  बल  की  अतिरिवत्र  कम्पनियां  तेनात  की  मई  अतिरिक्त
 सीमा  चौकियों  की  स्थापना  करके  सीमा  निगरानी  चौकियों  के  बीच  की  अधिक  दूरी  कम  कर  दी  गई

 सीमा  के  साथ-साथ  निगरानी  बुर्जों  का  निर्माण  किया  गया  गस्ती  दलों  को  जीप/बोटर
 साईकल/नाईट  विजन  डिवाईस/दृरबीन/हाथ  में  पकड़ी  जाने  वाली  सर्च  लाईट  दी  गई  है  और  सौमा

 सुरक्षा  बल  के  आसूचना  तंत्र  को  सक्रीय  किया  गया  जम्मू  और  कश्मीर  में  वास्तविक  नियंत्रण

 रेखा  से  5  कि०मि०  तक  शाम  से  सुबह  तक  का  कफ्यू  लगाया  गया  है॥  इसके  अतिरिक्त  सीमा
 पर  करते  के  कार्ये  को  अधिक  कठित  और  जो खन  युक्त  बताते  के  लिए  सीमा  पर  सख्त  निगरानी
 रखी  जाती  है  |  आसूचना  तंत्र  को  सक्रीय  बनाया  गया  सीमान्त  जिलों  में  विक्षुब्ध  क्षेत्र  अधिनियम
 और  सक्ञस्त्र  बल  अधिनियम  लागू  किया  गया  अर्थ-स्निक  बलों  और
 राज्य  पुलिस  द्वारा  गहन  समन्वय  के  साथ  घुसपैठियों  के  विरुद्ध  अभियान  चलाए  जाते  हैं  ।

 एनॉकुलम  में  प्र फाईट  के  संडार

 3820.  थो  पी  ०सी  ०  थामस  :  क्या  ख्षान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  के  एर्नाकुलम  जिले  के  कल्लूरकड  और  मुव-तु  पुझ्ना  क्षेत्र  का
 पता  लगाने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  पर  किया  गया  और  किया  जाने  वाला  व्यय  क्या  और
 इसके  दोहन  के  लिए  सरकार  द्वारा  वया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  जी  हां  ।
 केरल  सरकार  को  केरल  खनिज  गवेषण  एवं  विकास  परियोजना  एम०  ई०  डी०

 द्वारा  विस्तृत  गवेषण  किया  गया  है|  अन्वेषणों  से  एनकुलम  जिलान्तगंत  मव-तु  पुझ्ना  तालुक
 के  कल्लूरकड  भांव  में  बड-कोड  स्थान  पर  598,000  टब ग्रे  फाइट  अयस्क  तथा  नागरपुन्ना  स्थान  पर

 7.3%  ग्रं  फाइट  अंश  वाले  748,000  टन  ग्रेफाइट  अयस्क  की  पुष्टि  हुई

 केरल  सरकार  की  केरल  खनिज  गवेषण  तथा  विकास  परियोजना  ने  अब  तक  एक  लाख
 रुपये  की  राशि  व्यय  की  है  ।

 केरल  राज्य  के  उपक्रम  केरल  स्पेशल  रिफ्र  कट्रीज  लिमिटेड  द्वारा  प्रस्तावित  वड़कोड़

 ग्रेफाइट  निक्ष पों  के  विकास  की  परियोजना  रिपोर्ट  की  केरल  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 चेकोसलोवाकिया  पिस्तोल  सोदा

 2821.  श्री  शिव  धारण  वर्मा  :  क्‍या  गृह  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  चेकोस्लोवाकिया  पिस्तौल  सौदे  से  सम्बन्ध  में  जांच  पूरी  कर

 ली  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी
 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  जांच  कब  तक  पूरी  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में
 राह

 संत्रो  एस०  एस०
 :  मामले  की  अभी  भी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  जांच  पड़ताल  की  जा  रही

 और  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 उपराष्ट्रपति  ओर  प्रधान  मंत्री  द्वाशा  विदेश  वोरे

 3822.  श्री  सेयद  शाहबुहीन  :  क्या  विवैज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 वर्ष  के  दोरान  और  प्रधानमन्त्री  द्वारा  पृथक्‌  रूप  से
 किन-किन  देशों  का  दौरा  किया

 प्रत्येक  दोरे  की  अवधि  और  उसका  प्रयोजन  क्या-क्या

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  प्रत्येक  के  दोरे  पर  वास्तविक  रूप  से  अलग-अलग  कितनी
 घनराशि  व्यय

 उन  देछ्ों  के  अध्यक्षों  अथवा  उपाध्यक्षों  और  सरकार  के  प्रमुखों  द्वारा  विगत  में  भारत
 का  किस-किस  तारीख  को  दौरा  किया  और

 (३)  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  उपराष्ट्रपति  और  प्रधानमन्त्री  द्वारा  किन-किन  देझ्षों
 का  दौरा  करने  का  प्रस्ताव  है  और  उन  दौरों  का  उहे हय  क्या-क्या  है  ?

 विवेक्ष  मन्‍्तो  साधव  सिह  :  से  (2)  सूचना  संलग्न  विवरण  7,  व  पा

 में  दी  गई
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 लिखित  उत्तर  .  22  1991

 गोला-गरी  का  समर्थन  सूल्य

 3823.  भी  कोड्डोकुनोल  सुरेश  :  क्या  कृषि  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कर्पी  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  संघ  सरकार  से  गोला-गरी  का  समर्थन  मूल्य  बढ़ाने  का  अनुरोध
 किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  २

 कृषि  सन्जालय  में  राज्य  भन्‍त्रो  सुल्लापल्लो  :  1991  मौसम  के  लिए
 कोपरे  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  की  घोषणा  किये  जाने  के  बाद  से  इसके  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  करने
 के  लिए  केरल  सरकार  से  कोई  भी  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  सिथाई  ओर  बाढ़  नियंत्रण  परियोजनाओं  के  लिए  केखोय  आवंटन

 3824.  थी  ललित  उरांव  :  क्या  जल  संसाधन  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बिहार  को  सिंचाई  ओर  बाढ़  नियंत्रण  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-बार  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई  और

 इस  आबन्टित  धनराशि  में  से  वर्ष-वार  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  है  और  कितनी
 घनराधशि  वापस  की  गई  है  ?

 जल  संसाधन  सम्त्री  विद्याचरण  :  और  सिंचाई  और  बाढ़  नियंत्रण
 परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  राज्य  योजना  के  अन्तगंत  आबंटित
 की  बई  राधि  तथा  बिहार  सरकार  द्वारा  खर्च  की  गई  राध्षि  का  विवरण  इस  प्रकार

 रुपए

 बर्षे  आबन्टित  राशि  खर्च  की  गई  राशि

 1988-89  437.50  373.27
 1989-90  429.12  391.37
 1990-91  429.44  405.75

 राज्य  सरकार  द्वारा  अपनी  योजना  के  अन्य  विकास  क्षंत्रों  में  की  जाने  वाली  बचतों  का
 टपयोग  किया  जाता  है  ।
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 3825.  श्री  भाग्ये  गोवधंस  :  क्‍या  कृषि  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  कुल  कितने  क्षेत्र  में  खेती  होती

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  मे ंसीमान्त  और  छोटे  कृषकों  द्वारा  उवंरकों  कौ  औसतन
 खपत  कितनी  है  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्जी  मुल्लापल्लो  :  विभिन्‍न  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  क ेलिए  मूमि  उपयोग  सांख्यिको  1987-88  के  अनुरूप  कुल
 सस्यगत  क्षेत्र  को  दर्शाने  वाली  सूचना  संलग्न  विवरण  3  में  दी  गई

 कृषि  संगणना  1985-86  के  अनुसार  सीमान्त  और  छोटे  किसानों  के  सम्बन्ध  में
 परिचालानात्मक  जोतों  की  संख्या  और  निवल  सस्यगत  क्षत्र  को  दर्शानि  वाली  संलग्न  विवरणना  में

 दी  गई

 1981-82  के  सीमान्त  और  छोटे  किसानों  द्वारा  प्रयोग  की  गई  प्रति  हैक्टेयर
 उवंरकों  कौ  मात्रा  को  दशने  वाली  सूचना  संलग्न

 में  दो  गई  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  मूमि  उपयोग  सांख्यिकी  1987-88
 के  अनुसार  कुल  सस्यगत  क्षत्र  को  दाने  वाला  विवरण-पत्र  ॥

 हैक्टेयर

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सस्यगत

 आन्धभ्र  प्रदेश  13615
 अरुणाचल  प्रदेश  196
 असम  2794
 बिहार  9458
 गोवा  134

 गुजरात  10339
 हरियाणा  3761
 हिमाचल  प्रदेश  621
 जम्मू  तथा  कष्मीर  818
 कर्नाटक  11678
 केरल  2259
 मध्य  प्रदेश  20135

 महाराष्ट्र  18632

 मणिपुर  140
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 1  2

 मेघालय  244
 मिजोरम  7”.  248
 नागालेंड  276
 उड़ीसा  6574
 पंजाब  4235
 राजस्थान  16654
 सिक्‍्कम  99
 समिलनादु  7139

 त्रिपुरा  267
 उत्तर  प्रदेश  18330
 पश्चिम  बंगाल  5798
 अंडमान  व  निकोबार  दी  पसम्‌ह  36
 चण्डीगढ़  3
 दादर  तथा  नगर  हवेली  25

 दिल्ली  54
 दमन  और  दीव  ड़

 लक्षद्वीप  3
 पांडिचेरी  30

 अखिल  भारत  154648

 विवरण-ा

 कृषि  संगणना  1985-86  के  अनुसार  सीमान्त  और  छोटे  किसानों  के  सम्बन्ध  में
 परिचालानात्मक  जोतों  की  संख्या  और  निवल  सस्यगत  क्षंत्र  को

 दर्शाने  वाला  विवरण-वत्र
 बन  तततन

 हजार  000  हैक्टेयर

 क्रन्सं०  शज्य/संघ  राज्य  सीमांत  किसान  छोटे  किसाय

 जोतों  हैक्टयर  से  जोतों की  हैक्टेयर

 मूमि  रखने  वाले  भूमि  रखते  वाले

 जोतों  की  धनिवल  जोतों  की  निवल

 संरुया  सस्यगत  संख्या  सस्यगत
 क्षत्र  क्षेत्र

 ]  2  3  4  5  6

 3.  आन्ध्र  प्रदेश  1444  2007  546  2356

 2. अरूणाचल प्रदेश 7 3. असम 546 705
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 2  3  4  5  6

 4.  बिहार  4622  2797  1327  1553
 5.  भोवा  58  20  10  13
 6.  पुजुसल  793  413  737  1  72
 7.  हरियाणा  502  223  265  378
 8.  हिमाचल  प्रदेश  447  156  155  160
 9.  जम्मू  एण्ड  कश्मीर  829  277  187  207

 10.  कर्ताटक  1788  8  845  1293  1835
 11.  केरल  3993  -  702  282  349
 12.  मध्य  प्रदेश  2643  1118  1613  2166
 13,  महाराष्ट्र  2420  1137  2104  2899
 14,  मणिपुर  67  35  48  64
 15.  भेचालय  59  32  51  6१
 16.  मिजोरम  21  15  19  28
 17.  नागालेंड  8  3  19  22
 18.  उड़ीसा  1855  918  910  1271
 10.  पंजाब  256  138  208  309
 20.  शजस्थान  1340  554  920  1152
 21.  सिक्किम  13  5  10  11
 22.  तमिलनाडु  53335  1999  1260  1751
 23.  त्रिपुरा  211  89  70  101
 24.  उत्तर  प्रदेष्द  13373  4876  2964  4011
 25.  पकछ्यिम  बंगाल  4343  1710  1175  1677

 1  2  3  4  5  6

 संघ  राज्य  क्षत्र

 1.  अंडमान  एवं  निकोबार  I  नगण्य  2  2
 द्वीप  समूह

 2.  चंडीगढ़  2  1  नयण्य  सगण्य
 3.  द्वदर  और  नगर  हवेली  5  3  4  5
 4.  दमन  और  दीव  $  1  2
 5.  दिल्ली  15  6  5  7
 6.  लक्षद्वीप  4  नगण्य  1
 7.  पांडिचेरी  24  8  5  6

 अखिल  53899  20625  17922  24198

 टिप्पणो  :  1.  सीमांत  किसानों  के  मामले  में  0.02  हैब्टेयर  से  कम  परिचालानात्मक  जोत  रखने
 वाले  किसानों  को  निकाल  दिया  यया

 दिप्पणी  :  2.  संझयाओं  को  पूर्ण  करने  की  वजह  से  योग  नहीं  मिलेंगे  ।



 लिखित  उत्तर

 विवरण-गा

 22  1991

 आदान  सर्वेक्षण  1981-82  के  अनुसार  सीमान्त  और  छोटे
 किसानों  द्वारा  प्रयोग  कौ  गई  प्रति  हैक्टेयर  उ्वंरक

 आन्प्र  प्रदेश
 अखम

 बिहार
 गुजरात
 हरियाणा
 द्विमाचल  प्रदेश

 जम्मू  ओर  कए्मीर
 कर्माटक

 पद्िच्षमी  बंगाल
 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अखिल  भारत  :

 पी०  की  सात्रा  ।

 निम्नलिखित के  द्वारा  प्रयोग  में  लाई  गई  प्रति  हैक्टेयर
 मात्रा

 सीमांत  किसान

 (1.00  हैक्टेयर
 से  कम  जोत  वाले
 किसान  )

 70.9
 2.5

 15.3
 41.4
 36.7
 20.5
 29.4
 36.5
 38.1

 8.4
 74.4
 10.7
 16.9

 1.1
 17.7
 84.8

 0.9
 5.2

 87.4
 18.5
 41.3
 37.3
 54.8

 40.8

 छाटे  किसान

 (1.00-1.99  हैक्टेयर
 तक  जो  रखने

 वाले  किसान )

 55.2
 2.3

 22.2
 42.2
 33.7
 29.9
 32.0
 32.9
 47.$

 8.2
 56.2
 10.6
 22.0

 0.7
 14.9

 100.5
 0.9
 6.0

 715.5
 16.7
 35.8
 42.6
 31,2

 37.5
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 ल्यार  को  खसल  पर  कोटों  का  हमला

 3826.  शो  विजय  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  ज्वार  की  फसल  पर  बड़े  पैमाने  में  कीटों  का  हमला  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  ने  कीट  प्रकोप  से  फसख  को  बचाने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के
 विकास  हेतु  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  सुल्लापल्लो  :  और  देश  में  ज्वार
 की  फतल  पर  बड़े  प॑माने  पर  कीटों  के  हमले  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  तथापि  महाराष्ट्र  राज्य
 सरकार  ने  ज्वार  की  फसल  पर  धूटफ्लाई  कीट  की  कुछ  ही  घटनाओं  की  सूचना  दी  है  देश  में  ज्वार
 की  फसल  पर  कीट  नियंत्रण  की  आबदश्यक  बरी  के  लिए  राष्ट्र  अनुसंघान  के  न्द्र
 अ०  हैदराबाद  तथा  राज्य  क्षि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  पहले  ही  विकसित  की  जा  चुकी  है  ।

 छूटफ्लाई  कीट  के  नियंत्रण  हेतु  विकसित  प्रौद्योगिकी  के  अनुसार  किसानों  को  सलाह  दी  जाती  है  कि
 वे  मृदा  के  साथ  कार्बोफ्यूरान  या  फारेट  नामक  कीटनाशकों  को  मिलाएं  और  फिर  उसका  प्रयोग

 महाराष्ट्र  सरकार  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  कीटनाशकों  की  खरीद  हेतु  राजसहायता
 देने  के  अलावा  इन  निर्देशों  के  अनुसार  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 दिल्‍लो  में  दृष्य  भोर  दुष्ष  उत्पादों  को  कमो

 3827.
 “  शोपीनाथ  गयपति  |

 :  क्या  कृषि  भश्नरो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कमी
 दिल्‍ली  में  दुग्घ  और  दुग्ध  उत्पादों  डी०  एम०  एस०  घी  की  अत्यधिक

 कमी  i

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रों  सुह्लापलली  :  ओर  (a)  दिल्ली  दुग्ध
 योजना  ने  दूध  की  सप्लाई  के  स्तर  को  कायम  रखा  है  यद्यपि  ताजे  दूध  की  खरीद  पिछले  वर्ष  से  कम

 स्किम्ड  दुगघ  पाऊडर  भौर  व्हाइट  बटर  का  पुनः  संघटन  करके  यह  स्तर  कायम  रखा  गया  ।

 दुग्ध  जिनमें  घी  भी  शामिल  का  विनिर्माण  अतिरिक्त  दुग्ध  वसा  की  उपलब्ध  मात्रा  तक
 किया  जाता  है|

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  छाहर  में  दूध  को  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  1991
 तक  दुष्घ  उत्पादों  के  उत्पादन  पर  रोक  लगाने  के  आदेश  जारी  किये  पड़ोसी  राज्यों  के  राज्य
 सहकारी  डेरी  संघों  से  दुग्ध  की  आपूर्ति  में  बृद्धि  करने  के  लिए  सम्पक  किया  गया  और  दिल्ली  दुग्ध
 योजना  को  प्रति  दिन  की  जाने  वाली  आपूर्ति  में  अब  वृद्धि  हो  गई
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 भध्य  प्रकेज्  में  कइमीरी  प्रकासी

 3828.  श्री  सुक्ील  चरम  बर्मा  :  क्‍या  गृह  मंकझ  यह  बताने  की  कृपा  करके  कि  :

 विग्त  दो  वर्षों  में  आतंकवाद  के  कारण  जम्मू  और  कश्मीर  कितने  व्यक्षितयों  ने
 मध्य  प्रदेद्  में  प्रवास

 क्या  ऐसे  प्रवासियों  को  कोई  सहायता  दी  गई

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  संघ  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा
 बया  है  ?

 प्ंसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमस्थोी  तकत  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :

 से  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  274  कर्मीरी  प्रवासियों  ने  मध्य
 प्रदेश  में  शझरण  ली  है  और  राज्य  सर्दियों  में  कम्बलों  की  व्यवस्था  करने  के  अलावा  उन्हें
 2(00/%०  प्रति  व्यक्ति  प्रति  माह  दे  रही  है॥  उन्होंने  इन्बीनियरिंग  और  मेंडीकल  कालेजों  में
 कश्मीरी  छात्रों  के  दाखिले  के  लिए  मध्य  प्रदेश  के  निवासी  होने  की  शर्ते  भी  समाप्त  कर  दी  हैं  ।

 2.  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मदद  नहीं  मांगी  है  ।

 राजस्थान  में  तारघर  ओर  टेलोफोम  एक्सचेंब  खोलना

 3829.  प्रो०  शसासिह  राबत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1991-92  के  दोरान  राजस्थान  में  जिलेकार  कितने-कितने  तारघर  और

 टेलीफोन  एक्धचेंज  खोलने  का  विचार

 इसके  लिए  कितनी  घनराश्चि  आबंटित  की  गई  ओर

 गत  वर्ष  राजस्थान  के  अजमेर  जिले  में  कितने  एस०  एस०  डी०  और  आई०  टी०  डी०७
 कनेक्शन  दिये  गए  ?

 संचार  संज्रालय  में  उपमंत्रो  पोਂ  वो०  रंगय्या  :  डाकघर  जानकारी  संलग्न
 में  दी  गई  है  ।

 तारघर  :  राजस्थान  में  जिलावार  तारधर  खोलने  कें  लिए  अलग  से  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नदौं
 किया  गया  Fox  निम्नलिखित  जिलों  में  छः  मौजूदा  संयुक्त  डाक-ताए  घरों  का  स्वतन्त्र
 घरों  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  हैं  :--

 जैसलमेर  बाड़मेर  चित्तोड़गढ़  टोंक  और  ब्‌दी  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंज  :  वर्ष  1991-92  के  दौरान  राजस्थान  में  लगमग  पचास  नए  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  की  मोजना  है  ।  जिलेवार  ब्योरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 डाकघर  :  डाक  नेटवर्क  के  विस्तार  के  लिए  का  आवंटन  अखिल  भारतीय
 आछणार  पर  किया  जाता  चालू  वर्ष  (1991-92)  के  लिए  3  करोड़  रु०  का  परिव्यय  मंजूर  किया
 गया  है  ।
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 _  दूर संचार : अप्रैल, 1991

 दूर  संचार  :  से  सितम्बर  तक  को  अवधि  के  लिए  राजस्थान  दूरसंचार
 सकिस  को  27  करोड़  रु०  का  एकमुद्त  लेखा  अनुदान  अम्बंटित  किया  भगा

 अजमेर  जिले  में  1990-91  के  दौरान  और  सुविधा  वाले

 कुल  174  नए  कनेक्शन  प्रदान  किए  गए  ।  इनके  अतिरिक्त  वर्ष  1990-91  के  दौरान

 और  सुविधा  वाले  28  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  खोले  गए  ।

 यबर्ष  1991-92  के  दौपान  राजस्थान  में  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  डाकघरों  की  जिलेवार
 संक्या  ।  औचित्य  पाए  जाने  पर  ही  इन्हें  खोला

 जिसे  का  नाम  डाकघथर

 अजमेर
 अलवर

 बाडमेर

 भीलवाड़ा
 बीकातेर

 जाललोर  रा

 सिरोही
 सवाई  माछोपुर
 चित्तो  डगढ़
 धौलपुर
 डू  गरपुर
 बांसवाड़ा
 दौसा

 जयपुर
 जोधपुर
 जंसलमेर

 झुनझुनू
 कोटा

 झालावाड़
 बरन

 बूदी

 (२
 ५४3
 है
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 ७५
 ०00
 56
 ९७
 ७

 ६3
 ४ ४

 कक
 न
 हलक

 नि
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 टोंक  मी  ।
 सीकर  4
 पाली  5
 श्रीगंगानगर  1
 नागौर  12

 उदयपुर  3
 राजसामंद  4

 विवरण-गा

 1991-92  के  दौरान  राजस्थान  में  खोने  जाने  वाले  टेलीफोन  घरों  की  जिलेवार  संख्या  ।
 न

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  राजस्थान  में  50  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  की  योजना  इन
 संभावित  स्थानों  की  सूची  पर  आधारित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  जिलेवार  संख्या  का  ब्यौरा  इस  प्रकार
 से  है  :--

 जिले  का  नाम  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या

 हु  1.  अजमेर  2
 2.  अलवर  1
 3.  बांसवाड़ा  है  2
 4.  बाड़मेर  1
 5.  मरतपुर  1
 6.  बीकानेर  2
 7.  चित्तौड़गढ़  4
 8.  रू  2
 9.  दौसा  2

 10.  डू  गरपुर  1
 11  जयपुर  3
 12.  जेसलमेर  1
 13  झुनशुनू  4
 14  जोधपुर  3
 15.  कोटा  2

 नागौर  4
 17  पाली  2

 18  राजसामंद  3
 19  सवाईमाधोपुर  3
 20  सीकर  5
 21.  श्रीयंगावगर  2
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 लड़ीसा  में  सिचाई  परियोजनाओं  हैसु  विदेशों  सहायता

 ]

 3830.  डा०  कीतिकेश्वर  थात्र  :  वया  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  के  कुछ  सिंचाई  परियोजनाओं  को  विदेशी  सहायता  से  कार्यान्वित  किया
 जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विधाचरण  :  हां  ।

 अपर  इन्द्रावती  परियोजना  से  सहायता

 बिलियन  येन
 अपर  कोताब  परियोजना  (  एफ  )  से  सहायता

 बिलियन  बेन
 विश्व  बंक  की  सहायता  से  राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध
 32-15  करोड़  रुपए  को  अनुमानित  लागत  के  7  परियोजना  प्रस्तावों
 की  विस्तृत  परियोजनारिपोर्ट  तैयार  करने  के  वास्ते  स्वीकृति  दी  गई  ।

 विश्व  बैंक  की  सहायता  से  वांत्  धुरक्षा  आइवासत  तथा  पुनर्वास  परियोजना--उड़ीसा
 घटक  “73.71  करोड़  रुपए

 पघूरम  पलेस  जलाहय  परियोजना

 3831.  श्री  के०  बो०  आर०  चोघरो  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आमन्ध्र  प्रदेश  के  पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  सूरम  पलेम  जलाहय  परियोजना  केन्द्रीय
 सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  और

 यदि  तो  उसे  कब  तक  मंजूर  किए  जाने  को  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  नहीं  ।  आंध्र  प्रदेश  के  पूर्वी  गोदावरी
 जिले  में  सूरम  पलेम  जलाशय  परियोजना  केन्द्र  में  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं  उठता  !

 त्रिपुरा  में  बाढ़  नियंत्रण  योजनाएं

 3832.  ओऔमतो  विभू  कुमारी  देवो  :  क्या  रूख  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  में  बाढ़  बियंत्रण  की  कुछ  योजनाएं  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पढ़ी
 और

 यदि  हां  तो  इनको  कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की  संमावकत

 हरा
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 जल  संसाधन  पत्रों  :  ($)  इस  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  स्वीकृति

 के  लिए  कोई  बाढ़  नियंत्रण  स्कीम  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  समुद्रो  दोवार  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 3833.  श्री  थाइल  जान  अंजलोज  :  कया  जल  ससाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरक.र  ने  राज्य  में  समुद्र  से  मूमि  के  कटाव  को  रोकने  के  लिए  समुद्री
 दीवार  बनाने  हेतु  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 जल  ससाधन  मंत्री  विद्याचरुण  :  और  राज्य  में  समभुद्रो  कठाव  को

 रोकने  के  लिए  समुद्री  दीवारों  के  निर्माण  के  वास्ते  दी  गई  वित्तीय  सहायता  के  ब्यौरों  को  दर्शानि  वाला

 विवरण  संलग्न
 विवरण

 3833  के  माग  ओर  से  संदर्भित  विवरण

 राज्य  में  समुद्री  कटाव  को  रोकने  के  लिए  समुद्री  दीवारों  के  निर्माण  के  वास्ते  केरल  राज्य

 सरकार  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  ।

 वित्तीय  बाघा  तथा  तात्कालिकता  पर  विचार  करते  केन्द्र  सरकार  वर्ष  1972-73  2-73  से
 कैन्द्रीय  ऋण  सहायता  प्रदान  कर  रही  है  ॥  कार्यक्रम  में  सूक्ष्म  क्षेत्रों  में  320  किन्‍्मी०  नई

 समुद्री  दीवारों  के  निर्माण  तथा  70  कि०मी  ०  क्षतिश्स्त  समुद्री  दीवारों  का  निर्माण  शामिल  है  ।
 1991  तक  किए  गए  कुल  94.74  करोड़  रुपए  व्यय  में  से  केन्द्र  न ेसहमत  मानदण्डों  के

 सार  49.05  करोड  रुपए  का  अंशदान  दिया  नए  कार्यों  का लगभग  97%  तथा  पुनः  निर्माण
 कार्यों  का  61%  कार्य  पूरा  हो  गया  है  ।  इसके  राज्य  सरकार  ने  अब  सोपान-|  कार्यक्रम

 प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  विद्यमान  पद्धति  पर  सहायता  भांगकर  156  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत
 पर  लगभग  128  कि०मी०  लम्बी  समुद्री  दीवार  के  निर्माण  तथा  लगभग  54  कि०मी०  का  पुन्निर्माण
 कार्य  शामिल  है  ।

 राज्य  सरकार  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  जारी  किए  गए  दिशा-निर्देशों  के  अनुप्तार  राज्य
 तकनीकी  परामझों  समिति  का  अनुमोदन  प्राप्त  करके  हुए  कार्यों  के  वास्ते  स्कीमवार  विस्तृत
 परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 राजस्थान  में  ग्रेनाइट  निकालने  के  लियें  पट्टा  दिया  जाना

 3834.  थी  दाऊ  दयाल  जोशी  :  कया  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  ग्रेदाइट  निकालने  के  लिए  पट्टे  दिये
 गये

 पटूटा  घारकों  के  नाम  कया  हैं  ओर  पदुटे  से  संबंधित  शर्तें  क्या
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 ee  +ाभ  नल  कक

 लिखित

 कया  सरकार  का  राज्य  को  निकालने  का  और  अधिक  पटूटा  देने  का  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो कब  तक  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  बलराम  सिह  :  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 फसल  को  खेतों  को  लागत

 3835.  भरी  अंकुझराव  रावसाहेब  टोपे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गेहूं  और  मकई  की  राज्य-वार  प्रति  हेक्टेयर  खेती  की  लागत  कितनी  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लापललो  :  आखिरी  उपलब्ध  वर्ष  के  लिए
 गेहूं  और  मक्का  को  राज्यवार  प्रति  हैशटेयर  खेती  की  लागत  2)  को  दर्शाने  वाला

 विवरण  संलग्न  है  ।

 राज्य

 आंध्र  प्रदेश

 बिहार
 हरियाणा
 कर्नाटक

 महाराष्ट्र
 तमिलमाडु
 छत्तर  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश
 असम

 बिहार
 हरियाणा
 कर्नाटक
 मध्य  प्रदेश
 उड़ीसा
 पंजाब
 तमिलनाडु
 उत्तर  प्रदेश

 विवरण

 (1)  गन्ना

 वर्ष

 1987-88
 1987-88
 1986-87
 1986-87
 1989-90
 1987-88
 1987-88

 (2)  धान
 1987-88
 1986-87
 1987-88  8

 9
 1987-88
 1986.87
 1988-89
 1987-88
 1987-98  8

 खेती  की  लागत
 या

 14134.33
 6338.09
 5805.15
 9884.74

 18612.90  (19679.95)
 13204.42*

 7476.61

 7121.10*
 2511.57
 3384.55*
 5575.98
 4551.22
 2878.65
 3169.16
 7684.71
 5478.58*%
 4661.94%
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 (३3)  भेहूं

 हरियाणा  1988-89  9  4967.86
 मध्य  प्रवेश  1987-87

 2465.22
 पंजाब  1989-90  9-90  69914:52  (7413.31)
 राजस्थान  1987-88  4271.59
 उत्तर  प्रदेश  1986-87  6-87  4205.03

 (4)  भवका

 मध्य  प्रदेश  1987-88  2021.87

 राजस्थान  198  5-86  2363.36

 ७  अन्तिम

 फसलों  कै  उत्पादन  की  लागत  की  कार्येपद्धति  की  समीक्षा  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  की

 रिशों  पर  लिए  गए  निर्णयों  के  अनुसार  कोष्ठक  में  दिए  गए  आंकड़े  वर्ष  1989-90  और  उसके  बाद
 कै  अनुमानों  के  सम्बन्ध  में  अनुवर्ती  लागत  को  ददाति

 (1)  नेमिसिक  अमिक  दर  संविधिक  मजदूरी  में  से  जो  अधिक  थाई  गई  पर  श्रम
 का  मूल्यांकन

 (2)  इस  प्रकार  निकाली  मई  कुल  लागत  10  प्रतिशत  वृद्धि  करके  जो  कि  किसानों  के  प्रबंध
 भावातों  के  रूप  में  है  ।

 पेंडित  ईपबर  चन्द्र  विद्यासागर  पर  स्माश्क  डाक  टिकट

 3837.  थ्री  सल्यमगोपाल  सिश्र  :  क्‍या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पंडित  ईश्वर  चन्द्र  विद्यासागर  की  जन्म  शताब्दी  वर्ष  के  दौरान  उनकी  स्मृति  में

 एक  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  भन्नालय  में  उप  संत्री  पो०  बी०  रंगय्या  :  जी  पंडित  ईदवर
 चन्द्र  विद्यासागर  पर  डाक  टिकट  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इनकी  स्मृति  में  26

 1970  की  एक  डाक  टिकट  पहले  ही  जारो  किया  जा  चुका  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।  ध

 दिल्‍लो  में  रोड  कासिग्स  पर  ट्रेफिक  खिगनल  लाइटें

 3838.  भौ  गोविन्दराणथ  निकल  :  वया  गृह  सन्ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  कितने  रोड  क्रासिग्स  पर  यातायात्त  छुलिस  कर्मी  तेनात  किए  गए

 दिल्‍ली  में  कितने  रोड  क्रासिग्स  पर  ट्रंफिक  सिग्नल  लाइट  की  सुविधा  उपलब्ध  कराई
 गई  मु
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 दिल्ली  के  प्रथ्येक  रोड़  क्रासिग्स  पर  यह  सुविधा  उपलब्ध  न  कराने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  दिल्‍ली  में  प्रत्येक  रोड़  क्रासिग्स  पर  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का
 विचार  और

 (३8)  यदि  तो  कब  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०
 :  दिल्ली  में  260  चौराहों  पर  यातायात  पुलिस  को  तैनात  किया  गया

 405  चौराहों  पर  यातायात्र  संकेत-बत्तियां  लगाई  गई  हैं  ।

 से  (४)  तक  यातायात  संकेत  बत्ती  लगाने  का  निर्णय  लेने  से  इण्डियन  रोड़
 कांग्रेस  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  व्यवहायंता  का  अध्ययन  किया  जाता  है  ।  ये  इस
 प्रकार  हैं  :--.

 (1)  वाहनों  की  म्यूनतम

 (2)  लगातार  चलने  वाले  यातायात  में

 (3)  पैदल  चलने  वालों  की  न्यूनतम  तथा

 (4)  दुघंटना  सम्बन्धी  भूतपूर्व  अनुमव  |

 ओऔलंका  में  जातीय  समस्या  का  समाधान

 ]
 3839.  श्रीमतो  वुर्घरा  राजे  :  क्या  धिवेश  सन्‍द्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  श्रीलंका  सम्बन्धों  से  जुड़े  महत्वपूर्ण  मामले  क्‍या

 कया  सरकार  ने  श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  के  राजनेतिक  समाधान  के  लिए  सरकारी
 स्तर  पर  विचार-विभष्ठी  शुरू  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  संत्रो  साधव  सिह  :  से  पूर्वोत्तर  श्रीलंका  के  जातीय  संघर्ष
 का  भारत  पर  जो  प्रमाव  पड़  रहा  है  वह  भारत  सरकार  के  लिए  बराबर  चित्तनीव  इसकी  वजह
 से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  शरणार्थी  भारत  में  आए  हैं  भोर  इस  क्षेत्र  में  सुरक्षा  की  स्थिति  बिगड़ी  है  ।

 श्रीलंका  की  सरकार  के  साथ  अधिकारी  स्तर  को  बातचीत  में  और  मन्त्री  स्‍तर  की  बातचीत
 में  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  है  कि  श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  का  बातचीत  करके  कोई
 तिक  समाधान  निकालने  की  जरूरत  है  और  इस  बातचीत  में  सभी  सम्बद्ध  पक्षों  को  झामिल  किया
 जाना  चाहिए  ताकि  तमिल  समुदाय  की  जायज  आबकांक्षाओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 हमने  श्रीलंका  की  सरकार  से  यह  «चुरोध  मी  छिया  है  कि  वह  ऐसा  माहौल  बनाने  के  लिए
 कदम  उठाए  कि  जिससे  इस  समय  भरत  मूमि  पर  उरपस्थित्रि  लगभग  2  10,000  श्रीलंका  शरणार्थी
 शीक्ष  और  स्वेच्छा  से  यद्वां  स ेलौट  सके  ।
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 इसके  अतिरिक्त  दिपक्षीय  वाणिज्यिक  और  सांल्‍क्ृतिक  सम्बन्धों  को  प्रोत्साहित  करने

 की  आवश्यकता  से  सम्बद्ध  आवश्यकताओं  पर  भी  दोनों  पक्षों  ने  विचार-विमश  किया

 गेहूं  लौर  सक्‍का  उत्पादन  ,

 3840,  श्री  आर०  कंगा  गोबिन्दाराजुलु  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990.91  के  दौरान  कुल  उत्पादन  की  तुलना  में  वी०  एल०  616  किस्म  गेहूं
 तथा  किस्म  के  मक्के  का  उत्पादन  कितना  रहा  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  फसलों  का  कितना  निर्यात  किया  गया  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुल्लापल्लो  :  गेहूं  और  मक्‍के  के
 उत्पादन  के  किस्मवार  आक्कलन  संकलित  नहीं  किये  जाते  हैं  ।  वर्तमान  मूल्यांकन  के  अनुसार
 1990-91  के  दौरान  गेहूं  और  मक्के  का  कुल  उत्पादन  54.0  से  54.5  और  9.4  मिलियन
 मीटरीटन  होने  की  सम्भावना  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  निर्यात  किये  गये  गेहूं  और  मबके  सहित  अन्य  मोटे  अनाजों
 की  मात्रा  निम्न  सारणी  में  दी  गयी  है  :--

 निर्यात  की  गयी  मात्रा

 वर्ष  गेहूं  मक्‍के  सहित  अन्य  मोटे  अनाज
 मीटरी  टन  (000  मीटरीटन

 1988-89  0.16  8.13
 1989-90  0.12  5.95
 1990-91  1.34  7.32

 तन  ny

 नये  स्पंज  लोहा  संयंत्रों  को  स्थापना

 3841.  भरी  गोपीनाथ  गजपति  :  कया  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  और  विद्ेषकर  उड़ीसा  मैं
 सरकारी/गैर  सरकारो  क्षेत्रों  में  नये  स्पंज  लोहा  संयंत्रों  क्री  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-बार  ब्यौरा  क्‍या  ?

 इस्पात  सत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोष  सोहन  :  और  गेर-सरकारी
 क्षेत्र  में  स्‍्पंज  लोहा  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिए  सरकार  की  अनुमति  की  आवश्यकता  नहीं
 होती  ।  जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड
 और  कुद्रे मुख  आयरन  और  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  संयुबत  रूप  से  स्थापित  किये  जाने  वाले  स्पंज
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 लोहा  संयंत्र  की  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  हेतु  स्वीकृति
 दे

 दी  तथापि  परियोजना
 के  लिए  अमी  तक  न  तो  कोई  निवेद्य  सम्बन्धी  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 गढ़वाल  क्षेत्र  में  इण्डियन  टेलीफोन  इस्डस्ट्री  को  इकाई  को  स्थापना

 3842,  थी  भुवन  चस्त्र  खन्डरो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़  वाल  क्षेत्र  में  इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्री
 की  इकाई  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पो०  वो०  रंगय्या  :  जी  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 दिल्‍ली  में  अन्तरराज्योय  माफिया  गिरोहों  को  असामाजिक  गतिविधियां

 3843.  श्री  वो०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  गह  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  नोएडा  और  गाजियाबाद  में  सक्रिय  अन्तर-राज्यीय  माफिया  गिरोहों  की
 अंसामाजिक  गतिविधियों  में  वृद्धि  हो  रही  और

 यदि  तो  इन  गतिविधियों  पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ?

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मतन्नो  एम०  एम०
 जेकब  )  :  से  सभी  प्रकार  के  अपराधों  को  दर्ज  उस्तकी  जांच  करने  तथा  अपराधों  का
 पता  लगाने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  ।  जहां  तक  संघ  भासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  का  सम्बन्ध

 किसी  ऐसे  अन्तर-राज्यीय  माफिया  गिरोह  के  दिल्‍ली  में  सक्रिय  होने  के  बारे  में  सूचना  नहीं  है  ।
 दिल्‍ली  में  इस  प्रकार  की  गतिविधि  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कड़ी  निगरानी  रखी  जा

 रही  है  ।

 सो-डाट  सगठन  के  कार्यकरण  को  जांच

 3844.  कुमारी  बिसला  वर्मा  :  क्‍या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सी-डाट  संगठन  और  इसके  भूतपूर्व  सलाहकार  के  कार्यक्रण  की  जांच  के  लिए  कई
 जांच  समितियां  गठित  की  गई

 यदि  तो  इन  समितियों  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  उसके  परिणाम  क्या

 क्‍या  उसके  परिणामस्वरूप  कई  प्रतिमाशाली  वेज्ञानिक  त्याग  पत्र  देकर  विदेश  चले  गये
 और
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 कसननससक

 क्‍या  इस  संरथान  हारा  विकसित  स्वदेशी  ग्रामीण  एक्सचेंजों  के  परिणामस्वरूप  पर्याप्त
 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  घो०  यो०  रंतब्या  :  (7)  ओभौर  कोई  जांच
 समितियां  गठित  नहीं  की  गई  सी-डाट  के  मूल्यांकन  के  लिए  सरकार  द्वारा
 1990  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  गया  समिति  कौ  रिपोर्ट  पर  सरकार  द्वारा
 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 कई  इन्जीनियर  सी-डाट  छोड़कर  चले  गए  विभाग  को  इसकी  कोई  जानकारी  नहीं
 है  कि  वे  विदेश  चले  गए  हैं  अथवा  नहीं  ।

 सी-डाट  द्वारा  विकसित  अनेक  ग्रामीण  टेलीफोन  एक्सचेंज  नेटवर्क  में  लगाए  गए
 सी-डाट  द्वारा  देशी  प्रौद्योगिकी  का  ग्रामीण  एक्सचेंजों  के  लिए  किए  मए  विकास  के  परिणामस्वरूप
 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई  है  जिसकी  आवश्यकता  ग्रामीण  एक्सचेंजों  के  लिए  उपस्कर  प्रौद्योगिकी  के
 आयात  करने  की  स्थिति  में  होती  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पोलोमोत  जिले  में  रह  रहे  बांग्लादेश  के  शरणाथियों  को  मारतोय  नागरिकता

 3845.  डा०  परशुराम  गंगवार  :  वया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  :

 )  क्या  बांग्लादेश  से  आए  कुछ  विस्थापित  व्यकित  उत्तर  प्रदेश  के  पीलीभीत  जिले  में  रह
 रहे

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी

 क्‍या  ऐसे  सभी  शरणावियों  को  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  कर  दी  गई

 यदि  तो  ऐसे  शरणार्थियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  अमी  तक  भारतीय
 रिकता  नहीं  दी  गई  और

 (३)  उन्हें  कब  तक  मारतीथ  नागरिकता  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  एस०
 :  से  (5)  उपलब्ध  सूचना  के  उत्तर  प्रदेश  के  पीलीभीत  जिले  में  रह  रहे  तथा

 मूतपूर्व  पाकिस्तान  बंगला  से  पहले  ही  आए  हुए  व्यवितयों  से  मारतीय  नागरिकता  प्रदान
 करने  के  लिए  113  आवेदन  प्राष्त  हुए  इनमें  से  111  व्यम्तियों  को  नागरिता  1955
 के  तहत  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  कर  दी

 राजस्थान  में  ऊम  का  उत्पादन

 3846.  भरी  गिर्धारों  लास  भार्गव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  ऊन  उत्पादन  का  कितना  प्रतिशत  उत्पादन  राजस्थान  में  होता

 सरकार  ने  ऊन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  और
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  को  इस  प्रयोजन  हेतु  कितनी  सहायता  प्रदान
 की

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  मुल्लापबल्ली  :  देश  में  ऊन  के  कुल
 उत्पादन  का  40  प्रतिशत  उत्पादन  राजस्थान  में  होता  है  ।

 ऊन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :  -

 (1)  देछ्ी  भेड़ों  को  चयनित  प्रजनन  और  उत्तम  विदेशी  जमंप्लाजूम  के  साथ  संकर  प्रजनन
 करके  उनन्‍नत  बनाना  ।

 (2)  बड़े  पैमाने  पर  फील्ड  में  संकर  प्रजनन  के  लिए  विदेशी  विरासत  वाले  उत्तम  भेडों  का
 उत्पादन  और  वितरण  ।

 (3)  राज्य  सरकारों  को  उनके  भेड़  प्रजनन  फार्मो  के  बुनियादी  ढांचें  के  सुदढ़ीकरण  के  लिए
 सहायता  देना  ।

 (4)  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों  के  माध्यम  से  ऊन  के  विषणन  के  लिए  सहायता  उपलब्ध
 कराना  । । !

 राजस्थान  सरकार  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  1990-91  के  दोरान  इस  काये  के  लिए
 उपलब्ध  कराई  गई  वित्तीय  सहायता  32.50  लाख  रुपये  है  ।

 मुख्य  चुनाव  आयुक्त  को  हत्या  करने  का  कथित  घड़यंत्र

 3847:  थी  कमला  मिश्र  सधुकर  :  क्‍या  गृह  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ;  क्‍या  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  की  हत्या  करने  से  सम्बन्धित  किसी  षड्यंत्र  का  पता  चला

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  उसमें  शामिल  किन-किन  व्यक्तियों  की

 पहचान  की  गई

 कया  सरकार  ने  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  और  आयोग  के  अन्य  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  के

 लिए  कोई  प्रबन्ध  किये
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 (४)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  एम०
 :  और  91  के  शुरू  में  प्राप्त  अपुष्ट  रिपोर्ट  के  अनुसार  मुख्य  चुनाव

 आयुक्त  की  हत्या  करने  के  प्रयास  के  लिए  दो  बब्बर  खालसा  उग्रवादियों  को  हरे  रंग  की  मारुति  में

 दिल्‍ली  भेजा  गया  था  ।

 से  (5)  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  तथा  शुनाव  आयोग  के  अन्य  कर्मचारियों  की  जान  के

 खतरे  की  आशंका  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनके  लिए  पर्थाष्त  सुरक्षा  ब्यवस्थाएं  को  गई  अपुष्ट
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 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  दिल्ली  पुलिस  को  सुम्राहीकृत  किया  गया  तथा  सुरक्षा  व्यवस्थाओं  को  और  सुदृढ़
 किया  गया  ।

 उदंरकों  के  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  समाप्त  करना  ,,

 हि  4

 3848.  श्री  शश्त  चन्द्र  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  सरकार  उदवरकों  के  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  समाप्त  करते  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार
 कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मस्जो  समुल्लापल्ली  :  ओर  उवंरक
 1985  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  उवंरकों  के  उपभोक्ता  मूल्यों  को  इससे  पहले  14

 1991  को  संशोधित  और  अधिसूचित  किया  गया  अमोनियम  अमोनियम
 कैल्शियम  अमोनियम  नाइट्रेंट  जैसे  कुछ  निम्न  विश्लेषण  जिनके  मूल्य  पहले  नियंत्रित  किये
 जाते  25  !991  से  उन  पर  से  मूल्य  नियत्रण  हटा  लिया  गया  इस  समय  मौजूदा
 उर्वेरकों  जिनके  मूल्य  14  1991  को  अधिसूचित  किये  गए  में  ले  किसी  बर  से  नियन्त्रण

 हटाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अमुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  जनसंख्या

 3849.  श्री  कालका  दास  :  कया  गृह  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवीनतम  जनगणना  के  अनुसार  देश  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुमूचित  जनजातियों
 के  कितने-कितने  लोग  और

 इनमें  से  पुरुष  और  महिलाओं  की  जनसंख्या  अलग-अलग  कितनी-कितनी  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  तथा  1991  की  जनगणना  के  अनुसार  देश  के  अनुमूचित  जातियों  और  अनुसू चित

 जनजातियों  के  लोगों  की  संख्या  उतलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  जनगणना  के  आंकड़ों  की  सारणियां  तैयार  की
 जा  रही  इसलिए  पुरुषों  और  महिलाओं  का  अलग-अलग  ब्यौरा  भी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 कृषि  पर  निर्भर  जनसंख्या

 ]
 3850.  श्री  बी०  शोमनाद्रोबवश  राय  :  क्या  कृषि  मंत्रों  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पहली  पंचवर्धीय  योजना  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  के समय  कृषि  पर
 आधारित  जनसंख्या  की  प्रतिशतता  कितनी-कितनी

 क्या  सरकार  का  इस  प्रतिक्षतता  को  कम  करने  का  विचार  और
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  कामगारों  के  आर्थिक
 वर्गॉंक रण  से  सम्बन्धित  जनसांख्या  गणना  के  अन्तगंत  प्रत्येक  10  वर्षों  में  एकत्र  किए  जाते

 1961  तथा  1981  जनसंख्या  गणना  के  आधार  पर  कृषि  पर  निर्मर
 गारों  की  प्रतिशतता  69.5  तथा  66.5  थी  ।

 जी

 सरकार  अन्य  प्रमुख  रूप  से  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  लणू  और  कृषि  पर  आधारित

 रद्योगों  को  प्रौन्‍्तत  कृषि  पर  नि्मरता  को  कम  करने  का  प्रयास  कर  रही  नियोजित
 विकास  के  माध्यम  प्रमुख  रूप  कृषि  के  अलावा  अन्य  क्षेत्रों  में  उच्च  वृद्धि  दर  की  परिकल्पना
 की  गई  है  जिससे  कि  कृषि  तथा  ग्रामीण  क्षंत्र  स ेऔर  अधिक  कामगारों  के  इस  क्षेत्र  में  आने  की
 सब्मावना

 विदेशों  पर्यटकों  का  अपहरण
 3851.  श्रौ  साईमन  मरानडी  :  क्या  गृह  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  1991

 में  अब  तक  आतंकवादियों/उप्रवादियों।असामाजिक  तत्वों  द्वारा  अपहृत  और  मरे  गए  विदेशी  पयंटकों
 की  संरुया  कितनी  है  ?

 ससदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  एस०
 :  अपराध  का  पंजीकरण  उसकी  जांच  करने  तथा  उसका  पर  लगाने  की  जिम्मेदारी

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  झासित  क्षेत्र  प्रशासनों  की  आतंकवादियों/उग्रवादियों/समाज:
 विरोधी  तत्वों  द्वारा  राज्यों  में  अपहत  किए  गए  और  मारे  गए  विदेशी  १यंटकों  की  संख्या  के  बारे
 केन्द्रीय  एजेंसियों  द्वारा  अलग  से  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 केस्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  द्वारा  ओनगर  में  किराये  पर  लिये  गये  सकानों
 का  किराया  निर्धारित  किया  जाना

 3852.  श्री  अत्यारासु  इरा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  केन्द्रीय
 ह

 रिजर्व  पुलिस  बल  के  कर्मियों  द्वारा  श्रीनगर  में  अपने  लिये  किराये  पर  लिये  गये  मकानों  के  किराये  का
 निर्धारण  करने  हेतु  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किये  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  द्वारा  के०  रि०  पु०  ब०  को  आवास  उपलब्ध  कराया  जा  रहा

 है  ।

 2.  प्राइवेट  आवास  को  किराए  पर  लेने  के  सम्बन्ध  में  जम्मू  ओर  कद्मीर  सरकार  ने  एक
 किराया  मूल्यांकन  समिति  गठित  की  है  जिसमें  निम्नलिखित  अधिकारी  शामिल  हैं  :  -

 (1)  श्रीनगर  ।

 (2)  एस०  एस०  श्रीनगर  ।
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 (3)  एस०  ईं०  लोक  निर्माण  श्रीनगर  ।

 (4)  अधिशासी  लो०  नि०  श्रीनगर  ।

 3.  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  होटलों  के”मामले  में  किराए  का
 पयेटन  विभाग  के  पास  उनके  पंजीकरण  की  श्रेणी  क॑  आधार  पर  निर्मर  करेगा  तथा  अन्य

 मामलों  में  आवास  किराया  हन  बातों  पर  निर्मर  आवास  का  निर्माण  वर्ष
 तथा  संबद्ध  जो  लो०  नि०  वि०  के  1983  के  मानदंडों  के  अनुसार  किराए  का  मूल्यांकन
 करते  हैं  ।

 वार्जोलिंग  का  दर्जा

 3853.  भीसती  विल्ल  कुमार  भ्रण्डारो  :  बया  गृह  नस्‍्तो  यह  बताये  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  14  1991  के  टेलीग्राफਂ  में
 घोसिप्स  न्यू  काडਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्धन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  जी  श्रीमान  ।

 सरकार  के  पास  नेपालਂ  बनाने  के  बारे  में  सूचित  समाचार  के  सम्बन्ध  में  कोई
 दुष्ट  खबर  नहीं  फिर  भी  किसी  भी  स्रोत  से  आने  वाली  इस  प्रकार  की  मांगों  को  सरकार  मास्यता
 प्रदान  नहीं  करती  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  नलकूपों  का  लगाया  जाना

 3854.  श्री  राम  बदन  :  क्या  जल  संसाधम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 विश्व  बैंक  की  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  में  विशेष  रूप  से  आजमगढ़  और  माऊ  जिलों

 में  कितने  नलकूप  लगाए

 इनमें  से  कितने  नलकूप  काम  कर  रहे  हैं  और  कितने  निष्क्रिय  और

 यह  निष्क्रिय  नलक्‌पों  के  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  संभावना  और

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  विश्व  4  की  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  नलकूव
 लगाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विजद्ञाचरण  :  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  निर्मित  उत्तर
 दिश  के  आजमगढ़  जिले  में  84  नलक्‌प  और  माऊ  में  64  नलकूप

 और  इस  समय  कोई  भी  नलकूप  स्थायी  रूप  से  खराब  नहीं  पड़ा  यांत्रिक
 अथवा  इलेक्ट्रिकल  अथवा  हाइड्रोलिक  समस्या  के  कारण  कुछ  नलकूप  अस्थायी  रूप  से  खराब  थे
 जिनकी  क्षीघ्र  मरम्मत  कर  दी  गयी  और  उन्हें  काप्त  में  लाया  जा  रहा  है  ।
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 हाल  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  विश्व  बेंक  सहायता  के  लिए  में  3000

 नलकूपों  के  निर्माण  और  आधुनिकीक रण  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 महाराष्ट्र  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 ]

 3855.  श्री  अरविन्द  तुलसोरास  कास्यले  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उस्मानाबाद  महाराष्ट्र  मे ंएक  नया  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संमावना

 वर्तमान  एक्सचेंज  की  कुल  क्षमता  कितनी  है  और  कितने  आवेदक  नये  कनेक्शन  के

 लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  सभी  आवेदकों  को  कनेक्शन  देने  के  लिए
 वर्तमान  एक्सचेंज  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  भी  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  पो०  थो०  रंगम्या  :  जी  उस्मानाबाद
 में  93  तक  एक  नया  इलेंट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  संस्थापित  करने  की  योजना  है  ।

 31-3-91  की  स्थिति  :

 लाइनें

 प्रतीक्षा  36

 जी  300  लाइनों  से  विस्तार  किया  जाएगा  ।

 आगरा  नहर  का  प्रवन्ध

 3856.  श्री  अवतार  सिह  मडाना  :  क्या  जल  संसाधन  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विवार  आगरा  नहर  के  उस  भाग  का  जो  राज्य  में  सिंचाई

 सुविधा  उपलब्ध  कराता  है  हरियाणा  को  सौंपने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-संसाधन  मंत्रों  विद्याथरण  :  और  आगरा  नहर  प्रणाली
 के
 उस

 जाग  का  जो  हरियाणा  को  सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान  करता  हरियाणा  को  अन्तरित  करने  पर
 हरियाणा  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  द्वारा  विचार  विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।  इस  मुह  को  हल  करने
 की  दृष्टि  से  तत्तकालिन  केन्द्रीय  कृषि  एवं  शिचाई  मन्‍्त्री  ने  1975  तथा  1981  में
 बेठकें  आयोजित  की  थीं  और  केन्द्रीय  जल  संसाधन  सचिव  ने  1987  में  अन्तर्राज्यीय
 छोठक  भी  आवोजित  की  1989  में  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  मी  बेठक  हुईं  थी  और
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 उसके  परचात्‌  1989  में  दोनों  राज्यों  क ेसचित्रों  की  बंठक  आयोजित  की  गयी  दोनों
 राज्यों  क ेबीच  अब  तक  इप  मूह  पर  कोई  मतंक्‍य  नहीं  हुआ

 सब्जो  उत्पादकों  को  उनकी  उपज  का  अधिक  लाभ  देने  को  योजना

 3857.  श्रीमतो  सुमित्रा  महाजन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  योजना  बना  रही  है  कि  उपभोक्ताओं
 द्वारा  भुगतान  किये  गये  मूल्य  में  से  बड़ा  हिस्सा  सब्जी  उत्पादकों  को

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुल्लापल्लो  से  राष्ट्रीय  डेरी
 विकास  बोड  सब्जी  उत्पादकों  और  उपमोकताओं  के  बीज  सीधा  सम्पर्क  जुटाने  के  लिए  पायतट
 योजना  क्रियान्वित  कर  रहा  जिसके  अन्तगंत  सब्जी  उत्पादकों  के  उत्पाद  दिल्‍ली  में  166  खुदरा
 बिक्री  केन्द्रों  क ेजरिए  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्यों  पर  चीजें  मुहैया  किए  जाते  सरकार  के

 अनुरोध  पर  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ताजे  और  संसाधित  बागवानी  उत्पादों  की

 मण्डा  संसाधन  और  विपणन  को  आधुनिक  और  सुदृढ़  बनाने  हेतु  समेकित  परियोजना  तैयार
 करने  के  लिए  सम्भाव्यता  पूर्व  अध्ययन  कर  रहा  ऐसा  करते  से  प्रभुख  नगरीय  केन्द्र  अर्थात्‌

 लखनऊ  और  मद्रास  महत्वपूर्ण  उत्पादन  क्षेत्रों  के  साथ

 जुड़  इसके  अलावा  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  सब्जी  उत्तादकों  को  उपभोक्ता  मूल्य
 का  एक  बड़ा  अंश  दिलाने  में  सहायता  करने  के  लिए  फसल  बाद  प्रबन्ध  योजना  क्रियान्वित  कर  रहा
 है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  फल  और  सब्जी  का  उत्पादन  करने
 वाली  सहकारी  समितियों  को  ऋण  के  रूप  में  शत  प्रतिशत  सहायता  उपलब्ध  कराता  है  और  राष्ट्रीय
 बागवानी  बोडें  द्वारा  राजसहायता  उपलब्ध  करायी  जाती  है  ।

 स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  स्थापना

 3858.  थ्रो  राजेद्र  कुमार  द्वर्मा  :  क्या  ७यार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 सरकार  द्वारा  देश  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितने  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचजों
 की  स्थापना  करने  का  विचार  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  प्रयोजन  हेतु  कितनी  घव्राशि  नियत  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उपमन्‍्त्री  पो०  वो०  रंगब्या  :  नियत की  के  दौरान
 4550  ऑटोमेटिक  टेलीफोन  एसकचेंज  स्थापित  करने  की  योजना  है  ।
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 एक्सचेंजों  के  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (1)  बड़े  ऑटोमेटिक  एक्सचेंजों  की  सं०  -110

 (11)  छोटे  तथा  मध्यम  आकार  के  एक्सचेंजों।एक्सचेंजों  यूनिटों  की  संख्या  :  4440

 1991-92  में  इन  एक्सचेंजों  को  स्थापित  करने  के  लिए  इससे  सम्बद्ध  बाह्य  संयंत्र  तथा

 अन्य  आधारमभृत  सरंचना  सहित  बजट  की  राशि  2385  करोड़  रुपए  आंकी  गई

 पश्चिम  बंगाल  में  सोने  के  मण्डार

 3859.  थो  बसुदेव  आचायें  :  क्या  खान  मन्त्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दया  पश्चिम  बंगाल  के  पुरुलिया  जिले  में  सोने  का  विशाल  भण्डार  पाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (a)  सोना  निकालने  के  लिए  सरकार  द्वारा  वया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खान  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  बलराम  सिह  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  अंतर्राज्योय  विवादों  के  कारण  प्रमावित  सिचाई  परियोजनाएं

 ]

 3869.
 है  बेर  प्रसाद  कलह  |

 :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 बिहार  में  अंतर्राज्यीय  जल  विवादों  के  कारण  प्रभावित  थिचाई  परियोजनाओं  को
 ब्यौरा  क्या  और

 इस  परियोजनाओं  की  परियोजना-वार  सिंचाई  और  पन-विजली  उत्पादन  क्षमता
 कितनी  है  ?

 जल  संसाधन  मग्त्रो  विद्याचरण  :  बिहार  की  कोई  भी  धघिचाई  परियोजना
 अन्त  विवाद  के  कारण  प्रमावित  नहीं  कनहर  जलाशय  तथा  कदवन  जलाशय
 नामक  दो  परिणोजनाओं  के  बारे  में  राज्य  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  एवं  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  से  उनकी
 सीमा  में  जलमग्नता  के  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  सहमति  प्राप्त  करनी  जमानिया  पम्प  नहर  स्क्रीम  के

 लिए  भी  विद्युत  घर  की  जगह  निश्चित  करने  तथा  पोषक  नहर  के  संरेखण  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश
 कार  की  सहमति  की  आवश्यकता  है  ।  तिलेया  धाधर  तथा  कोनार  भसिंचाई  स्कीमों  के  सम्बन्ध  में
 अतिरिक्त  मण्डारण  क्षमता  सृजित  करने  के  लिए  दामोदर  घाटी  निगम  के  मंथान  और  पनचेट

 हायों  में  अतिरिक्त  मूमि  अधिग्रहण  के  मामले  का  निपटारा  पहले  करना  आवश्यक  है  ।
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 )  इन  परियोजनाओं  में  परिकल्पित  सिंचाई  क्षमता  कनहर  की  56430  तिलेया
 घाघर  की  35460  कोनार  सिंचाई  को  62830  जमानिया  पम्प  नहर  की  30060

 हेक्टेयर  तथा  विद्यमान  सोन  कमान  के  अन्तगंत  सिंचाई  स्थिर  करने  के  अलावा  कदवान  जलाशय  की

 विद्युत  क्षमता  (6  ><75)  450  मेगावाट  है  ।  7

 इराक  को  जेलों  में  बरद  मारतोय

 ]

 3861.  झो  ई०  अहमद  :  क्‍या  विदेश  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 इराक  की  जेलों  में  कुल  कितने  मारतीय  बन्द  और

 उन्हें  शीध्र  रिहा  कराने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का
 विचार  है  ?

 विदेश  मन्त्रो  साधवर्सिहू  :  ओर  इराको  प्राधिकारियों  से  अब  पूछा
 गया  तो  उन्होंने  यही  कहा  कि  इराकी  जेलों  में  इस  समय  कोई  मारतीय  राष्ट्रिक  नहीं  है  लेकिन  हाल
 की  एक  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  इस  समय  13  भारतीय  राष्ट्रिक  इराक  में  नजरबन्द  हैं  ।
 इसकी  पुष्टि  की  जा  रही  है  तथा  इस  मामले  को  इराकी  प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया  जा  रहा

 अरुणाचल  प्रदेश  में  उपमोकता  ट्रक  डार्यालग  सुविधा

 3862.  श्री  लाइता  उस्ब्न  :  क्या  संचार  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अरुणाचल  प्रदेश  में  संचार  धुविधाओं  का  विस्तार  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  है  जहां  पर  अब  तक  उपभोक्ता  ट्रक  डायलिंग  सुविधा  प्रदान
 कर  दी  गयो  है

 क्या  चालू  वर्ष  के  दोरान  राज्य  में  कुछ  और  क्षेत्रों  में  उपभोक्ता  ट्रक  डायलिग  सुविधा
 प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (8)  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  संत्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  पो०  बो०  रंगम्या  :  जो  हां  ।

 इस  वर्ष  1991-92  के  योजना  प्रस्तावों  स्थानीय  स्वितचिंग  क्षमता  की  अतिरिक्त
 2500  लाइनें  1000  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  और  40  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफौन  उपलब्ध
 कराना  शामिल  है  ।

 खोंसा  और
 पासीषाट  में  प्रयोक्‍ता  ट्रक  डायल  सुविधा  उपलब्ध

 72
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 जी  हाँ  ।

 (३)  चालू  वर्ष  के  दौरान  प्रयोक्ता  ट्रक  डायल  सुविधा  दापोरिजो  और  चांगलांग  तक  बढ़ाने
 की  योजना  है  ।

 विमागेत्तर  कर्मचारियों  को  सेवा  श्तें

 ]

 3863.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  वया  संचार  भम्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 अतिरिक्त  विभागीय  डाक  कमंचारियों  की  सेवा  झरतें  क्‍या  हैं  ओर  उन्हें  कितना  वेतन
 दिया  जाता

 कया  उनका  वेतन  न्यूनतम  वेतनमान  के  अन्तग्त  आता  और

 यदि  तो  सरकार  का  उनके  वेतनमान  में  कब  तक  संशोधन  करने  और  उन्हें  अन्य
 डाक  कमंचारियों  के  बराबर  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मम्धालय  सें  उप  सन्‍्त्रो  पो०  वो०  रंगमब्या  :  अतिरिक्त  विभागीय
 एजेंटों  की  सेवा  शर्तों  के  बारे  में  विस्तृत  ब्यौरा  और  उन्हें  दी  जाने  वाली  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी
 गई  है  ।

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  विमाग  के  नियमित  कमंचारी  नहीं  होते  ।  उनके
 भार  के  आधार  पर  समेकित  मासिक  भत्ता  दिया  जाता  उन्हें  दिया  जाने  वाला  भत्ता  किसी
 मान  के  अन्तगंत  नहों  आता  ।

 चूंकि  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  विभाग  के  अंशकालिक  कमंचारी  हैं  ओर  उन्हें  मासिक
 समेकित  भत्ता  दिया  जाता  उनके  वेतनमान  में  संशोधन  करने  और  उन्हें  दूसरे  पूर्णकालिक
 डाक  कमंचा  रियों  की  तरह  अन्य  सुविधाएं  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 अतिरिक्त  विभागीय  डाक  कर्मचारियों  को  सेवा  ज्तों  का  विस्तृत  ब्योरा  :  अतिरिब्त
 विभागीय  प्रणाली  मुख्यतः  देश  के  ऐसे  ग्रामीण  और  अद्धं-शहरी  क्षेत्रों  मे ंडाक  सुविधाएं  प्रदान  करने
 के  लिए  स्थापित  की  गई  जहां  पर्याप्त  कार्यमार  के  अमाव  में  और  लागत  की  दृष्टि  से  एक  नियमित
 विभागीय  डाकघर  नही  खोला  जा  सकता  ।  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारी  विमाग  के  नियमित
 कालिक  कमंचारी  नहीं  होते  बल्कि  केवल  अंशकालिफ  कमंचारी  होते  वह  उस  क्षेत्र  के  स्थानीय
 निवासी  होते  हैं  जिसमें  अतिरिक्त  विभागीय  डाकघर  होता  है  ।  उनकी  आजीविका  के  कुछ  और  निजी
 साधन  भी  होते  हैं  तथा  उन्हें  जो  मत्ता  मिलता  है  वह  अन्य  ख्रोतों  से  प्राप्त  होने  वाली  उनकी  मूल
 आमदनी  को  बढ़ाने  का  काम  करता  कार्यमार  के  ज्राधार  पर  उनकी  ड्यूटी  की  अवधि  भी
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 अलग  मामलों  में  प्रतिदिन  2  से  5  घंटे  तक  होती  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्ठमास्टर  और
 अतिरिक्त  विभागीय  उप  पोस्टमास्टरों  को  डाकधघर  चलाने  के  लिए  आवास  की  व्यवस्था  करनी  होती

 जिसके  लिए  उन्हें  25  रुपये  प्रतिमाह  कार्यालय  रख-रखाव  भत्ता  दिया  जाता  वे  बिना  भत्ते
 के  अधिक  से  अधिक  180  दिन  की  छुट्टियां  लेने  के  पात्र  होते  के  लिए  नियत  सामान्य  आयु

 65  वर्ष  नियमित  ग्रूप  और  प्रोस्टमेन  संवर्ग  में  बाहरी  कोटे  से  मरे  जाने  वाले  रिक्त  पदों
 पर  भर्ती  के  लिए  पहले  उन्हें  तरजीह  दी  जाती  है  बशरतों  कि  वे  इस  संबंध  में  पात्रता  की  निर्धारित  शर्तें

 पूरी  करते  हों  ।  तत्पश्चात  वे  नियमित  डाक  कर्मंचारियों  की  तरह  सभी  सुविधाएं  पाने  के  पात्र  हो
 जाते  हैं  ।

 (a)  शते  के  रूप  में  अतिरिक्त  विमागीय  डाक  कमंजारियों  को  दो  जाने  वालो  राशि  :
 अतिरिक्‍कत  विमागीय  एजेंटों  को  जो  भत्ता  दिया  जाता  है  वह  प्रत्येक  श्रेणी  के  अतिरिक्त  विभागीय
 डाक  कमंचारियों  को  कार्यभार  के  आधार  पर  निर्धारित  न्यूनतम  और  अधिकतम  मभत्त  के  बीच  होता

 जैसा  कि  नीचे  उल्लेख  किया  गया

 न्यूनतम  अधिकतम

 (1)  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टर  275  रुपये  440  रुपये

 (2)  अतिरिक्त  विभागीय  उप  पोस्टठमास्टर  385  रुपये  620  रुपये
 अन्य  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट

 (1)  दो  घंटे  से  कम  कार्य  के  लिए  240  रुपये  न

 (2)  दो  घंटे  और  उससे  अधिक  समय  के  लिए  270  रुपये  420  रुपये

 इसके  सभी  श्रेणियों  के  अतिरिक्त  विभागीय  एश्लेंटों  को  भी  उसी  दर  से  और
 उतनी  ही  बार  मंद्गाई  भत्ता  दिया  जाता  है  जिस  तरह  वह  नियमित  कमंचारियों  को  दिया  जाता  है  ।
 मतिरिक्षत  व्रिमागीय  एजेंटों  को  उनकी  वास्तविक  परिलब्धियों  के  आधार  पर  उत्पादन  से  जुड़ा  बोनस
 भी  दिया  जाता  है  ।

 कुछ  होपों  और  तोन  बोधा  शार्ग  पर  मारत-बंगलादेश  विवाद

 ]

 3864.  भी  यश्ञवन्त  राव  पाठदिल  *  कया  विवेश  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जया  भारत  और  बंगला  देश  के  बीच  कुछ  द्वीपों  और  तीन  बीघा  मार्ग  पर  फोई
 ब्रिकाद

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  .

 इन  विवादों  को  सुलझाने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 44
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 विदेश  सम्त्ी  माधव  सिंह  :  से  बंगला  देक्ष  ने  बंगाल  की  खाड़ी  में
 भारतीय  द्वीप  न्यूमूर  पर  अपना  दावा  किया  जिस  पर  भररत  की  वास्तविक  प्रमुसत्ता  रही  है  और
 बनी  पिछले  मौकों  में  द्विपक्षीय  बातचीत  में  यह  मुद्दा  उठा  है  ॥

 तीन  बीघा  को  लेकर  मारत  और  बंगला  देश  के  बीक  कोई  विवाद  नहीं  दोनों  देशों  के
 बीच  सम्पन्न  करारों  के  अनुरूप  हम  तीन  बीघा  बंगला  देश  को  पट्टे  पर  देने  के  लिए  बचनबद्ध

 इसे  यथाशी घ्र  अमल  में  लाने  के लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।
 ह

 सुस्बई  में  नए  टेलोफोन  एक्सचेंज

 ]

 3865.  करों  मोहन  विब्णु  रावले  :  क्‍या  संचार  भन्‍क्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुम्बई  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  नए  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इनकी  कब  तक  स्थापना  किए  जाने  की  संमावना  है  ?

 संचार  मन्जालय  में  उप  सम्त्रो  पो०  थो०  रंगब्या  :  और  (a)  सूचना  संशरन
 विवरण  में  दी  गई  है  ।



 22  1991

 22४8
 Lh

 [७880

 ४६७३३

 :208॥15.8

 pie

 ६1७

 240

 2७1७8

 hie
 ९

 Able
 (७

 Z66TLTE
 है

 1688
 &

 ३४४

 कर

 1661

 १

 1122४.

 ।

 (७४०५

 (७७०५

 21920]

 है
 ।

 ‘ST

 हि (३४०५ 0007 है 3 '»७४७»] ककेपि >४४७ हा 000% कक 7402 दा (३३४४ 0004 वा 000% 0 000% ७५% 6 2८66 (४४४७ 000% 2४३७४] 000५६ 3403४] ६-छडे| "८ (९४७०५ 000६ है )/।। के | बेड ६ 000६ है । हे । कबेडि 9-७:५(७ न कु 29 2३४ ८ फकेिि (४ 400७ ०. ४५ अाऊझआदईोडडजइइइइ-+-:्फ +न्‍-+नਂ ० फफफफहऊरझझ खघ फ १6



 लिखित  उत्तर 31  1913

 लिौााथाथ।/:६£//६8--नतण---++न्‍हन.क.न्‍न्‍नन्‍नन्‍बन्‍बन्‍दईबई.ब..झ्ा.न्‍भहशहनहन्‍हौतत्््््/

 हफह$फऊ़॒&ख॑/।/॑|

 000'

 ६1

 000'T

 00988

 ह४

 2५४

 खर्

 |

 अयागभाः

 एओ

 ६०५

 2४
 ४

 ९

 ५6-266

 2॥8

 १89८9

 ३
 4888

 3५२७९
 ७0४

 ४$

 डा

 ४४७.

 ६८

 266

 १३४४७

 000

 (2७४0६.

 (७४०५

 000६

 पट

 266

 (९४७०५

 क्बेडि

 0८

 2492४]

 6

 आम

 दा

 ५

 ४

 ६

 ट

 7



 लिखित  उत्तर  22  199

 टरों  के  लिए  राज  सहायत श््

 ५
 3866.  कुमारी  उसा  मारती  :  कया  कृषि  मसज्ो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  किसानों  को

 रियायती  दर  पर  कृषि  यंत्र  उपलब्ध  कराने  की  नयी  योजना  के  अन्तगंत  ट्रेक्टर  और  सहायक  उप
 करण  खरीदने  के  लिए  आर्थिक  सहायता  के  रूप  में  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी-कितनी  राशि  आबंटित
 गई  है

 कृषि  सम्त्ालय  में  राज्य  सम्त्रो  मुल्लापल्लो  :  कृषि  मन्त्रालय  में  इस
 समय  टेक्टरों  पर  सबसिडी  देने  के  लिए  कोई  भी  अनुमोदित  नई  योजना  नहीं  है  और  इसलिए  ऐसी
 सबसिडी  का  राज्यवार  कोई  आबंटन  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्ली  पुलिस  में  हथियारों  को  कभी

 3867.  भ्री  रमेश  चन्‍्द  तोमर  :  क्‍या  गृह  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  पुलिस  में  हथियारों  की  कमी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 क्या  दिल्‍ली  पुलिस  के  पास  हथियार  और  गोलोीबारूद  फे  रख-रखाव  हेतु  पर्याप्त
 चारी  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  सुधारात्मक  उपाय  किए
 जा  रहे

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  तथा  गह  भस्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  एम०  एस०
 :  जी  श्रीमान  ।

 से  दिल्ली  पुल्षिस  में  पिछले  दशक  के  दौरान  भारी  विस्तार  किया  दिल्‍ली
 पुलिस  के  विभिम्न  इकाईयों  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  पदों  को  मंजुरी  दी  गई  ।  दिल्‍ली  पुलिस  प्रश्चासन
 इस्त्रकारों  की  संख्या  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रही  इस  समय  यह  कार्य  आन्तरिक  समायोजन  द्वारा
 किया  जा  रहा  है  ।  ी

 उत्तर  प्रदेक्ष  में  नए  जासा  उत्कधर  ओर  उप  डाकघर

 3868.  ओ  राजवोर  सिह  :  वया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1990-91  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  बरेली  और  बद्मयूਂ  जिलों  में  डाकधर
 ओर  उप  डाकघर  खोलने  का  निर्णय  लिया  गया  और

 -

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  पर  इन  डाकघरों  ने  कार्य  करना  आरम्भ
 कर  दिया

 पड  का  |
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 संचार  अम्त्रालय  में  उपसम्त्रो  पो०  थी०  रंगब्या  :  जी

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  बरेजी  और  बदायूਂ  जिले  में  खोले  जाने
 वाले  नए  शाखा  डाकबर  और  उप  डाकघर  ।

 क्र०  सं०  डाकधर  का  नाम  जिला

 1...  .  हिम्मतपुर  शाखा  डाकघर  बरेली
 2.  नरहरपुर  गौरीखेड़ा
 3.  म्राबहादुरपुर  —agl—
 4,  हरोलिया
 5...  कंमुआ  --  -

 6.  सिमरिया
 7.  हुरहुरी  ---
 8.  तांडा  --
 9.  कु  वरपुरबजरिया

 10.  रखास  --

 11...  नरखेढड़ा  ++-वही  --

 12.  जिजोंदा  --.

 13.  मरौरी
 --

 14.  करोती  --
 15.  गंगोली
 16...  देवरीजीत  —agi—  ++वही  --

 17.  ईख्खेडा  -

 18.  वमेवली  ++बही  --

 19,  तारापहकपुर
 20.  राजेंद्रनगर  उप  ढाकघर  बरेली

 राजेंद्रगर  उप  डाकघर  को  छोड़कर  उपयुक्त  समी  डाकघरों  ने  काम  करना  शुरू  कर
 ह

 दिया  है  ।

 रेल  डाक  सेवा  में  डाक  छंटाई  विभागों  को  पुनःस्थापना  करना

 ]
 3869.  श्रोसती  सुशीला  गोपालन  :  गया  संखार  मंजो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया में रेल ढ़ाक सेवा में डाक छंटाई अनुमागों की पुनः स्थापना करने १9
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 के  लिए  नियुक्त  की  संचार  मन्त्रालय  की  संसदीय  परामश्ेेंदात्री  समिति  की  उप-समिति  ने  अपना
 प्रतिवेदन  पेश्  कर  दिया

 यदि  तो  इसकी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  कया  और

 इन  पर  सरकार  ने  क्या  कारेवाई  की  है/करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  अम्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्रो  पी०  वो०  रंगम्या  नायड )  :  जी  हां  ।

 उप  समिति  की  सिफारिक्षों  का  सारांश  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सरकार  इस  मामले  पर  सक्रिय  विचार  कर  रही  है  |

 विवरण

 सिफारिक्षों  का  सार

 क्रम  स ं०  सिफारिश

 ६१०

 1.  प्रमुख  रेलमार्गों  को  जोड़ने  वाले  और  अधिक  ट्रांजिट  सेक्शन  चालू  किये  जाने  चाहिएं  ।

 2...  महत्वपूर्ण  लाइनों  जहां  कहीं  लामप्रद  कुछ  साटिंग  सेक्शनों  को  चालू
 किया  जाना  चाहिए  ।

 स्थाई  और  संतोषजनक  डाक  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  डाक  विभाग  और  रेल
 लय  के  बीच  बराबर  निकट  समन्वय  रखा  जाना  चाहिए  ।

 4.  रेल  डाक  सेवा  की  भूमिका  को  पूरी  तरह  मान्यता  दी  जानी  चाहिए  तथा  डाक  की

 छंटाई  और  उसके  पारेषण  से  सम्बन्धित  मामलों  में  लवीली  और  व्यावहारिक  नीति
 अपनाई  जानी  चाहिए  ।

 5.  मेल  मानीटरिंग  संगठन  को  एक  सुदृढ़  स्थिति  में  लाने  और  उन  कारणों  से  सबक  लेने
 की  जरूरत  है  जिनके  परिणामस्वरूप  पुरानी  आर  डी  एम  एस  स्कीम  को  समाप्त
 करना  पढ़ा  ।

 6.  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  डाक  व्यवस्था  सुब्यवस्थित  एवं  आवधिक  पुनरीक्षा  तथा  परिवतंन
 करने  के  लिए  प्रभावी  तंत्र  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 7.  डाक  एकत्र  करने  की  प्रणाली  को  पूरी  तरह  वेज्ञानिक  पुनर्मू  ल्यांकन  और
 आंकड़ों  का  विष्लेषण  करने  की  जरूरत  है  ताकि  उन्हें  अधिक  युक्तिसंगत  और

 हारिक  बनाया  जा  सके  ॥

 8.  उपमहानिदेशक  के  पद  का  दर्जा  बढ़ाने  तथा  देश  में  रेल  डाक  सेवा  का

 संपूर्ण  कायं  उनके  अधीन  रखने  की  जरूरत  है  जिसमें  स्पीड  पोस्ट  सहित  मंतर्देशीय /
 अंतर्राष्ट्रीय  डाक  सेवाएं  भी  शामिल  हों  ।

 9...  हिमाचल  प्रदेश  जैसे  प्रत्येक  ढाक्‌  सकिल  में  अलग  से  कम  से  कम  एक  रेल  डाक  सेवा
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 10.

 11.

 12.

 20.

 मंडल  स्थापित  करने  और  विक्षेषकर  रेल  डाक  सेवा  यूनिटों  को  उसी  सर्किल  के
 शत्रण  में  रखने  का  ठोस  मामला  बनता  है  ।

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  हिल  एरिया  मेल  मानीटरिंग  ऑजेनाइजर  स्थापित  करने  की  जरूरत

 है  जो  ऐसे  क्षेत्रों  में  मेल  मूवमेंट  को  विनियमित  करने  वाली  मुख्य  विक्षेषताओं  पर
 ध्यान  दे  सके  ।

 भौगोलिक  और  संचार  संपर्कों  तथा  वितरण  सुविधाओं  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  डिस्ट्रिक्ट  सॉटिग  पेटने  की  पूरी  तरह  से  जांच  करने  की
 कता  है  ।

 माननीय  संचार  मन्त्री  जी  द्वारा  मुख्यमन्त्रियों  या  उनके  द्वारा  नामित  प्रतिनिधियों  जो

 परिवहन  व्यवस्था  का  काम  देखते  तथा  मूतल  परिवहन  मन्त्री  तथा
 नागरिक  उड़्डयन  मन्त्री  के  साथ  वर्ष  में  एक  बार  बेठक  करना  जिससे  समुचित
 समन्वय  रखा  जा  सके  ।

 परिवहन  एजेंसियों  जंसे  एयरलाइन  और  मूतल  परिवहन/राज्य  सरकारों  के  साथ
 क्षेत्रीय  स्‍तर  पर  राज्यस्तर  की  परिषदें  गठित  की  जानी  चाहिए  ।

 एक  ऐसी  प्रणाली  विकसित  करने  के  बारे  में  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  जिसमें  पिन
 कोड  मेल  के  एड्र सिंग  सिस्टम  के  साथ  जुड़ा  डिलीवरी  बीट्स  की  आसानी  से

 पहचान  करने  के  लिए  यदि  पिन  कोड  के  साथ  एडीशनल  डेट  दी  जा  सकती  तो

 उस  पर  विचार  किया

 विभाग  द्वारा  अपनाई  गई  साटिग  पद्धति  के  अनुरूप  पिन  कोड  प्रणाली  के  सिद्धांतों  की
 जांच  करने  की  आवश्यकता  है  |

 प्रथम  और  द्वितीय  श्रेणी  की  डाक  के  लिए  अलग-अलग  रंगों  के  लिफाफों  को  प्रयोग

 में  लाने  की  आवश्यकता  है  ।

 नेह्नल  मेल  ग्रिड  की  व्यवस्था  कराने  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानी  को  जिला  मुख्यालयों
 के  साथ  जोड़ने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  तैयार  करने  और  उसका  अध्ययन  करने  की

 आवश्यकता  है  ।

 बहतर  संयोजन  स्थापित  करने  के  लिए  डाक  थेलों  की  अदला-बदलौ  की  मौजूदा
 पद्धति  में  परिवर्तव  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 जहां  कहीं  डाक  प्रणाली  को  क्षति  हुई  है  और  जहां  संशोधित  प्रणाली  के  कारण  बिलंब

 होता  है  और  जहां  डाक  केवल  रेल/सड़क  परिवहन  सेवाओं  पर  निर्मर  करती  है  वहां
 साटिग  सेकक्‍्शनों  को  पुनः  चालू  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 सीधे  थैले  भेजने  को  पहले  वाली  जिसे  पद्धति  अपनाने  के  बाद  बन्द  कर  दिया

 ग़या  उसे  फिर  से  चालू  करने  का  औचित्य  बनता  समाज  के  सामान्य  हित  को

 81
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 ध्यान  में  रखते  हुए  समीपवर्ती  जिलों  चाहे  वह  अलग-अलग  राज्यों  में  क्‍यों  न
 उनके  हैड  पोस्ट  आफिसेज  के  लिए  सीधे  थेले  होने  चाहिए  ।

 21...  कर्मचारियों  को  बहेतर  सुख-सुविधाएं  देने  की  जरूरत  ।/

 ओपेन  जनरल  लाइतेंस  के  अन्तर्गत  लोह  ओर  इस्पात  उत्पादों  का  आयात

 3870.  श्री  सोकमाथ  चोघरी  :  क्‍या  इस्पात  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  जनरल  लाइसेंसਂ  के  अन्तगंत  सभी  सर्वोत्तम  लौह
 ओर  इस्पात  उत्पादों  के  आयात  की  अनुमति  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  संत्रालय  के  राज्य  प्रन्त्रो  सन्‍्तोष  सोहन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पाकिस्तानी  जेलों  में  मारतोीय  ग्रुद्ध  बन्दो

 |

 3871.  थो  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  क्या  विदेश  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पाकिस्तानी  जेलों  में  मरने  वाले  भारतीय  युद्ध  बन्दियों  की
 संख्या  कितनी

 पाकिस्तानी  जेलों  में  इस  समय  कितने  युद्ध  बन्दी

 इनकी  शीघ्र  रिहाई  हेतु  केन्द्र  सरकार  ने  क्या  प्रयास  किए  और

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  मारत  ओर  पाकिस्तान  के  बीच  कितने  युद्ध-बन्दियों  का
 आदान-प्रदान  किया  गया  ?

 विदेद्ा  मन्त्री  साधवसह  :  से  ऐसा  विश्वास  किया  जाता  है  कि
 54  भारतीय  रक्षा  काभिक  पाकिस्तान  की  जेलों  में  उन्हें  मारत  प्रत्यावतित  करने  के  सवाल  का
 सरकार  ने  बार-बार  पाकिस्तान  की  सरकार  के  साथ  उठाया  है  लेकिन  पाकिस्तान  की  सरकार
 बर  यही  कहती  आई  है  कि  उनकी  हिरासत  में  कोई  भारतीय  रक्षा  कार्मिक  नहीं  है  ।

 ॥

 इसके  लिए  हम  पाकिस्तान  पर  बरा-₹  जोर  डाल  रहे

 फसल  बोसमा  योजना

 3872.  डा०  के०  एस०  सोख्म  :  क्‍या  कृषि  अन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  व्यापक  फसल
 बीमा  योजना  के  अन्तगेंत  बीमा  किस्त  के  तौर  पर  कुल  कितनी  घनराशि  एकत्रित  की  गई  है  और
 वर्ष  1990-91  के  दौरान  किसानों  को  राज़्य-वार  वास्तव  में  कितना  सुआवजा  दिया  गया  है  ?

 82.
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 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  समुल्लापल्ली  :  1990-91  के  दोरान  वृहत
 फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  एकत्रित  प्रिमियम  तथा  किसानों  को  वास्तव  में  दिए  गए  मुआवजे  को

 दाने  वाला  एक  राज्यवार  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण
 लाख  रुपए  में

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  एकत्रित  किया  वास्तव  में  अदा

 प्रदेश  गया  प्रिसियम  किए  गये  दावे

 1.  आन्त्न  प्रदेश  195.94  न

 2.  असम*  6.59  न

 3.  बिहार*  58.87  --

 4.  गोवा  0.13  -+

 5.  गुजरात*  305.06  —

 6.  हिमाचल  प्रदेश  0.03  नेग
 7.  कर्नाटक  20.68  23.16
 8.  केरल  12.17  नेग
 9.  मध्य  प्रदेश*  43.45  --

 10.  महाराष्ट्र  178.74  9.06
 11.  मेघालय  0.01  नेग

 12.  उड़ीसा  53.58
 13.  तमिलनाडु*  146,66  21.71
 14.  त्रिपुरा  0.63  न

 15.  पश्चिम  बंगाल  88.37  333.30
 16.  अंदमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  0.13  न

 17.  पांडिचेरी  1.86  न

 कुल  :  1112.90  387.23

 नेग  :  नाममात्र  की  धनराशि
 #  इन  राज्यों  क ेखरीफ  1990  के  दावों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 लम्बी  दूरी  के  सावंजमिक  टेलोफोन  केस  खोलना

 3873.  श्रीमतो  सहेन्द्र  कुमारी
 ही  भगवान  दांकर  रावत  /  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 झीमतो  सुमित्रा  महाजन

 क्‍या  सरकार  का  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  और  अधिक  स्थानीय  तथा  लम्बी  दूरी  के

 एस०  टी०  डी०  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोलने  का  विचार
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 चालू  वर्ष  के  दोरान  अन्य  कौन-कौन  सी  दूरसंचार  सेवाओं  को  शुरू  करने  का
 विचार  है  A

 संचार  मंत्रालय  सें  उप  संत्रो  पो०  बो०  रंगब्या  जी  शहरी  तथा
 प्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  में  बड़ी  संख्या  में  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  सी०  खोले  जाने  का
 ॒स्ताव  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  और  अधिक  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोले
 खाने  की  योजना  है  जिनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 स्थानीय  पी०सी०ओ०  16,250

 ट्रक  पी०सी०ओ०  1,250
 एस०टी  ०डी ०  पी०्सी०्ओो०  7,500
 लंबी  दूरी  के  पो०सी  ०ओ०  12.000

 चालू  वर्ष  के  दोरान  एक  नई  महतस्वपूर्ण  सेवा  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  जिसका  नाम
 पैकेट  स्विच्ड  पब्लिक  ढाटा  नेटवर्क  .

 पूर्व  यूरोपोय  देशों  के  साथ  भारत  के  सम्वन्ध

 3874,  थी  एस०  रमस्ना  राय  :  क्या  विदेश  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्व  यूरोपीय  देशों  में  जो  हो  रहे  हैं  उनका  इन  देशों  के  साथ  मारत  के
 व्यापार  सहित  भारत के  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  पर  कोई  प्रमाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इन  देझ्षों  में  अध्ययन  कर  रहे  भारतीय  छात्रों  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा

 बिदेश  संत्रो  साथव  सिह  :  और  इन  देक्षों  में  जो  राजनंतिक  और
 आर्थिक  उदारीकरण  चल  रहा  है  उससे  इनके  साथ  अपने  मौजूदा  सहयोग  को  सुदृढ़  करने  और  उसे
 विविधता  प्रदान  करने  के  और  अवसर  हमारे  सामने  मोजूद

 आधिक  उदारीकरण  का  प्रमाव  जिसमें  मुद्रा  स्‍्फ्रीति  मी  शामिल  हर  वर्ग  के  लोगों
 ने  महसूस  किया  है  जिसमें  मारतीय  छात्र  मी  श्ामिल

 कृषि  उत्पादन

 2875.
 थी  ea

 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  कुल  कृषि  फसल  उत्पादन  कां  फसल-वार  ब्यौरा  क्‍या
 और

 सकल  घरेलू  उत्पादन  में  इसका  योगदान  कितया
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 कृषि  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  मुल्लापल्ली  :  1990-91  के  दोरान
 उत्पादित  कृषि  फसलों  के  फसलवार  मूल्यों  का  संकलन  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  कुछ  राज्यों  से
 उत्पादन  के  अन्तिम  आंकलन  प्राप्त  होने  अमी  बाकी  1988-89  और  1989-90

 के  लिए  वर्तमान  मूल्यों  पर  कृषि  उत्पादों  के  फसलवार  मूल्य  को  दक्शानि  वाला  विबरण
 संलग्न

 सकल  घरेलु  उत्पाद  में  कृषि  फसलों  के  योगदान  के  पृथक  आकलन  को  संकलित  नहीं
 किया  जाता  तथापि  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  के  त्वरित  आकलन  के  अनुतपार  1989-90  के
 लिए  सकल  घरेलु  जिसमें  पशुधन  उत्पाद  क्षामिल  के  लिए  कृषि  क्षंत्रों  का
 योगदान  28.4%

 विवरण

 बरतेमान  कीमतों  पर  सकल  कृषि  उत्पादों  का  मूल्य
 रुपए

 फसल  का  नाम  1988-89  8-89  1989-90

 1.  अलवाज  41894  43707

 1.1  घान  23681  25605
 1.2  भेहूं  11685  10773

 1.3  ज्वार  2446  3105
 1.4  बाजरा  1327  1186
 1.5  जौ  318  290
 1.6  मक्का  1749  1946
 1.7  रागी  480  608

 1.8  छोटा  कदम्न  एवं  अन्य  208  195

 मोटे  अनाज

 2.  दालें  7859  7470

 2.1  चना  3059  2682
 2.2  अरहर  1510  1591
 2.3  उड़द  931  964

 2.4...  मूंग  1184  986
 2.5  मसूर  401  394

 2.6  कुलथी  190  225
 2.7  अन्य  584  629
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 एसल  का  नाम  1988-89  8-89  1989-90

 3.  तिलहन  12061  11673

 3.1  अलसी  235  246
 3.2  सीसम  482  617
 3.3  मगफली  5101  4831
 3.44  तोरिया  एवं  सरसों  2469  2322
 3.5  अरष्डी  235  272
 3.6  मनारीयल  2156  1678
 3.7  रामतिल  115  139
 3.8  कुसुम  229  228
 3.9  सूरजमुखी  194  398
 3.10  सोयाबीन  754  852
 3.11  अन्य  91  91

 4.  खांडसारी  6300  8245

 4.1  गन्‍ना  व  गुड़  6292  8235
 4.2  अन्य  8  10

 वि  तन्तुज  3757  4935

 5.1  कपास  3295  4294
 5.2  जूट  393  562
 5.3  संनहेम्प  17  16
 5.4  भेस्ता  49  60
 5.5  अन्य  3  4

 6.  रंग  और  चमंशोधन  सामग्री  4  5

 7.  दवाएं  एवं  नार्कोटिबस  2288  2811

 |  चाय  १58  1174
 7.2  कहवा  498  365
 13  तम्बाक्‌  582  768
 7.4  अन्य  450  503

 8.  मसाले  3596  3369

 8.1  इलायची  96  195
 8.2  मिच  1444  801
 8.3  काली  मिर्च  190  135
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 फसल  का  नाम  1988-89  1989-90

 8.4  सौंठ  223  290
 8.5  हल्दी  333  330
 8.6.  364  483
 8.7  लहसुन  381  655
 8.8  घनियां  122  98
 8.9  अन्य  443  382

 9,  फल  एबं  सब्जियां  11912  11710

 9.1  केला  1188  1189
 9.2  काजू  214  213
 9.3  आलू  1790  1866
 9.4  शकरकंद  152  157
 9.5  डेपिओका  438  923
 9.6  प्याज  454  445
 9.7  अन्य  7676  6916

 10.  अन्य  फसलें  3012  3185

 10.1  रबर  344  463
 10.2  गौर  बीज  230
 10.3  विविध  फसलें  2438  2553

 11.  उप-उत्पाद  9345  9570

 11.1  मूसा  एवं  डंठल  8653  8952
 11.2  अन्य  692  718

 12.  उत्पादन  का  मूल्य-कृषि  102028  106782

 लघु  इस्पात  सयन्त्र  स्थापित  करना

 ]
 3877.  थी  विश्वनाथ  शास्त्री

 श्री  नुरुल  इस्लाम  :  कया  इस्पात  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 शी  गोपीनाथ  गलजपति

 क्‍या  विभिन्‍न  विश्लेषक्र  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में  लघु  इस्पात  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  तरकार  के  विचाराधीन  और
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 नी  डे  लन  इज  ससफनजकफसज  न  अ  स्‍ऑ<ी  ४  चइइ  सीन  तन  सन ेेतननत---न-ीनीननन-न-नननननननननननननननननननननननननननननननननीननननतणद।द;धननतईएख।।ख  इस्पात समजालय के राज्य मनन्‍्त्रो (et सम्तोष सोहन देव) : (क) और (ख) इस समय  लघु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  समजालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  सम्तोष  सोहन  :  और  इस  समय  लघु
 इस्पात  संयन्त्र  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराशीन  नहीं  उत्तर  प्रदेश  के

 गाजीपुर  जिले  में  एक  संयन्त्र  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  इस  प्रकार  के
 संयन्त्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  हेतु  पहले  आवेदन  प्राप्त  हुए
 नये  प्रावधानों  के  अनुसार  कुछ  प्रतिबन्धित  स्थानों  को  इस  प्रकार  के  संयन्त्र  स्थापित  करने  के

 लिए  अब  ओऔद्योगिक  लाइसेंसों  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 कुल्टो  सें  इण्डियन  आइरन  एण्ड  स्टोल  कम्पनो  का  आधुनिकोकरण

 3878,  हाराघन  राय  :  क्‍या  इस्पात  सम्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुलटी  में  आइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनीਂ  के  आधुनिकीकरण  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  अ्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  मम्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 मछलो  के  अण्डों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  पर  प्रतिबस्ध

 3879.  भ्रौ  महेश  कुमार  सिंह  ठाकुर  :  क्‍या  कृषि  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  से  मछली  के  अण्डों  को  मध्य  प्रदेश  ले  जाने  पर  रोक
 लगी  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है और  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  प्रतिबन्ध  को  उठाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  क्‍योंकि  इससे  इस
 राज्यों  के  मछुआरों  की  रोजी-रोटी  पर  असर  पड़ने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  भस्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  मुल्लापल्लो  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  ८.  जायेगी  ।

 सब्जी  और  फल  उत्पादन

 ]
 3880.

 1990-91  के  माथ  र्मा मा हे  :  क्या  कृषि  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि : के दौरान फल ओर सब्जी का कितना उत्पादन और देश में विभिन्‍न प्रकार के उवरकों का प्रति एकड़ कितना उपयोग होता है ?
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 ee  +िनललनन न  नन3नन-न-+-+-ममन-नननननम-म-म

 कृषि  भरत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  सुल्लापलली  :  कृषि  एवं  संसाधित
 खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  पी०ई०  डी०  के  आकलन  के  1990-91
 के  लिए  फलों  और  सब्जियों  का  कुल  उत्तादन  80  मिलियन  मौटरी  टन

 1989-90  के  दौरान  देश  में  विभिन्‍न  किस्म  के  उदंरकों  जैसे  फासफेट
 और  पोटाहा  की  प्रति  हेव॒टअर  खपत  17.29,7.06  और  2.74  कि०  ग्रा०  थी  ।

 बिहार  में  मूमि-कटाव  को  रोकने  को  योजना

 3881  श्री  सुयंनारायण  सिह  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  के  बेगूसराय  जिले  में  गंगा  नदी  के  पानी  से  हुए  भूमि-कटाव  को  रोकने
 की  कोई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  इसे  कब  तक  मंजूरी  दे  दिये  जाने  की
 संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  धिद्याचरण  :  और  राज्य  सरकार  से  अप्रै
 में  प्राप्त  बेगूसराय  के  चाक  गांव  के  पास  लगभग  160  लाख  रुपए  की  लागत  तट  कटाव

 रोकने  की  स्क्रीम  पर  टिप्पणियां  1991  में  भेज  दी  गई  भेजी  गई  टिप्पणियों  के  उत्तर  अमी
 तक  प्राप्त  नहीं  हुए  संशोधन  किये  जाने  तथा  राज्य  सरकार  से  उत्तर  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  इस
 स्कीम  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी  ।

 मारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  इस्पात  संयंत्रों  को  कम  सात्रा
 में  राख  बासे  कोयले  को  सप्लाई

 3882.  श्री  वसाज्रेय  बंडारू
 थी  मगवान  हांकर  रावत  ?  :  क्या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भो  वीरेख  सिह

 क्‍या  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  ने
 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के

 एकीकृत  इस्पात  संयन्त्रों  में  कम  मात्रा  में  राख  वाले  कोयले  का  30  से  50  प्रतिशत  तक  उपयोग

 करने  की  सिफारिश  की

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा  कितनी  मात्रा

 में  कोयले  का  आयात  किया  गया  और  उस  पर  कितनी  राशि  खर्च  की  और  -

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कम  मात्रा  में  राख  वाले

 स्वदेशी  कोयले  की  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 45५



 लिछ्षित  छत्तर  22  1991

 इस्पात  सम्त्रालय  के  शकस्का  ऋण्तो  सप्तोष  मोहन
 :  हां  ।  भोद्योगिक  लागत

 और  अल्य  ब्यूरो  ने  ब्रष॑  1987-88/1989-90  में  इस्तेवाल  किये  जा  रहे  10-307  राख  युक्त
 कोयले  के  बदले  सेल  संयन्त्रीं  के  ब्लेस्ड  में  50%,  मिम्न  राख-युक्त  आयातित  कोयले  के  इस्तेमाल  की

 अनुशंसा  की  है  ।  इसने  कार्यक्षमता  तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  के  संयन्त्रों  में

 पहच-आधुनिकीक रण  उपाग्रों  के  रूप  में  ब्लेन्ड  में  30-50%  तक  के  निम्न  राखयुवत  आयातित  कोयले

 के  इस्तेमाल  में  वृद्धि  करते  की  भी  सिफारिश  की  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  द्वारा  आबातित  निम्न  राखयुकत  घातुकर्मीय  कोयले

 की  मात्रा  तथा  अनुमानित  लागत-माड़ा  मूल्य  निम्नानुसार  है  :--

 वर्ष  मात्रा  अनुमानित  लागत-भाड़ा
 मूल्य

 ——S कक» नमक  न
 1988-89  9  37.40  329.2  करोड़
 1989-90  37.48  426.8  करोड़
 1990-91  44.93  542.8  करोड़

 प्रस्येक  क़्ष  स्वदेशी  रूप  में  उत्पादित  कोक़कर  कोयले  की  सम्पूर्ण  मात्रा  का  उपभोग
 इस्पात  क्षेत्र  में  ही  कर  लिया  जाता  आयात  कंवल  मात्रात्मक  तथा  दोनों  ही  प्रकार
 की  क्षेष  आकश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  और  कच्चे
 कोककर  कोयले  का  स्वदेशी  शोघन  करने  के  लिए  सतत्‌  प्रयास  किये  जा  रहे  कच्चे  कोककर

 शोधित  कोयले  के  उत्पादन  और  संयन्त्रों  को  उनका  समय  पर  प्रेषण  करने  के  लिए  सरकार

 कड़ी  निगरानी  रखती  है  ताकि  योजनामुसार  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 दक्षिण  अफ्रोका  के  विरद्ध  आर्थिक  प्रतिबग्ध

 3883.  श्रीमती  मालिनो  मटद्ठाजाय  :  क्‍या  विदेश  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दक्षिण  अफ्रीका  में  क॑  स्तम्भों  !

 को  अधिकारिक  रूप  से  समाप्त  करने  के  बावजूद  वहां  पर  अभी  मी  रंगभेद  की  न।ति  अपनाई  जा  रही

 कया  सरकार  का  विचार  इस  मामले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  उठाने  का  है  ताकि
 कक्षिण  अफ्रीका  के  विरुद्ध  लगे  आधिक  प्रातबन्धों  को  हटाने  से  रोका  जा

 यदि  तो  तत्सम्बम्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सस्कार  ने  नेशनल  कांग्रंसਂ  द्वारा  दक्षिण  अफ्रीका  के  विरुद्ध  अमरीका
 ढ्वारा  आ्थिक  प्रतिबन्ध  समाप्त  करते  का  बिरोध  किंग्रे  जाने  की  बात  नोट  की  और

 (8)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जिकेश  लन्ही  मसायसिह्‌
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 जी  हां  ।

 सितंकर  1994  में  नई  दिल्ली  में  राथ्युभणच्छक  कोः  वक्षिम  अफ्रीकोਂ  विदेक
 समिति  की  आगामी  बैठक  में  सरकार  यह  रूख  लेना  चाहती  है  कि  मौजूदा  स्थिति  में  आथिक  प्रतिबंध

 हटाना  जल्दीबाजी  वह  इस  सम्बन्ध  में  अफ्रीकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  साथ  कार्यवाही
 करना  चाहेगी  ताकि  वे  परिस्थितियां  स्पष्ट  रूप  से  तय  की  जा  सकें  जिनमें  ये  आ्िक  प्रतिंबन्ध  हटाये
 जा  सकते  हों  ।

 जी

 (३)  सरकार  अफ्रीकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस  से  सहानमूृति  रखती  है  जोः  फानत्ती  है  कि  दशतिमः
 अफ्रीका  के  विरुद्ध  अमरीका  द्वारा  आथिक  प्रतिबन्धों  को  हटाने  कय  अभी  समय  नहीं  आया  है  ।

 अवध  खनन

 3884.  श्री  बी०  शीनिवाम  प्रताद  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  खानों  में  अवेक  खनन  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कॉरण  हैं  और  सरकार  ने  इस  संबन्ध  में  क्‍यों  उपक्रात्मक
 कदम  उठाये  हैं  ?

 खान  संत्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  बलराम  सिंद्द  :  और  कुछ  खनिजों  के
 अवैध  खनन  की  छिट-पुट  घटनायें  समय-समय  पर  ध्यान  में  आती  रहती  अवेध  की  घटनायें  जब
 और  जैसे  ही  ध्यान  में  आती  राज्य  सरकारों  द्वारा  उन  पर  समुचित  कार्यवाही  की  जाती

 आगरा  में  नए  टेलोफोन  कनेक्सनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूचों

 3885.  श्री  मगवान  धांकर  शावत  क्‍या  संचार  सस्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आगरा  में  देलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  श्रंणीवार  इस  समय  कितने  व्यक्त  प्रतीक्षां

 सूची  में

 वर्ष  में देलीफोन  कनेक्शनों  के लिए  के  दौक्तननः  अं  जीवाकू  कितसे  ठेलीफोन

 केनेक्शन  आबंटित

 प्रतीक्षा  सूची  के  व्यक्तियों  को  कब  बिएे  जाते  की
 झंमावना

 क्या  आगरा  में  निकट  मविश््य  टेलोफीर्न  एलसचेओं  क्षमता  बढ़ानेः  अथवा

 नए  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  ताकि  लम्बी  प्रतीक्षा  जा

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तोः  इसके  क्यों  कारण  है

 कद



 लिखित  उत्तर  22  1991

 संचार  संजालय  में  उपमंत्री  पी०  थो०  रंगय्या  मायडु  :  आगरा  31/7/91  की

 स्थिति  के  अनुसार  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों  की  संख्या  इस  प्रकार

 है  :--  7
 नॉन-ओ  वाई  टी  योग

 सामास्य  विद्ेष
 517  9353  1075  10945

 1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  आबंटित  किए  गए  टेलीफोन
 कनेक्क्षनों  की  संख्ण  हस  प्रकार  है  :--

 सामान्य  विशेष
 1988.89  9  17  100  5
 1989-90  11  237  48
 1990-91  109  801  61

 प्रतौक्षा  सूची  को  1995  तक  निपटा  दिए  जाने  की  योजना
 जी  हां  ।

 (8)  आगरा  में  निकट  भविष्य  में  मौजूदा  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  बढ़ाने  अथवा  मए
 डेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाएं  बचाई  गई

 1991-92  में  5000  लाइनों  के  क्रासवार  टाइप  के  एक्सचेंज  तथा  3500  लाइनों  के
 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  किए  जाने  की  योजमा  है  ।

 दिललो  में  डाकियों  को  कमो

 3886.  भरी  अरविग्द  नेता  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  के  डाक  डिवोजन के  प्रत्येक  जोन  में  डाकियों  की  कमो
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं/करने  का  विचार
 कितने  वितरण  क्षत्रों  के  सम्बन्ध  में  डाक  समय  से  वितरित  न  किए  जाने  की  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  और

 डाक  के  उचित  वितरण  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
 संचार  मंत्रालय  में  उपमन्त्रो  पी०  थी०  नाणड  )  :  दिल्ली  डाक  सकिल  में

 पोस्टमेन  संवर्गमें  लगभग  89  पद  खाली  इनमें  स ेअधिकतर  पद  वर्ष  1990-91  में  पोस्टमेन  के  86
 पद  बनाने  के  कारण  खाली  पड़े  हैं  ।
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 रिक्त  पदों  को  मरने  की  कारंवाई  की  जा  रही

 ।0

 इनमें  अधिकतर  दिल्ली  के  वह  सीमावर्ती  इलाके  शामिल  हैं  जहाँ  नई-नई  कालोनियां
 बसी  इन  इलाकों  में  वितरण  ब्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाया  गया  हैं  और  वितरण  कार्य  पर  निरंतर
 निगरानी  रखी  जा  रही

 हिरद  महासागर  को  जझ्ान्ति  क्षेत्र  बनाये  जाने  के  सस्वन्ध  सें  सम्मेलन

 3887.  भी  चरजोत  यादव  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  हिन्द  महासागर  को  शान्ति  क्षत्र  बनाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  नया  प्रयास

 शुरू  करने  हेतु  सम्मेलन  आयोजित  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  से  अनुरोध  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  सम्जो  साधवर्सह  सोलंको  )  :  और  भारत  सरकार  ने  इस  मामले  में
 कोई  नई  पहल  नहीं  की  है  |  मारत  ने  बराबर  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  प्रस्तावित  संयुक्त  राष्ट्र
 सम्मेलन  का  उह्दं  श्य  हिन्द  महासागर  को  ज्ञांति  का  क्षंत्र  बनाने  से  सम्बद्ध  1971  की  संयुक्त  राष्ट्र
 घोषणां  का  कार्यान्वयन  होना  चाहिए  ओर  यह  भी  कहा  है  कि  इस  सम्मेलन  का  लक्ष्य  हिन्द  महासागर
 से  बड़  राष्ट्रों  की सेनिक  उपस्थिति  को  दूर  करना  है  ।  इसीलिए  यह  जरूरी  है  कि  इस  सम्मेलन  को

 बुलाने  में  वड़  राष्ट्रों  और  हिन्द  महासागर  का  नौवहन  की  दृष्टि  से  प्रयोग  करने  वाले  बड़-बड़  देक्षों
 की  भागीदारी  होगी  ।

 नेश्रहीन  व्यक्तियों  के  लिए  टेलोफोन  बूथ

 3888.  थी  घमंपाल  सिह  सलिक  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  में  कितने  नेत्रहीन  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  बुधों

 टेलीफोन  का  आबंटन  किया  गया

 आज  की  तारीख  तक  किततने  नेन्नहीन  व्यक्तियों  का  नाम  सावंजनिक  टेज्नीफोन  कनन्‍्द्रों  के
 आबंटन  के  लिए  अभी  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  और

 इस  प्रतीक्षा  सूची  के  कब  तक  पूरी  कर  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंजालय  में  उपसस्धो  पो०  वो०  रंगय्या  :  दिल्ली  में  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  नेतश्रहीन  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  बूथ  आशंटित  किए  गए  थे  ।

 93



 सिलित  उत्तर  22  1991

 अब  तक  सात  नेन्रहीन  व्यक्ति  प्रतीक्षा  सूची  में

 छह  आवेदकों  द्वारा  ओपचारिकताएं  पूरी  किए  जाने  पर  प्रतीक्षा  सूची  झ्ो  निपष्टा  दिया

 जाएगा  ।  एक  मामले  में  ढथ  के  लिए  स्थान  उपलब्ध  हांते  ही  टेलीफोन  प्रद्यन  कर  दिम्ना  जाएगा  ।

 चुमाव  के  दोरान  मारें  गये  ग्यक्ति

 3889.  श्री  उपेग्र  नाथ  वर्सा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 दसवीं  लोकसभा  के  चुनावों  के  दौरान  कुल  कितने  ध्यक्ति  मारे  गये  तथा  इस  सम्बन्ध
 में  कितने  व्यक्तियों  की  गिरफ्तार  किया

 कितने  व्यक्तिधों  को  हथिवारी  और  गोला  बारूद  के  साथ  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा
 करने  का  प्रयास  करते  हुए  गिरफ्तार  किया  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  करमे  के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किये
 गये  व्यक्तियों  पर  शीघ्र  मुकदमा  चलाने  हेतु  विशेष  स्यायालय  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍द्रो  एम०  एस०
 :  से  समी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियप्र  के  अन्तर्गेत  नजरबभ्दी

 जिनुबाद  ]

 3890.  श्री  मुरुल  इधलास  :  कया  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षो  में  व्षवार  प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तगंत
 कितने  व्यवितਂ  नजस्बन्द  किए  और

 क्या  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तगंत  व्यक्तियों  की  नजरबन्दी  से  इस  अवधि  के
 दौरान  इन  राज्यों  में  हिसा  की  घटनाओं  में  कमी  आई  है  ?

 संसदोय  कार्य  सन्‍त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  एम०
 :  एक  विवरण  सलग्न

 व्यवस्थाਂ  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  राज्य  सूची  में  इस
 कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखना  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्थ  जब  आधघश्यकता
 होती  है  तो  राज्य  सरकार  प्राधिकारियों'क्लसः  राष्ट्रीय  अर्धध  19  80  निद्रा रक
 नजरबन्दी  की  जाती

 94.
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 विवरण

 1989  और  1990  अर्थात्‌  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 1980  के  अन्तगंत  वास्तविक  रूप  से  नजरबन्द  किए  गए  व्यक्तियों  की  सख्या  का  राज्यवार

 और  वर्षवार  विवरण  ।

 क्र०सं०  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  का  नाम  ब्रास्तविक  रूप  से  नजरबन्द  व्यवितयों  की  संख्या
 1989  1990

 1.  आंध्र  प्रदेश  -
 2.  असम  लि  सर
 3.  बिहार  14  20
 4.  गुजरात  4  335
 5.  हरियाणा  न  —
 6.  हिमाचल  प्रदेश  --  —
 7.  कर्नाटक  2
 8.  मध्य  प्रदेश  236  204
 9.  महाराष्ट्र  233  322

 10.  मणिपुर  6  6
 11.  मेघालय  —  —
 12.  नागालैंड  ---  _
 13.  उड़ीसा  21  11
 14.  पंजाब  35  23
 15.  राजस्थान  23  6
 16.  तमिलनाड़  13  59
 17.  त्रिपुरा  +-  1
 18.  उत्तर  प्रदेश  152  537
 19.  सिक्किम
 20.  गोवा  2

 मिजोरम  --
 22.  अंडमान  ओर  निकोबार  —  -
 23.  अंडीमढ़  --  _.
 24.  दिल्‍ली  न  --

 मतेग  752  10

 टिप्पणी  :--  राष्ट्रीय  सुरक्षा  जम्मू  और  क्रवमीर  में  लागू  नहीं  है  ।  केरल
 अरुणाचल  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकारों  और  दादरा
 और  नागर  हवेली  संघ  क्षेत्र  प्रशासनों  में  अधिनियम  के  प्रावधानों  को  लागू  नहीं
 किया  गा  है  ।

 -- का अभिप्राय घून्‍्य है ।
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 a इन

 तिस्‍ता  बांध  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  छर्ते

 ि  नि  टी  जे
 भी  सुबत  मुखर्जो  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  परिचिम  बंगाल  में  बांध  परियोजना  को  मंजूरी  देते  समय  इसके
 लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  पर  भी  सहमत  हुई  और

 क्ष्या  संघ  सरकार  और  पदिचिम  बंगाल  सरकार  के  बीच  हुई  इस  परियोजना  से  संबंधित
 शर्तो  को  पूरा  किया  गया  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रो  विद्याल रण  :  ओर  तीस्ता  बराज  परियोजना  को

 अनुमोदित  फरते  समय  योजना  आयोग  ने  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  उल्लेख

 नहीं  किया  सिंचाई  परियोजनाओं  की  वित्तपोषण  और  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों

 द्वारा  आपसी  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  अपने  संसाधनों  से  किया  जाता  है  ।  राज्यों  को  केन्द्रीय
 यता  ब्लाक  अनुदानों  और  ऋणों  के  रूप  में  प्रदान  की  जाती  जो  किसी  परियोजना  अथवा  विक्रास
 के  क्षेत्र  से  जुडी  नहीं  होती  है  ।

 विभागत्तर  एजेंटों  को  ययानुपात  बेतन

 ]

 3892.  भ्रो०  प्रेम  धमल  :  क्या  संचार  मन्‍्त्री  9  पारिश्रभिक  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  538
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  विमागेसर  एजेंटों  को  यथानुपात  पारिश्रभिक  अनुग्रह  उपदान  राशि
 में  वृद्धि  करने  तथा  उन्हें  सामूहिक  बीमा  योजना  की  दुविधा  प्रदान  करने  की  सिफारिथों  को  लागू  कर
 दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  पी०  बौ०  रंगय्या  :  जी  नहीं  ।

 और  यथानुपात  वेतन  आदि  देने  से  सम्बन्धित  मामले  की  सरकार  द्वारा  अमी  भी

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 सिनोसाटा  प्रमुख  सिंचाई  परियोजना

 ]

 3893.  शी  भवानो  लाल  वर्मा  :  वया  लल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया

 मध्य प्रदेश में मिनीमाढ़ा प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण का धुरू हुआ 96



 31  1913  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  कब  इसकी  आरम्मिक  अनुमानित  लागत  कितनी  थी  और  वतंमान

 अनुमानित  लागत  कितनी  है  तथा  इस  परियोजना  की  धिचाई  क्षमता  कितनी

 क्‍या  विश्व  बैंक  इस  परियोजना  के  लिए  विसतीय  सहायता  प्रदान  करने  के  सिए  सहमत  हो
 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (३)  इस  परियोजना  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या  है  और  इसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की
 संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  से  (३)  मध्य  प्रदेश  की  मिनीमाटा

 बृहद  सिंचाई  परियोजना  के  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 मध्य  प्रदेश  की  मिनीमाटा  वृहृद  सिंचाई  परियोजना  के
 ब्यौरे  दर्शाने  वाला  विवरण

 मिनीमाटा  बृहद  सिंचाई  परियोजना  पर  निर्माण  कायें  वर्ष  करोड़  में  शुरू
 किया  गया  |  इस  परियोजना  को  वर्ष  में  अनुमोदन  प्रदान  किया  गया

 इस  परियोजना  की  प्रारम्मिक  अनुमोदित  अनुमानित  लागत  करोड़  रुपये  थी
 राज्य  सरकार  की  वाषिक  योजना  इसकी सिंचाई  के  परियोजना  की  विद्यमान  अनुमानित्र  लागत
 692.88  करोड़  रुपए  है  तथा  इसकी  सिंचाई  क्षमता  3,92,000  हेक्टेयर  है  ।

 हसदेव  बांगो  परियोजना  को  विह्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  मध्य  प्रदेश  कौ  बृहद  सिंचाई
 योजना  के  आई  में  शामिल  किया  गया  जो  कि  220  मिलियन  अमेरिकी
 डालर  की  सहायता  के  लिए  4/82  से  6/9  तक  प्रभावी  रही  ।  क्र  डिट  के  लिए  इस  तक  कुल
 मिलाकर  की  मिलियन  अमेरिकी  डालर  की  क्षतिपूर्ति  की  गई  है  ।  3/9]  को  इस  परियोजना
 की  प्रगति  की  स्थिति  निम्नवत्‌  है  :--

 मौतिक  प्रगति

 (।)  सिट॒टो  बांध  :  सेडल  बांध  ॥,॥,  और  ॥  में  लगभग  93%  मिट्टी  काय॑  पूरा  हो
 गया  है  ।

 (॥)  राक  फिल  बांध  :  लगभग  95%  कार्य  पूरा  हो  गया

 (7) चिनाई बांध : स्पिलवे के ऊपर आर०सी०सी० स्तम्म को उठाने के साथ-साथ चिनाई बांध का निर्माण काये पूरा हो गया स्पिलवे द्वारों को लगा दिया गया है । नहरें : दायां तठ सुरुय महर : (48 लगभग 952८ काये पूरा हो गया श
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 बायाँ  तट  मुख्य  बहुर  :  (50  32  किलोमीटर  तक  मिट्टी  काये  (98%)  तथा
 संरचना  (100%  )  पूरी  ही  गई  है  |  क्षेष  पहुंच  में  659८  मिट॒टी  कार्य  पूरा  हो  गया  है  ।

 बिसौव  प्रगति  राव

 अद्यतन  अनुमानित  लागत  692.88  करोड़  रुपए
 सातवीं  योजना  तक  व्यय  300.17  करोड़  रुपए
 वर्ष  1990-91  के  दोरान  व्यय  41.00  करोड़  रुपए
 योजना  आयोग  के  कार्यंदल  द्वारा  50.00  करोड़  रुपए
 सिफारिश  किया  गया  परिव्यय

 (0)  क्षमता

 चरम  क्षमता  3,9  2,000  हेक्टेयर
 सातवीं  योजना  तक  सृजित  क्षमता  1,8  1,000  हेक्टेयर
 1990-9  )  के  दौरान  प्रत्याशित  उपलब्धि  12,000  हेबटेयर

 इस  परियोजना  को  वर्ष  1995  से  आगे  ले  जाए  जाने  का  कायंक्रम  है  ।

 सहम  घटना  को  जांच

 जिसृधाद ]

 3894.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महम  विधान  समा  उपचुनाव  के  दौरान  हुई  हिंसा  की  जांच  करने  के  लिए  कोई
 जांच  प्रारम्म  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  भन्‍त्रो  एम०  एम०
 जकब )  :  जी  श्रीमान  ।

 आयोग  को  निम्नलिखित  मामलों  के  सम्बन्ध  में  जांच  करनी  है  ।

 .  महम  विधान  सा  क्षेत्र  से  हरियाणा  विधान  सभा  के  लिए  खवे  चुनाव  में  खड़े
 गरें  में  से  एक  उम्मीदवार  श्री  अमीर  सिंह  की  16/17  1991  की  रात  के  दौरान  हुई  मृत्यु  से

 तुरन्त  पहले  की  परिस्थितियां  जिसके  परिणामस्वरूप  उनकी  मृत्यु

 गांव  मदीना  में  घटित  हिंसक  घटनाओं  से  सम्बन्धित  तथ्य  तथा  इन  घटनाओं  में  पुलिस
 की  तथा

 इससे  सम्बन्धित  या  प्रासंगिक  कोई  अन्य  मामला  ।
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 कानपुर  में  गंगा  पर  कढंश  का  निर्माण

 3895.  श्री  केसरी  लाल  :  क्या  लल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार;कैन्द्र  य ेसरकार  को  कानपुर  मैं  गंगा  पर  बांध  का  निर्माण  के
 सम्बन्ध  में  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  भेज  दी  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  परियोजना  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए
 जाने  की  सम्मावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंजी  विजद्याचरण  :  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ले

 पुर  में  गंगा  पर  बराज  के  निर्माण  की  संशोधित  रिपोर्ट  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राष्त  नहीं  हुई
 जबकि  बराज  से  कानपुर  शहर  को  जल  विद्युतथर  के  लिए  शीतल  जल  आपूर्ति  तथा  कानपुर
 के  घाटों  के  साथ  शुष्क  मौसम  प्रवाह  मिल  इसलिए  संशोधित  प्रस्ताव  तंयार  द्ोने  के  बाद  ही
 ब्योरे  और  लागत  का  अंदाजा  लगाया  जा  सकता  है  ।

 कषास  का  उत्पादण

 3896.  श्री  एन०  आर०  कावस्शुर  जतादंतन  :  कया  कृषि  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कपास  उत्पादक  राज्यों  में  1990-91  के  दौरान  कपास  का  अनुमानित  उाल्बान्नन
 कितना

 क्‍या  कपास  के  सहायता  मूल्य  में  बढ़ोतरी  करने  का  सरकार  का  त्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  सस्त्रालय  सें  राज्य  मम्त्री  मुल्लापल्लौ  :  कपास  के  प्रमुख  उत्पादक
 राज्यों  क ेलिए  1990-91  के  लिए  क्रपास  उत्पादन  का  आक्कलन  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 हां  ।

 इस  विधय  पर  कृषि  ज्रामत  तथा  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशञें  प्राप्त  हो  चुकी  हैं  ॥  इस
 पर  सरकार  द्वारा  शीघ्र  ही  निणणंय  घोषित  करने  की  सम्भावना  है  ।
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 लोन  इ

 विवरण

 1990-91  के  दौरान  कपास  उत्पादक  राज्यों  में  कपास  का  आकलित  उत्पादन  ।

 राज्य  आकर्लित  उत्पादन
 170-170  कि०ग्रा०  की  हजार  गांठों

 1,  आन्ध्र  प्रदेश  1250
 2.  बुजरात  1390
 3.  हरियाणा  1050
 4.  कर्नाटक  654
 5.  मध्य  प्रदेश  381
 6.  महाराष्ट्र  1880
 7.  पंजाब  1909
 8.  राजस्थान  918
 9.  तमिलनाड़  530

 10.  अन्य  38

 अखिल  भारत  10,000

 प््  महाराष्ट्र  में  नये  टेलोफोन  कनेक्‍्दानों  के  लिए  प्रतोक्षा-यूचो

 ः

 3897.  भी  प्रकाश  बो०  पाठदिल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  टेलीफोव-कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  जिला-बार  कितने  नाम
 ओर

 प्रतीक्षा-सूची  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संचार  मम्त्रालय  में  उप  मंत्रो  पी०  वी०  रंगम्पा  :  जानकारी  संलग्त
 रण  में  दी  गई  है  ।

 1995  तक  उत्तरोत्तर  रुप  से  प्रतीक्षा  सूची  निपटाए  जाने  के  लिए  विस्तार
 योजनाएं  बनाई  गई  है  ।

 विवरण

 महाराष्ट्र  में  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  की  जिलेवार  संख्या

 क्रम  सं०  जिले  का  नाम  प्रतीक्षा  सृचची मिस  ......  पतक्षावुबाी
 1.  अह्ृमदनगर  —  6867
 2.  अमरावती  कि  4439
 3.  ओरंगाबाद  _  11404
 4.  अकोला  लि  3467
 5.  मंडारा  लि  1867
 6.  बुढाना  लि  1344
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 7.
 8.
 9.

 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18,
 19.
 20,
 21.
 22.
 23.
 24.
 23.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.

 बीड़  —

 चन्दरपुर  --

 घुले  न

 गाडचिरोली  न

 जलगांव  _

 जालना
 कल्याण  --

 कोल्हापुर  —

 लातुर  लि

 नानदेड  —_—

 नागपुर  र्

 नासिक  न

 ओस्मानाबाद  न

 परमनी  —

 पुणे  न्नन

 रायगढ़  न

 रस्नागिरी  न

 सिघुदुर्ग
 ना

 सतारा  --

 सांगली  न

 शोलापुर  --

 वारधा  न

 यवतमाल
 ठाणे  और  भयंनन्‍्दर  को  छोड़कर

 ठाणे  जिले  में  ठाणे  ओर  न्यू  बम्बई  ज+

 रायगढ़  जिले  में  न्यू  बम्बई  क्षेत्र  न

 योग

 विदेश  छोड़कर  आमने  बाले  भारतोयों  का  पुनर्वास

 लिखित  उत्तर

 1213
 2563
 2622

 66
 5779
 1570

 29644
 10946

 2506

 3076
 24978
 12437

 632
 952

 46925

 477

 5276

 444063

 3898.  भी  काझीराम  राजा  :  क्‍या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 ऐसे  कुल  कितने  मारतीय  हैं  जिन्हें  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  उन  देशों  को  छोड़कर  आना

 पड़ा  जहां
 वे  गत  कई  वर्षो  से  रह  रहे  थे  और  तत्सम्बन्धी  देशवार  ब्यौरा  क्या  और

 1978



 लिखित  उशर  2?  1991
 वसीम

 सरकार  ने  इन  भारतीयों  को  उन्हीं  देशों  में  पुनर्वासित  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  हैं  ?

 विदेदा  संत्रो  माघव  सिंह  :  और
 अपेक्षित  एकन्न  की  जा

 रही  है  और  उसे  समा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 सिंचाई  सुविधाएं

 3899,  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सी  कितने-कितने  प्रतिशत  मूमि  है  जिसके  लिए
 सिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  कितनी  सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्याचरण  :  ओर  विवरण  संलग्न  है  ।
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 3  1913  लिखित  उत्तर

 पंजाब  में  आतंकवादियों  हारा  रेल  यात्रियों  को  हत्या

 3900.  भरी  के०  प्रधानी  :  क्‍या  गृह  भस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिनांक  16  1991  को  आतंकवादियों  ने  पंजाब  में  दो  रेलगाड़ियों  पर  हमला
 किया  और  बहुत  से  यात्रियों  को  मौत  के  धाट

 यदि  तो  घटनाओं  का  ब्यौरा  गया  है  और  कितने  यात्री  मारे

 कया  सरकार  ने  इस  दुघंटना  के  शिकार  लोगों  के  परिवारों  को  कोई  मुआवजा  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  घ्यौरा  क्या  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्रो  तथा  गृह  सन्जरालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एस०  एस०
 :  ओर  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  कुछ  आतंकवादियों  ने  शुधियाना-फिरोजपुर

 सेक्सन  पर  रेलवे  स्टेशन  वदोवाल  के  नजदीक  15  1991  को  एक  यात्री  गाड़ी पर  ग्रोलियाँ

 चलाई  जिससे  50  व्यक्ति  मारे  गये  ।  उसी  दिन  उग्रवादियों  के  एक  अन्य  ग्रूप  ने  सुधियाना  तरवाल
 सेक्सन  पर  किला  राय  रेलवे  स्टेशन  पर  एक  गाड़ी  पर  गोलियां  चलायी  जिससे  25  यात्री  मारे

 से  राज्य  सरकार  ने  मारे  गए  23  ब्यक्तियों  के  नजदीकों  रिस्तेदारों  को  50,000  रु०
 का  अनुग्रहपूंक  अनुदान  दिया  ह ैऔर  एक  अन्य  शिकार  हुए  के  कानूनी  वारिस  के  ब्यौरे  प्राप्त

 होने  पर  भुगतान  25  अन्य  मामलों  में  झ्लिकार  हुए  अन्य  राज्यों  के  हैं  और
 राज्य  सरकार  सम्बन्धित  जिला  मजिस्ट्रंटों  स ेउनके  कानूनी  वारिसों  के  बारे  में  ब्यौरों  का  पता  लगा

 रही  मारे  गए  17  व्यक्ति  पंजाब  सरकार  के  कमंचारी  थे  और  सेवा  शर्तोਂ  के  अनुसार
 पूर्वक  घनराशि  दी  जाएगी  और  अन्य  राहत  संबन्धित  विभागों  द्वारा  दी  जा  रही  अन्य  9  व्यक्तियों
 की  छिनाख्त  नहीं  हुई  ।

 हेलोफोन  विभाग  में  अस्थायी  असिक

 ]

 3901.  श्री  राम  अवध  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलीफोन  विभाग  में  कार्यरत  अस्थायी  कर्मचारियों  की  संख्या  क्‍या

 उनमें  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने-कितने  श्रमिक

 वे  अस्थायी  श्रमिक  विमाग  में  कितने  वर्षों  से  कार्य  कर  रहे

 क्या  सरकार  की  उन्हें  विभाग  में  स्थाई  करने  की  कोई  योजना

 (४)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  बया  और
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 (a)  यदि  गे  इसके  कमा  कारन  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  पो०  वो०  रंगय्या  :  जानकारी  क्षेत्र  युनिटों
 से  एकत्र  की  जा  रही  है और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।  गर

 जी  हां  ।

 (४)  जी  अपेक्षित  समूह  पदों  के  उपलब्ध  होने  पर  ।

 प्रश्न  नहीं

 सार्क  को  मालदीव  बेठक  में  हुई  बातचीत  के  निष्कर्ष

 3902.  ओ  घरमंण्णा  मोस्डब्या  साबुल  :  क्या  विदेज्ञ  मज्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मालदीव  में  सार  देशों  के  विदेश  सचिवों  की  स्थायी  समिति  की  हाल  ही  में  हुई
 बंठक  में  दक्षिण  एशिया  में  परमाणु-मुक्त  क्षेत्र  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  बातचीत  हुई

 (a)  यदि  तो  उसके  क्‍या  परिक्राम

 कया  विदेश  सचिव  ने  उस  बेठक  के  दौरान  पाकिस्तान  के  विदेश  सचिव  के  साथ  कोई
 बातचीत  की  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 विवेक्ष  मंत्री  साधव  सिह  :  जी  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 जी  हाँ  ।

 दोनों  विदेश  सचिवों  ने  द्विपक्षीय  मसलों  पर  विचार-विनिमय  किया  जिनमें  विदेश
 सचिव  स्तर  के  पाँचवें  दौर  के  पहले  की  बंठकों  छा  कार्यक्रम  भी  शामिल  भारत  के  विदेश  सचिव
 ने  कष्मीर  के  मसले  बर  पाकिस्तान  के  प्रचार  पर  और  उसके  द्वारा  हसे  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  देने  के
 प्रयासों  पर  चिन्ता  ब्मकत  की  ।  पाकिस्तान  से  यह  भी  कहा  गया  कि  भारत  के  विरुद्ध  आतंकवाद  को
 उनकी  सहायता  बदस्तूर  मिल  रही  भारत  के  विदेश  सचिव  ने  सरसरी  तौर  पर  पाकिस्तान  के
 प्रधान  मन्त्री  के  हाल  के  इस  श्रस्ताव  का  भी  उल्लेख  किया  लेकिन  उस  पर  कोई  ठोस  विचार-विभक्षें
 नहीं  किया  कि  दक्षिण  एशिया  में  नाभिकीय  अप्र  तार  पर  विचार-विमश  करने  के  लिए  पांच  राष्ट्रों  का
 एक  सम्मेलन  बुलाया  जाना  चाहिए  ।

 प््श्क
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 व नी  नी  भी  चना

 देशों  के  मन्त्रिधों  की  मंजिपरियद  को  जालदौध  में  हुई  बेठक

 3903.  शी  अवण  चटेल  3 9
 शो  दरत  अर  :  क्‍या  विदेज्ञ  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हाल  में  मालदीव  में  आयोजित  देशों  के  मन्त्रियों  की  मन्त्रिपरिवद  के  नोवें  सत्र
 के  निष्कर्ष  क्‍या

 क्‍या  इस  बेठक  में  भारत  ध्वारा  विश्षेष  रूप  से  खाड़ी  युद्ध  को  बाद  बदले  परिदृदय  को
 देखते  हुए  क्षेत्रीय  मुक्त  व्यापार  का  मसला  उठाया  गया

 यदि  तो  अन्य  सदस्य  देझों  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  थी  और  इस  विषय  पर  क्‍या
 विशेष  निर्णय  लिये

 क्या  ने  पर्यावरण के  क्षेत्र  में  कोई  सिफारिशें  की  और

 (३)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  संत्री  माधवसिह  :  माले  में  3  और  4  1991  तक  सम्पन्स
 साक॑  मन्त्रिपरिषद  के  नवें  सत्र  के  महत्वपूर्ण  निष्कर्षों  में  शामिल  थे  :  पर्यटन  के  क्षेत्र  में  सहयोग  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  पयंटन  पर  एक  तकनीकी  समिति  का  गठन  तथा  जस्‍्पादन  और  सेबाओं
 में  क्षेत्रीय  सहयोग  को  बढ़ाने  के लिए  आर्थिक  सहयोग  सम्बन्धी  एक  उच्च-स्तरीय  समिति  का  गठन  ।

 और  मारत ने  क्षेत्रीय  स्तर  पर  मुक्त  व्यापार  की  दिशा  में  आगे  बढ़ने  की
 सम्मावता  का  उल्लेख  किया  था  और  साफ  के  कुछ  अन्य  देशों  ने  सन्त्रिपरिथद  के  नें  सतत  में  दिए
 गए  मन्त्रि  स्तरीय  वक्‍तब्यों  में  इसका  समर्थन  किया  था  ।  इस  विषय  पर  यह  फैसला  लिया  गया  था
 कि  आर्थिक  सहयोग  पर  एक  उच्च-ल्तरोीय  समिति  बढठित  की  जाए  जो  विक्वेधश्  दल  द्वारा
 उत्पादन  और  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  क्ष  त्रीय  सहयोग  पर  किए  गए  अध्ययन  की  सिफारिशों  की  जांच

 तत्काल  कारंवाई  के  उपाय  तय  करे  और  उनके  क्रियान्वयन  पर  निगाह  रखे  ।  इस  अध्ययन  में

 यह  श्षिफारिश  की  गई  है  कि  इस  क्षंत्र  में  व्यापार  को  मुक्त  कर  दिया  जाए  और  ऐसा
 करने  के  लिए  शुल्क  दर  एवं  गेर-शुल्क  दर  सम्बन्धी  प्रतिब्रन्धों  की  बथास्थिति  बनाए  रखो  जाए  भोर
 घीरे-रघरे  उन्हें  हटा  लिया

 और  (३)  साक  इस  समय  दो  अध्ययनों  को  पूरा  करने  के  काम  में  लगा  एक
 प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारणों  और  उनके  परिणामों  सथा  पर्यावरण  क॑  संरक्षण  के  बारे  में  तथा  दूसरा

 हाउसਂ  प्रभाव  के  बारे  में  ॥  ये  अध्ययन  शीघ्र  पूरे  कर  लिए  जाएगे  मौर  इनमें  इस  दिशा  में

 क्षेत्रीय  स्‍तर  पर  कारंवाई  के  लिए  सिफारिशें  की  जाएंगी  ।  इसके  वर्ष  1092  को

 पर्यावरण  वर्ष  के  रूप  में  मनाने  का  फंसला  भी  किया  गया  ।
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 _.....  हढ  _ नाना

 डाक  तथा  दृरसंचार  विभागों  का  विलय

 3904.  श्री  हन्नान  मोल्लाह
 झ  संतोष  कुमार  गगवार

 क्‍या  सरकार  का  डाक  तथा  दूरसंचार  विमागों  का  एक  ही  विमाग  के  रूप  में  विलय

 करने  का  प्रस्ताव

 कया  डाक  तथा  दूरसंचार  को  बोर्ड  और  विभाग  के  स्तर  पर  अलग-अलग  करने  का

 सुझाव  प्रशासनिक  सुधार  विमाग  अथवा  किसी  अन्य  विशेषज्ञ  समिति  ने  दिया  और

 |
 :  क्‍या  संचार  मम्त्रो  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  तत्सम्बस्धो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मस्त्रो  पी०  बी०  रंगय्या  :  जी  नहीं  ।

 और  जी  श्री  एच०  सी०  सरीन  की  अध्यक्षता  में  1981  में  गठित  एक
 उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  समितिਂ  ने  इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  थीं

 जिन्हें  1985  में  कार्यान्वित  किया  गया  था  ।

 दूरसंचार  शास्रा  का  अलग  से  सरकारी  दूरसंचार  विभाग  के  रूप  में  पुन्गंठन  किया  जाए
 जिसमें  एक  अलग  दूरसंचार  बोर्ढ  हो  और  कुशल  कार्यकरण  के  लिए  उसको  आवश्यक  शक्तियां

 योजित  होनी  चाहिए  ।  डाक  विंग  का  विभाजन  के  बाद  उचित  तरीक  से  एक  अलग  सरकारी  डाक
 विमान  के  रूप  में  पुनगंठन  कर  दिया  दोनों  विभागों  को  मारत  सरकार  के  एक  ही  मन्त्रालय
 के  अधीन  काम  करना  चाहिए  जिसका  नाम  डाक  व  दूरसंचार  मन्त्रालय  हो  ।

 दूरसंचार  विभाग  के  अध्यक्ष  सचिव  दूरसंचार  होंगे  जो  दूरसंचार  बोड्ड  के  अध्यक्ष  के  रूप  में
 मी  कांये  करेंगे  ।  इसी  प्रकार  डाक  विभाग  की  अध्यक्षता  भी  डाक  द्वारा  की  जाएगी  जिनके
 कत्त व्य  एवं  उत्तरदायित्व  समान  किस्म  के  होंगे  ।

 गुड़गांव  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  टेलोफोन  कनेक्शन

 3905.  श्री  भूपेना  सिह  हुड़डा  :  क्या  संचार  मन्‍त्रो  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 !  1990  से  30  1991  तक  गुड़गांव  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  प्राथमिकता
 के  आधार  पर  कुल  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किए

 इनमें  से  कुल  कितने  टेलीफोन  कनक्शन  गुड़गांव  में  अब  तक  लगाए  जा  चुके
 गुड़गांव  में  शेष  टेलीफोन  कनेक्शन  लगाने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  प्रकार  के  सभी  कनेक्शन  कब  तक  लगा  दिए  जायेंगे  ?

 संचार  मन्‍्भालय  में  उप  सस्त्रो  पी०  वो०  रंगब्या  :  इस  अवधि  के  दौरान
 गुड़गांव  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  519  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किए  गए  हैं  ।

 इनमें  स ेअब  तक  69  टेलीफोच  कनेक्शन  संस्थापित  किए  जा  चुके
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 और  जब  इन  टेलीफोन  कनेक्शनों  को  प्रदान  करने  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही
 उस  समय  दूरसंचार  फील्ड  यूनिटों  ने  कुछ  बिना  बारी  के  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  जाली  मंजूरी

 आदेझ्यों  की  ओर  ध्यान  दिलाया  मई  1991  में  इन  जाली  कनेक्शनों  के  मामलों  का  पता  लगाने
 के  लिए  सतकंता  शाखा  को  जांच  का  आदेश  दिया  गया  और  जांच  पड़ताल  का  कार्य  पूरा  होने  तक
 बिना  बारी  के  टेलीफोनों  को  लगाने  की  कारंवाई  रोक  दी  गई  ।  जांच  पड़ताल  की  रिपो्  के  प्राप्त

 होने  के  बाद  ही  आगे  की  कारंवाई  संमव  होगी  ।  तथापि  माननीय  संसद  सदस्यों  द्वारा  अपने  कोटे  में

 से  टेलीफोन  देने  के  लिए  की  गई  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  टेलीफोन  प्रदान  करने  की  कारंवाई  अलग
 से  शुरू  की  गई  इन्हें  तकनीकी  व्यवहायंता  की  शर्ते  पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उत्तरोतर  रूप
 से  संस्थापित  किया

 दिल्‍लो  में  अपहरण

 3906.  क्री  ग्रुददास  कामत  :  क्या  गृह  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  इस  वर्ष  के  दौरान  अपहरण  की  कितनी  घटनाएं  हुई  हैं  तथा  तत्सम्बन्धी
 ब्योरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  उपचारी  उपाय  किये  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  एम०  एस०
 :  1.1.1991  से  31.7.1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  दिल्‍ली  में  अपहरण  के  384

 मामले  सूचित  किए  इनमें  से  112  मामलों  को  रद्द  कर  दिया  गया  है  तथा  11  को  पता  न  लगे
 मामले  के  रूप  में  फाइल  किया  गया  है  ।  शेष  26  मामलों  में  30  मामले  विचारण  के  लिए
 लम्बित  हैं  तथा  23  मामले  जांच  पड़ताल  के  लिए  लम्बित

 किए  गए  उपायों  में  ज्ञात  अपराधियों  पर  नजर  गश्त  सूचित  हुए  मामलों

 की  उचित  ढंग  से  जांच  करना  तथा  कुछ  मामलों  में  इनाम  देना  शामिल  है।॥  बुरी  प्रतिष्ठा  वाले
 लोगों  के  क्षेत्रों  में अपहृत  लड़कियों  का  पता  लगाने  के  लिए  छापे  भी  मारे  जते  हैं  ।

 एमन०  डब्ल्यू०  टेलकाम  सकिल  को  तोन  भागों  में  बांटना

 3907.  श्री  पथन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  तत्कालीन  एन०  डब्ल्यू०  टेलकाम  जिसमें
 प्रदेश  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़  सम्मिलित  हैं  और  जिनके  मुख्यालय  अम्बाला
 और  शिमला  में  को  तीन  भागों  में  बांदन  का  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  क्या  पंजाब  टेलीकाम  सककिल  के  मुख्यालय  को  अम्बाला  से  चण्डौगढ़
 स्थानान्तरित  करने  सम्बन्धी  आदेशों  का  पालन  अभी  तक  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  प्रक्रिया  के  कब  तक  पुरा  होने  की  संभावना

 है  ?
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 संचार  सन्‍्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  पो०  वो०  रंगब्या  :  उत्तर  पश्चिमी

 दूरसंचार  सकिल  को  तीन  मागों  में  बांटने  के  आदेश  1986  में  इस  प्रकार  जारी  किए
 गए  थे  :--

 (i)  पंजाब  राज्य  के  लिए  एक  स्वतन्त्र  दूरसंचार  सकिल  का  गठन  ।

 (ii)  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  के  लिए  एक  स्वतन्त्र  दृश्पंचार  सकिल  का  गठन  |

 (i)  हरियाणा  राज्य  के  लिए  अवधिष्ट  एन०  डब्ल्यू  दूरसंचार  सकिल  का  नाम  हरियाणा
 दूरसंचार  सकिल  रखा  गया

 (!५)  हिमाचल  प्रदेश  और  पंजाब  दूरसंच।र  साकिलों  के  मुख्यालयों  को  प्रारम्म  में  अम्बाला
 में  अवस्थित  करने  के  आदेश  दिए  गए  थे  ।

 जी  नहीं  !

 विभागीय  कार्यालय  मवन  का  निर्माण  करने  के  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  हो  जाने  के  बाद

 मुस्यालय  को  शिफ्ट  कर  दिया

 बिहार  में  एल्यूम्धिनियम  संयन्त्र  की  स्थापना

 ]
 3908.  श्री  राम  शरण  यादव  :  क्या  खान  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  बिहार  सरकार  से  राज्य  में  एल्यूमिनियम  संयन्त्र  की  स्थापना
 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 खान  सन्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्रो  बलराम  सिंह  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रइन  नहों

 स्वर्गोय  श्री  चिथिरथिरूनल  महाराजा  पर  स्मारक  डाक  टिकट

 ]
 3909.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वर्गीय  श्री  चिधिरथिरूनल  त्रिवेन्द्रम  की  स्मृत्ति  में
 स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  के  लिए  केरल  सरकार  से  अनुरोध  मिले  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  का्यवाई  की  गई  है  ?

 संचार  मन्‍्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  बो०  रंगयब्या  जी  नहीं  ।  केरल
 सरकार  से  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रशइन  नहीं  उठता  ।
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 आंध्र  ब्रदैश  में  जल  निकासो  ओर  बाढ़  नियंत्रण
 परियोजनाओं  का  आधुनिकोकरण

 3910.  श्री  जो०  एम०  सो०  वाला  योगी  :  क्‍या  जल  संसाधन  सन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  जल-निकासी  और  बाढ़-नियंत्रण  के  आधुनिकीकरण  की

 कुछ  परियोजनाएं  केन्द्र  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  की
 संभावना  है  ?  े

 जल  संसाधन  मंत्रो  बिज्ञाचरण  :  और  जल  निकास  और  बाढ़
 नियंत्रण  कार्यों  के  लिए  कुछ  उपबंधों  सहित  सिंचाई  गोदावरी  डेल्टा  प्रणालो  के

 निकीक  कृष्णा  डेल्टा  प्रणाली  के  आधुनिकीकरण  तथा  पेन्नार  डेल्टा  सिंचाई  प्रणाली  के
 करण  संबन्धी  प्रस्ताव  तकनीकी  आर्थिक  मूल्यांकन  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  हुए  इन
 तीन  प्रस्तावों  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  कार्य  दल  के  मार्ग  निर्देशों  के  अनुसार  संशोधित  प्रस्ताव
 करने  के  .991,  1988  तथा  1991  में  राज्य  सरकार  को
 बापस  कर  दिया

 शारदा  नदो  पर  बांध  का  मिर्माण

 ]
 3711.  डा०  जी०  एल०  कनोजिया  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍त्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  लखीमपुर  जिले  में  शारदा  नदी  पर  एक  बांघ  का  निर्माण  करने

 संबन्धी  कोई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कब्र  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  विधाचरण  :  लक्षोमपुर  जिले  में  शारदा  नदी  पर

 बांघ  के  निर्माण  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  केन्द्रोय  जन्न  आयोग  में  तकनीकी-आर्थिक  मूल्यांकन

 हेतु  ऐसा  कोई  प्रस्तात्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 सिमोररू  में  सक्वात

 ]
 डा०  सी०  सिलवेरा  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  मिजोरम  में  अप्र  1991  के  दौरान  आए  चक्रवाती  तूफान  से  सम्पदा  ओर

 फसलों  को  हुए  नुकसान  का  निर्धारण  कर  लिया  भया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है
 क्‍या  मिजोरम  सरकार  ने  इसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  अतिरिक्त  सहायता  मांगी

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केद्रीन्‍्य  सरकार  का  क्या  निर्णय  है  ।$

 कृषि  सन्व्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  मुल्लापल्ली  :  और  (a)  मिजोरम

 सरकार  ने  1991  में  समुद्री  तुृफान  के  कारण  हुई  सम्पत्ति  और  फसलों  की  क्षति  की  सूचना
 दी  जिसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  है  ।

 1-4-1991  से  चल  रही  मौजूदा  वित्तपोषण  राहत  व्यय  योजना  के  तहत  आबन्टित

 घनराशि  से  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  एक  आपदा  राहत  निधि  का  गठन  किया  गया  जिसमें  75%
 मंशदान  केन्द्र  सरकार  और  25  प्रतिशत  अंशदान  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  राज्य  सरकार
 से  अपेक्षा  कों  ज!ती  है  कि  वह  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  राहत  कार्य  पर  आने  वाले  सम्पूर्ण  खर्च  को
 आपदा  राहत  निधि  से  पूरा  करे  |  राज्य  सरकार  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  किए  गए

 अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 विवरण

 मिजोरम  में  अप्र  1991  में  भारी  वर्षा/समुद्री  तूफान  के कारण  फसलों  और  सम्पत्ति  को
 क्षति  की  मात्रा  ।

 मद  क्षति  की  मात्रा

 “1,  जनहानि  6
 2.  प्रभावित  सस्यगत  क्षेत्र  2800  हैक्टेयर
 3.  क्षतिग्रस्त  फसलों  की  कीमत  1.2  मरोड़  रुपये
 4.  क्षतिग्रस्त  हुए  मकानों  की  संख्या  12,928
 5.  क्षतिग्रस्त  पौ०  डब्ल्यू०डी०  संस्थापनों  की  संलूया

 मवन  699
 सड़क  300  कि०  मी 6.
 पुल  85
 पुलिया  79

 (३)  अनुरक्षण  दीवार
 6.  क्षतिग्रस्त  विद्यत  संस्थानों  की  लश्गत  505  लाख  रुपये  .
 7.  क्षतिग्रस्त  जल-अपपूर्ति  प्रणालियां  188
 8.  क्षतिग्रस्त  चिकित्सा  संस्थान

 )  प्रमुख  अस्पताल  6
 सामुदायिक  स्वास्थ  केन्द्र  2
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र/चिकित्सा  केन्द्र  137

 9.  खाद्य  एवं  नागरिक  आपूर्ति  विभाग के  क्षतिग्रस्त  गोद।म  42
 10.  पुलिस  विभाग  के  क्षतिग्रस्त  ब  रकों  आदि  की  संख्या  298
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 इसके  राज्य  सरकार  के  अन्य  विभागों  के  कुछ  संस्थापनों  को  मी  अलग्र-अलम
 मात्राओं  में  क्षति  पहुंची  है  ।

 खाद्यान्तों  का  मच्डार

 3913.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  देक्ष  में  खाद्यान्‍्नों  का  अनुमानित  भण्डार
 खाद्यान्त-वार  कितना

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  खाद्यान्न-वार  किए  गए  वास्तविक  आयात  और  निर्यात  का
 ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  खाद्यान्न-वार  अनुमानित  खपत  कितनी  और

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  मध्य  वर्ष  की  अनुमानित  जनसंझया  के  आधार  पर
 वार  प्रति  व्यक्ति  अनुमानित  खपत  कितनी  थी  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापललो  :  1.4.91  को  सावंजनिक
 एजेंसियों  में  गेहूं  तथा  मोटे  अनाजों  के  की  अनुमानित  स्थिति  निम्नलिखित  है  :

 लाख  मीटरी  टन में  )

 चावल  112.39

 गेहूं  58.05
 मोटे  अनाज  2.27

 1990-91  के  दौरान  अनाजों  का  आयात  और  निर्यात  इस  प्रकार  है  :

 मीटरी  टन

 जिस  आयात  )  निर्यात

 गेहूं  0.66  2.01

 चावल  0.66  5.56
 अन्य  अनाज  0.16  0.07

 दालें  7.92  न

 पी  ४  अनन्तिम

 और  1990-91  के  लिए  खपत  सम्बन्धी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  फिर
 निवल  उपलब्धता  खाद्यान्नों  की  सम्मावित  ख़पत  की  सूचक  हो  सकती  हालांकि  यह  विज्लेष  रूप  से
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 अत

 खपत  के  वास्तविक  स्तर  की  पूर्णरूपेण  द्योतक  नहीं  है  क्योंकि  उसमें  उत्पादकों  तथा

 उषभोक्‍्ताओं  के  पास  सस्‍्टाक  में  पड़ा  माल  में  होने  वाला  कोई  परिवर्तन  शामिल  नहीं  होता  ।  वर्ष
 1990  के  लिए  उपलब्ध  निवल  उपलब्धता  से  सम्बन्धित  नवीनतम  आंकड़े

 निम्न
 प्रकार  से  है  :--

 जिन्स  निवल  उपलब्धता  प्रति  व्यक्ति  निवल  उपलब्धता

 मीटरी  टन  (कि०ग्रा०/वर्ष  )

 चावल  669.9  81.0

 गेहूं  390.7  47.2
 अन्य  अनाज  261.9  31.7

 दालें  110.4  13.4
 पी  :  अनन्तिम

 स्वर्गीय  ओ  सी ०  केदवम  पर  स्मृति  डाक  टिकट

 3914.  श्री  कोड्डीकुनोल  सुरेश  :  क्‍या  संचार  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  त्रावणकोर-कोचीन  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  स्वर्गीय  श्री  सी०  केश्वम  पर

 स्मृति  डाक  टिकट  जारी  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  सम्त्रालय  में  उप  मन्‍त्री  पो०  वी०  रंगय्या  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  एस०  टो०  डी०  और  सावंजनिक  टेलोफोन  कार्यालय  सेवाएं  उपघम्घ  कराना

 3915.  श्री  कोड्डोकुनील  सुरेद्ा  :  क्या  संचार  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितने  एस०टी०डी०  बूथ  मौर  सार्वजनिक
 फोन  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव

 केरल  में  एस०टी०डी०  बूथ  और  सावंजनिक  टेलीफोन  कार्यालय  के  आबंटन  के  लिए
 कितने  आवेदन  लम्बित  पड़े

 केरल  में  ऐसे  कितने  डाकघर  हैं  जहा  वर्ष  1991-92  के  दौराव  इस  प्रकार  की
 घाएं  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हांचार  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पो०  थो०  :  केरल  सकिल  में
 1991-92  के  दौरान  300  एस०टी०9ड़ी०  बूथ  तथा  300  स्थानीय  सार्वजनिक  टेलीफोन  सी०
 Ste)  खोले  जाने  का  भ्रस्ताव
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 एस०टी०डी०  थ  तथा  स्थानीय  सावंजनिक  टेलीफोन  के  आवंटन  के

 लिए  1250  और  505  आवेदन  पत्र  लंबित  हैं  ।

 और  1.4.91  से  31.7.91  की  अवधि  के  बीच  डाकघरों  में  सात  स्थानीय  पी०
 सी०ओ०  पहले  ही  प्रदान  किए  जा  चुके  हैं  और  इस  वर्ष  की  क्षेष  अवधि  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 अन्य  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केरल  में  मत्स्यन-विकास

 3916.  भी  कोड़डोकुनोल  सुरेश  :  वाया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  में  मत्स्यन-विकास  और  राज्य  के

 मछुआरों  के  कल्याण  की  योजनायें  प्रस्तुत  की
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  योजनाओं  पर  क्या  निर्णय  लिया  और

 इन  योजनाओं  के  लिए  कितना  घन  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  सुल्लापललो  :  से  केरल  सरकार  ने

 मात्स्यिकी  के विकास  और  मछुआरों  के  कल्याण  के  लिए  कई  योजनाएं/प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  कुछ
 महत्वपूर्ण  योजनाएं/प्रस्ताव  निम्नलिखित  हैं  :

 1.  मात्स्यिकी  विकास  के  लिए  केरल  राज्य  सहकारो  परि-संघ  और  प्राथमिक  मछुआरा
 विकास  और  कल्याण  सहकारी  समितियां  लिमिटेड  द्वारा  6707  90  लाख  रुपये  की

 ब्लाक  लागत  से  क्रियान्वित  किये  जाने  वाली  समेकित  समुद्री  मात्स्यिकी  विकास

 योजना  चरण-ाा  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  3560  लाख  रु०  की  अनुमानित
 लागत  वाली  इस  परियोजना  को  :2.8.91  को  मंजूरी  दे  दी

 2.  मत्स्यफेड  और  प्राथमिक  मछुआरा  विकास  और  कल्याण  सहकारी  समितियों  लिमिटेड

 द्वारा  1377.50  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  क्रियान्वित  की  जाने  वाली  क्षींगा

 पालन  परिप्रोजना  राष्ट्रीय  सहकारी  दिकास  निगम  द्वारा  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  को

 धन  व्यवस्था  हेतु  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  ने  परियोजना  के  लिए
 घन  व्यवस्था  पर  विचार  करने  में  अपनी  असमथ॑ंता  व्यबत्त  की  है  ।

 3.  333  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  चम्बल  पर  मात्स्यिकी  बन्दरगाह  का  निर्माण

 करने  का  प्रस्ताव  21,7,1991  को  मिला  था  |  कृषि  मंत्रालय  ने  प्रस्ताव  की  जांच

 करने  के  पश्चात  राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  कि  केन्द्रीय  तटवर्ती  मात्स्यिकी

 निरयरिंग  संस्थान  द्वारा  अनुमोदित  करा  लेने  के  पश्चात  ही  यह  प्रस्ताव  मेजें  क्योंकि

 ऐसे  प्रस्ताव  के  लिए  यह  आवश्यक  है  ।
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 4.  समुद्री  मत्स्यन  विनियमन  अधिनियम/निगम  लागू  करना  केरल  सहित  सभी  समुद्रवर्ती
 राज्यों  की  समूद्री  विनियमन  सुविधाओं  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  एक  केन्द्रीय
 जित  योजना  तेयार  की  गई  है  ।  नर

 5.  आदक्षे  मछआरा  गांव  का  विकास  सक्रिय  मछुआरों  के  लिए  सामूहिक  दुघंटना  बीमा

 और  समुद्री  मछुआरों  के लिए  बचत  ओर  राहत  जैसी  मछुआरों  के  कल्याण  के  लिए
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनायें  1991-92  में  केरल  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  कार्यान्वयन
 के  लिए  अनुमोदित  कर  दी  गई  हैं  ।

 केरल  के  अड्र  जिले  में  टलोफोन  एक्सलेंसों  का  विस्तार

 39  17.  ओर  कोड़डोकूनोल  सुरेश  :  कया  संचार  मम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  के  अड्र  जिले  में  विभिन्‍न  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  और  वहां
 एस०टी०डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हांंचार  मम्जालय  में  उपसम्धी  रंगय्या  :  और  अड्र
 कैरल  का  जिला  नहीं  बल्कि  पट्नमथिट्टा  जिले  का  ताल्लुका  है  अड्र  ताल्लुका  में  पांच  एब्सचेंज  हैं
 जो  और  पंडबम  में  स्थित  इस  समय  अडूर  में  एसन्टी०
 डी०  सुविधा  उपलब्ध  है  ।  अन्य  एक्सचेंजों  में  एस ०टी०डी०  सुविधा  प्रदात  करने  की  तत्काल  कोई
 योजना  नहीं  है  ।

 बिहार  में  विदेशों  सिशनरियों  को  सहायता

 3918.  श्री  ललित  उरांव  :  वया  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  विदेशी  मिशनरियों  ने  विदेश  से  कितनी  वित्तीय
 सह्दायता  प्राप्त

 क्या  दाताओं  के लिए  यह  आवश्यक  है  कि  वह  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  या  केन्द्रीय
 प्रकार  को  इस  घन  के  बारे  में  सूचना  उपन्नब्ध

 क्‍या  सरकार  को  उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  धन  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  कोई  सूचन्ग
 प्राप्त  हुई  ओर

 ह

 यदि  तो  उस  पर-कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 संसदोय  कार्य  सम्प्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  विदेशी  अभिदाय  1976,  निश्चित
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 ब्
 घामिक  तथा  सामाजिक  कार्यक्रमों  आदि  वाली  संगठनों  द्वारा  प्राप्त  विदेशी

 दायों  की  प्राप्ति  तथा  उसके  उपयोग  को  विनियमित  कर  विदेशी  मिशनरीवार  सूचना  नहीं
 रखी  जाती  है  ।

 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  दाताओं  के  लिए  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वे  घन
 के  बारे  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  को  सूचना  प्रस्तुत  करें  ।

 उक्त  अवधि  के  दौरान  घन  के  दुरुपयोग  की  कोई  घटना  ध्यान  में  नहीं  आई  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  मूल  के  कुर्बती  शरणाथियों  हारा  बाण्ड  भरवाना

 [  भगुवाद  ]

 3919.  थ्री  सुशील  चरद्र  क्‍या  बिदेश  मन्‍्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 भारतीय  मूल  के  कुवेती  शरणाथियों  जबकि  उनको  भारत  लाया  गया  भरवाये  गये  बाण्ड  के
 सम्बन्ध  सरकार  द्वारा  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 विदेश  सन्‍्त्रो  साधव  सिह  :  20  1991  को  राजपतन्न  में  प्रकाशित

 सूचना  के  मारत  सरकार  ने  उन  भारतीयों  से  देश  प्रत्यावर्तन  का  खर्च  माफ  कर  देने  का

 ऐलान  किया  है  जिन्हें  2  1990  से  लेकर  14  1991  के  बीच  कुबत  से  भारत  लाया
 गया  उनसे  जो  बाण्ड  भरवाए  गए  वे  निरस्त  हो  गए  हैं  ।

 महाराष्डु  में  सिथाई  परियोजनाएं

 3920.
 क्री  सुधीर  जा

 :  क्या  जल  संसाधन  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  महाराष्ट्र  की  कुछ  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाएं हि  ए्‌
 लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या

 वया  इन  परियोजनाओं  के  बारे  में  व्यवहायेता  सम्बन्धी  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (४)  इस  राज्य  में  चालू  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल  सं  सन्‍्त्री  विद्याचरुण  :  से  महाराष्ट्र  को  निर्माणाधीन

 सिंचाई  परिषोजनाओं  के  मूल्यांकन  की  स्थिति  और  उनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 विवरण

 महाराष्ट्र  की  निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाओं  के  मूल्यांकन  की,,स्थिति  और
 उनका  ब्यौरा  सम्बन्धी  विवरए

 परियोजनाओं  की  संख्या

 क्रम  स्वीक्ृति  की  स्थिति  बृहत  मध्यम

 1.  तकनीकी  आशिक  मूल्यांकन  पूरा  हो  गया  है  सलाहकार  2  1
 समिति  द्वारा  स्वीकायं  पाई  गई  तथा  सलाहकार
 समिति  की  टिप्पणियों  के  अनुपालन  के  बाद  स्वीकृति
 के  लिए  योजना  आयोग  के  पास  भेजी  गई  हैं  ।

 2.  दकभीकी  आर्थिक  मूल्यांकन  पूरा  हो  गया  है  तथा  10  17
 दाज्य  सरकार  द्वारा  कुछ  टिप्पणियों  का  अनुपालन
 किए  जाने  के  अध्यधीन  सलाहकार  समिति  द्वारा
 स्वीकाय  पाई  गयीं  ।

 3.  तकनीकी  आशिक  मूल्यांकन  पूरा  हो  गया  है  ।  1  ना

 सलाहकार  समिति  के  विचार  के  लिए  तैयार  है  ।

 4.  राज्य  सरकार  के  साथ  इन  परियोजनओं  की  तकनीकी  2  4
 आशिक  व्यवहायंता  स्थापित  करने  के  लिए  पत्राचार
 चल  रहा  है  ।

 योग  15  22

 परियोजना  रिपोर्टों  को  तैयार  करने  के  लिए  व्यापक  दिशा  निर्देश  निर्धारित  करने  के  वास्ते
 केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  वर्ष  1977-78  7-78  में  एक  कार्यदल  का  गठन  किया  इस  कार्यंदल  ने  विचार
 विमशे  के  बाद  सिंचाई  और  बहुप्रयोजनी  परियोजनाओं  पर  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  तैयार  करने
 के  लिए  1980  में  दिशा  निर्देश  तंवार  किए  ।  इन  दिशा  निरद्देश्ञों  में  इस  प्रस्ताव  की  तकनीकी-आथिक
 व्यवहायंता  स्थापित  करने  के  लिए  किए  जाने  व।ऐ  अन्वेषण  और  अध्ययन  भी  शामिल  हैं  ।  ये  दिशा
 निर्देश  सभी  राज्य  सरकारों  को  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  में  प्रयोग  के लिए  परिचालित  कर
 दिए  गए  इन  दिशा  निर्देशों  को  ध्यान  में  राज्य  सरकार  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट
 तैयार  करती  हैं  और  उन्हें  तकनीकी  आधिक  मूल्यांकन  के  लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  प्रस्तुत
 करती  केन्द्रीय  जल  परियोजना  को  निवेश  स्वीकृति  के  लिए  संस्तुत  करने  से  यह
 सुनिश्चित  करता  है  कि  राज्य  प्राधिकरणों  द्वारा  विभिन्‍त्र  योजना  अध्ययन  कर  लिए  गए  जिनमें
 प्रस्तावित  निवेदा  का  औचित्य  दिया  गया  है  ।
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 हनुमान  मल  ललललनुललललनल  बल  बल  अबकी  दलील  लक  म  कक  शक  कल

 निर्माणाधीन  बृहृद  और  मध्यम  परियोजनाओं  का  विवरण

 रुपए (9)  वित्तीय

 श्रेणी  परियोजनाओं  नवीनतम  3/90  तक  प्रश्यादित  .  कार्यदल  द्वारा
 की  संख्या  अनुमानित  व्यय  के  दौरान  की  गई

 लागत  प्रध्याशित  शिफारिश  के

 व्यय  अनुसार
 के

 लिए  परिव्यय

 ब्ह्‌द

 अनुमोदित  28  686.26  153.20  56.01  285.80

 मननुमोदित  23  204.34  98.36  6.06  न

 सध्यम

 अनुमोदित  43  686.26  2484 47  263.37  69.83

 अननुमोदित  23  204.34  हजार हेक्टेयर  8.45

 थोग  7468.63  2484  47  263.37  364.08

 भौतिक  हजार  हेक्टेयर  में

 श्रेणी  चरम  क्षमता  योजना  दौरान  .  के

 की  संख्या  तक  सृजित  के  दौरान  के  लिए

 क्षमता  प्रत्याशित  क्षमता  का

 उपलब्धि  लक्ष्य

 है

 अनुमोदित  28  24.20  29.00

 अननुमोदित  ना  श्ा
 चाः

 मध्यम

 बनुमोदित  43  6.4

 अननुमोदित  23  86.66  4.62  0.5

 न न



 न्ैी्क्रीट  ना  22  कानल  1991

 महाराष्ट्र  में  कृषि  का  विकास

 3921.  श्री  अस्ना  लोज्ञी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि:ः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महाराष्ट्र  में कृषि  के  विकास  के  लिए  नई  योजनाएं
 करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बषा  और

 इन  योजनाओं  को  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  मुल्लापल्ली  विस्तार
 प्रशिक्षण  मिश्रत  किसान  कृषि  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  तथा  उन्नत  कृषि  उपकरणों  को
 लोकप्रिय  बनाते  के  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  का  सृजन  करने  की  1991-92  में  कार्यान्वित
 करने  के  वास्ते  मंजूर  की  गई  1'  91-92  के  लिए  मसाले  तथा  सब्जियों  के

 विकास  के  वास्ते  मी  योजनाएं  स्वीकृत  की  गई  हैं  ।

 मछुआरों  फो  सहकारी  समितियों  को  ऋण

 3922.  कातिकेश्वर  पात्र  :  व्या  कृषि  सन्‍त्री  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  का  विचार  मछली  पकड़ने  की  जाल-तथा  आधारमूत  संरचनात्मक

 सुविधायें  और  अण्डजे-आंगुलिक  आदि  मद्धलियां  पंदा  करने  के  लिए  मछुआरों  की  सहकारी
 समितियों  को  ऋण  प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  उड़ीसा  में  मछुआरों  की  सहकारी  समितियों  की  सहायता  करने  के.लिए
 कया  उपाय  किये  गये  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  सुल्लापल्ली  :  जी  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  उड़ीसा  में  मछुआरा  सहकारी  समितियों  के  लिए
 441.69  लाख  रुपये  का  सहायता  राशि  स्वीकृत  की  है  जिसमें  से  तक  62.1  लाख  रु०  की
 घनराहि  निमु कत  की  गयी  चिल्का  झील  क्षेत्र  413-57  लाख  रुपये  के  परिव्यय  की  समेकित
 मात्स्यकी  विकास  परियोजना  के  356.82  लाख  रुपये  की  इस  संस्वीकृत  राशि  में
 जालों  की  विपणन  के  बुनियादी  ढ़ांचे  का  सृजन  इत्यादि  झामिल

 वर्ष  1991-92  के  उड़ीसा  में  मछुआरा  सहकारी  समितियों  के  विभिन्‍न  कायंक्रमों  में

 सहायता  प्रदान  करने  के  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  अस्थाई  रूप  से  109.00  लाख

 '  रुपये  का  परिव्यय  आबन्टित  किया  है  ।
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 31  1913  लिखित  उत्तर a  केरल में सिचाई  क्षमता  कक  +ननननन-न  नाना  केन्द्रोय  न»  सहायता

 केरल  में  सिचाई  क्षमता  के  लिए  केन्द्रोय  सहायता

 3923.  श्री  पी०  सी०  बामस  :  क्या  जल  संसाधन  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष
 1991-92  के  दौरान  सिंचाई  क्षमता  सृजन  के  लिए  केरल  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  का

 ब्यौरा  नया  है  ?

 जल  संसाधन  भन्‍त्रो  विद्याचरुण  :  केन्द्रीय  सहायता  राज्यों  को  ब्लाक  ऋ्रणों
 तथा  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  विकास  के  किसी  विज्वेष  सेक्टर  अथवा  परियोजना  से  जुड़ी
 नहीं  होती  योजना  आयोग  के  कायंदल  ने  वर्ष  1991-92  के  दौरान  सिंचाई  सेक्टर  के  वास्ते
 केरल  को  99.18  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  सिफा  रिद्ञ  की

 केरल  को  भछलो  पत्तन  परियोजनाएं

 3924.  श्री  टी०  जे०  अंजलोज  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केरल  की  उन
 मछली  पत्तन  परियोजनाओं  का  ब्योरा  वया  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्‍्लपलली  :  करल  की  कोई  मत्स्यन

 गाह  केन्द्र  सरकार  के  पास  लम्बित  नहीं  पड़ी  मोपला  की  खाड़ी  तथा  चोम्बाल  में
 505.00  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  मत्स्यन  बन्दरगाहों  के  निर्माण  के

 पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम/नियमावली  से  स्वीकृति  न  मिलने  के  कारण  राज्य  सरकार  के  पास
 लम्बित  पड़े  हैं  ।

 राजस्थान  में  नए  टेल  फोन  एक्सचेंज

 3925.  श्री  दाऊ  बयाल  जोशी  :  क्या  संचार  मम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (@)  वर्ष  1991-92  के  दौरान  राजस्थान  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  नए  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  क्या  और

 ये  एक्सचेंज  कब  तक  काये  करना  आरम्म  कर  देंगे  ?

 संचार  भन्त्रालय  में  उपसन्त्रो  पी०  वो  रंगय्या  :  राजस्थान  में  199  1-9 2
 के  दौरान  संस्थापित  किए  जाने-वाले  संमावित  एक्सचेंजों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 ये  एक्सचेंज  1992  तक  काय॑  शुरू  कर  ऐसी  योजना  है  ।
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 विवरण

 राजस्थान  यें  1991-92  के  दौरान  50  एक्सचेंज  संस्थापित  किए  जाने  की
 योजना  है  संमावित  स्थानों  की  सूची  नीचे  दी  गईं है  ।

 क्रम  सं०  जिला  स्थान  का  नाम  प्रस्तावित  सज्जित
 क्षमता

 अजमेर  1.  घुघरी  25  लाइनें
 2.  रामगढ़

 ”

 अल्वर  3.  नीमराना

 बासवाड़ा
 4.  नाहरपुरा

 ”

 5.  चंदूजी  का  यूरा
 !

 बाड़मेर  6.  गांधेर  !

 भ्ररतपुर  7.  देहरा
 ”

 बीकानेर  8.  बज्जू  खालसा  !

 9.  नाल  हु

 चित्तौड़गढ़  10.  चिकरदा
 “

 11.  भिनोटा  ”

 12.  रूद  ”

 13.  सलामगढ़
 कं

 चुरू  14.  लाचदसर  ”

 15.  महरोरान  उपधियान

 दोसा  16.  चांदियावास  ए

 17.  बज्जूपुरा
 ”

 ड  गरपुर  18.  मांडा  हैं

 जयपुर  19.  जमुआ  रामगढ़  128  सी-डॉट
 20.  रायथल  25  लाइनें
 21.  मारवाह

 ह

 जैसलमैर  22.  भनियाना  25  लाइनें

 झुझग्‌  23.  बंगतरी  ”

 24.  बख्तावरपुरा
 "

 25.  चवोली  ण

 26.  डुजनिया
 !४
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 क्रम  सं०  जिला  स्थान  का  नाम

 लिखित  उत्तर

 प्रस्तावित  सज्ज्ति
 क्षमता

 जोधपुर

 कोटा

 नागौर

 पाली

 राजामांड

 सवाई  माधोपुर

 सीकर

 श्री  गंगानगर

 27.  बर्जासहफुर
 28.  गगनी
 29.  खेजाडला
 30.  सीमलिया

 36.  सिरियाली
 37.  फालका
 38.  धोरा  घाटी

 44.  चुरोली
 45.  सेवाद  बारी
 46.  नागवा
 47.  बिवई
 48.  बजोर
 49.  नजराना
 50.  श्री  गंगानगर

 पंजाब  में  आतंकवादियों  द्वारा  अपहरण

 512  आई  एल  टी
 25  लाइनें

 3926.  भरी  दाऊ  दयाल  कया  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पंजाब  में  अफ्हरण  किए  गए  महिलाओं  तथा  बच्चों  को

 पंजीकृत  संरुया  कितनी

 उनमें  से  छुड़ा  लिए  गए  लोगों  की  संख्या  कितनी  और

 इनमें  से  कितनों  की  आतंकवादियों  द्वारा  हत्या  कर  दी  गई  ?
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 संसदीय  कांय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 असम  में  रोलिग  मिलें  छः

 3927.  भरी  बाऊ  दयाल  जोशो  :  क्या  इस्पात  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  बन्द  पड़ी  रोलिग  मिलों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  ओर  वे  कब  से  बन्द  पड़ो  हुई

 इसके  कारण  क्या

 उनमें  कितनी  राशि  अन्तग्र स्‍त  है  और  इनके  बन्द  होने  के  कारण  बेरोजगार  हुए
 व्यक्तियों  की  संक्या  कितनी  और

 इन  मिलों  को  पुनः  सक्षम  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  इन  मिलों
 के  कब  तक  प्रारंम  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात  मस्जालय  के  राज्य  मंत्रो  सन्‍्तोष  सोहन  :  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 गुढ-निरपेक्ष  आंदोलन  ओर  को  सदस्यता

 ]
 3928.  भी  सुझौल  चस्त्र  वर्मा  :  क्या  बिदेश  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  और  के  लिए  भारत  की  सदस्यता  बनाये  रखने  और
 इस  प्रयोजन  हेतु  कमंचारियों  पर  वाधिक  रूप  से  कितनी  घनराशि  व्यय  की  जाती  और

 कया  इससे  देश  को  होने  वाले  राजनतिक  और  आ्थिक  लाभ  इस  व्यय  के  अनुरूप  हैं  ?

 विदेक्ष  सन्‍्त्रो  माधव  सिह  :  साक  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  भारत  को
 झ्वाक॑  सचिवालय  के  खजं  की  मर्द  में  अंशदान  देना  होता  है  जिसमें  इसके  अमले  का  खर्च  भी  शामिल
 है  ।  वित्तीय  वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  में  इस  मद  पर  18.04  लाख
 11,93  लाख  और  31.25  लाख  रुपये  का  वाधिक  खच  आया  है  !  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  की  सदस्यता

 के  लिए  भारत  को  कोई  खं  वहन  नहीं  करना  पड़ता  ।

 हम  यह  मानते  हैं  कि  इससे  देश  को  जो  राजनंतिक  और  आथ्थिक  लाभ  होता  है  उसे
 देखते  हुए  यह  खर्च  मुनासिब  ही  है  ।

 उड़ीसा  में  एल्यूमिलियस  सिलिकोन  सिश्रण  परियोजना  के  लिए
 हांयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सहायता

 3929.  डा०  कारतिकेदवर  पाज्र  sy
 क्री  अनादि  चरण  दास  |

 :  क्या  खान  सम्जो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  में  प्रस्तावित  एल्यूमिनियम  सिलिकोन  मिश्रण  परियोजना
 ओर  एल्यूमिनियम  रोल्ड  प्रोडक्ट  परियोजना  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 सहायता  मांगी  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 झान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  बलराम  सिंह  :  और  मारत  सरकार
 ने  मारतीय  कच्चे  माल  के  पाइलट  प्रोद्योगिकी  परीक्षण  के  जाधार  ओड़िसा  में

 सिलिकन  मिश्रातुओं  के  ओऔद्योगिक  स्तर  पर  विद्यत  प्रगालन  की  प्रौद्योआथिक  साध्यता  निर्धारित
 करने  हेतु  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  3,28,000  अमरीकी  डालर
 निवेश  आबंटित  हुआ  है  |  से  अन्तिम  रिपोर्ट  का  प्रारूप  प्राप्त  हो  गया

 सरका ९  ने  ओड़िसा  में  एल्यूमिनियम  रोल्ड  परियोजना  हेतु  से  कोई

 सहायता  नहीं  मांगी  हैं  ।

 बिहार  को  प्राकृतिक  आपदाओं  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सहायता

 ]

 3930.  श्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  कृषि  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  को  राज्य  में  प्राकृतिक  आयदाओं  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  गत  तीन
 वर्षों  के दौरान  कितनी  घनराशि  आबन्टित  की  गई  और

 राज्य  सरकार  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दोरान  वास्तव  में  कितनी  घनराशि  का  उपभोग
 किया  गया  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापलली  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 बिहार  राज्य  में  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  पैदा  हुई  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  केर्द्रीय
 सरकार  आबन्टित  घनराशि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 र  र  रऊ  ऊ  ऊरझरऊरऊरछरझरझऊझ॒ऑझ॒॒ए

 वर्ष  आबंटित  घनराशि  —

 1988-89  9  माजिन  घनराशि  में  33.75  करोड़  रुपये  जिसमें  मूकम्प  आने
 पर  राहत  खर्च  के  लिए  अनुमोदित  24.31  करोड़  रुपये  की

 हि  अधिकतम  राशि  शामिल  है  ।

 1989-90  माजिन  घनराशि  में  33.75  करोड़  रुपये  ।
 1990-91  आपदा  राहत  कोष  में  35.00  करोड़  रुपये  (26:25  करोड़

 रु०  का  केन्द्रीय  अंश  तथा  8.75  करोड़  रुपये  का  राज्य

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पतन  पर  बम  विस्फोट

 ]
 3931:  प्रो०  अशोक  आनन्दराव  देखसुख  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  पर  24  1991  को  अधे  रात्रि  के

 कुछ  देर  पश्चात्‌  एक  बम  विस्फोट  हुआ  था
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 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  :  और

 इस  विमान  पत्तन  पर  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  !

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 अब  तक  एक  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 हवाई  अड्डों  पर  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  चैकिंग  मैं  बढ़ोतरी
 अतिरिक्त  टुकड़ियां  तैनात  आगन्तुक़ों  को  सं[दग्व  वस्तुओं  को  न  छते  की  हिदायत

 देना  :  तथा  हवाई  अड्डे  के  निकट  से  आने  अथवा  जाने  वाले  सभी  वाहनों  की  अच्छी  तरह  चैकिंग
 करना  इत्यादि  शामिल  है  ।

 रात्रि  ग्यारह  वजे  पदचात  किये  गये  डो  कालों  को  दरें

 3932.  प्रो०  अशोक  आनंदराब  देशमुख  :  क्या  संचार  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  रात्रि  11.00  बजे  से  4.00  बजे  के  बीच  की  जाने  वाली
 कालों  की  दरों  में  कमी  करने  का  विचार

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1991  में  महाराष्ट्र  मे  द्वारा  कितने  स्टेशनों  को  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पो०  बो०  रंगम्या  ओर  जी  नहीं  ।

 महाराष्ट्र  में  वषं  की  क्षेष  अवधि  अर्थात्‌  31-12-1991  तक  निम्नलिज़ित  स्टेशनों  में
 उपस्कर  उपलब्ध  हो  जाने  पर  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  :  --

 भुद्द  इगातपुरी

 पाकिस्तान  ओर  बंगलादेश  से  हिन्दुओं  का  पलायन

 3933.  प्रो०  अज्ञोक  आनंवराव  देक्षमुस  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989,  990  और  1991  में  अब  तक  बांग्लदेश  और  पाकिस्तान  अलग
 कितने  हिन्दू  मारत  आ  चुके  हैं  और  उसके  क्‍यों  कारण  और

 इस  प्रकार  का  पलायन  रोकने  के  लिए  प्रकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संप्दीय  कार्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  ओर  जो  बंगलादेश  हिन्दुओं  वध  दस्तावेजों  के  बशर  25  मार्च

 197  |  के  बाद  मारत  उन्हें  घुसपेठिया  माना  जाता  है  |  चू  कि  वे  चोरी  छिपे  आए  और  मूमिगत
 हो  इसलिए  यह  निश्चित  करना  संभव  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  के  कितने  व्यक्ति  मारत  में
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 राज्य  सस्‍कारों  और  संघ  शासित  क्षंत्र  प्रशासनों  के  पास  घुतपैठियों  का  पता  लगाने  और  उन्हें  वापस
 मेजने  के  लिए  स्थायी  निर्देश  हैं  ।

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ओर  संबन्धित  एजेंसियों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  क ेअनुसार  पाकिस्तान  से

 हिन्दुओं  का  अधिक  प्रवासन  नहीं  हो  रहा  है  ।  अन्य  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  की  तरह  हिन्दू  भी  वेध
 यात्रा  दस्तावेजों  पर  मारत  आते  उनमें  से  कुछ  पाकिस्तान  वापस  चले  जाते  हैं  जबकि  अन्य
 भारत  में  लम्बे  समय  तक  ठहरने  की  सुविधा  के  लिए  आवेदन  करते  हैं  |  वंध  दस्तावेजों  पर  भारत  आ

 रहे  पाकिस्तानी  हिन्दुओं  के अलग  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 कुवंत  में  मार्तोय  दृतावास  का  बन्द  रहना

 3934.  झलो  अटल  बिहारी  वाजपेयो
 )

 :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 डा०  लक्ष्मो  नारायण  पाण्डेय

 क्या  खाड़ी  युद्ध  के  दौरान  कुवंत  में  मारतीय  दृतावास  कुछ  समय  के  लिए  बन्द

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  अब  उसने  कायें  करना  शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  कब  और

 (३)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  खाड़ी  युद्ध  के  बाद  दूतावास  में  कार्यरत  भारतीयों  की  संख्या  में  कमी  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है और  कया  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  माधव  सिह  :  जी  क्योंकि  वहां  कब्जा  कर  लेने
 वाले  इशकी  प्राधिक्रारियों  ने इसके  सामान्य  कामकाज  को  असंभव  बना  दिया  था  ।

 से  (8)  कुवेत  की  मुक्ति  के  बाद  कुवैत  स्थिति  मारतीय  राजदृतावास  ने  28  मा
 1991  से  अपना  कामकाज  शुरू  कर  दिया  है  ।

 .  हां  ।

 ब्यौरा  नीचे  लिखे  अनुसार  है  :

 कब्ला  होने  से  पहले  :

 भारत

 स्थानीय  24

 सुक्ति  सिलने  के  बाद
 मारत  आस्थानी  9

 स्थानीय  13
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 किसी  भी  राजदूतावास  के  कर्मचारियों  की  संख्या  वहां  के  काम  के  आघार  पर  निर्धारित  की
 जाती  है  और  समय-समय  पर  इसकी  समीक्षा  होती  रहती  है  ।

 मारत  एल्पू  मिनियम  कम्पनों  लिमिटेड  हारा  खनन  पटटे  ढ़  लिए  आवेदन

 3935.  शी  मोहन  लाल  झिकरास  :  क्या  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कषपा  करेंगे

 क्‍या  खुरखुरी  दादर  स्थित  मारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  मिमिटेड  ने  एक
 अन्य  खान  के  लिए  आवेदन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  जिस  खान  के  लिए  आवेदन  किया  है  वह
 कहां  पर

 क्‍या  उक्त  खान  वन  मूमि  के  अंतगंत  आती

 क्या  कम्पनी  ने  पहले  पट्टे  पर  ली  गई  खान  के  संबंध  में  समी  शर्तों  का  पालन  किया
 ओर

 (३)  यदि  तो  उक्त  आवेदन-पत्र  पर  निर्णय  लिए  जाने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  यादव|  :  जी  हां  ।

 कम्पनी  ने  अमरकंटक  क्षत्र  में  हजारी-दादर  नामक  दुसरी  खान  के  लिए  आबेदन  किया
 मौर  उसे  987  हैक्टर  मूमि  पर  20-4-1977  को  30  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  खनन  पटूटा  मंजूर
 किया  गया  था  ।

 जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 कम्पनी  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  कुल  क्षंत्र  में  से  10  हेक्टेयर  मूमि  पर  खनन  करने
 की  अनन्तिम  अनुमति  मंजूर  कर  दी  थी  ।  छषेष  क्षंत्र  में  खनन  की  अनुमति  पर्यावरण  और  वन

 मारत  सरकार  द्वारा  वन  1980  के  अंतगंत  नहीं  दी  गई  है  ।

 ताश्  अयस्क  संंसाधित  किया  जाना

 3936.  थी  मोहन  लाल  झिकरामा  :  क्‍या  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  मलंजखंड  से  निकाले  गये  ताम्र  अयस्क  को  संसाधित  करने  के  लिए
 राजस्थान  भेजा  जाता

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  को  प्रति  वर्ष  कितनी-कितनी  मात्रा  में
 ताम्न  अयस्क  भेजा  गया  और

 प्रत्येक  टन  ताम्र  अयस्क  को  ले  जाने  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ  है  तथा  इस  पर  प्रति
 बर्थ  भाड़े  के  रूप  में  कितनी  राशि  ख  की  गई  है  ?
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 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बलराम  सिह  :  से  मध्य  श्रवेश  स्थित
 मलंजखंड  ताम्र  परियोजना  से  निकाले  गये  ताम्र  अयस्क  को  सांद्र  में

 परिष्कृत  करने  के  बाद  परवर्ती  शोधन  हेतु  खेतड़ी  कापर  कम्पलेक्स  भेजा  जाता  है  ।  यत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  खेतड़ी  कापर  कम्पलेक्स  में  भेजे  गए  सांद्र  की  मात्रा  प्रति  टन  ढुलाई  लागत  तथा

 भाड़  पर  खर्च  की  गई  कूल  राशि  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  मात्रा  ढुलाई  दर  शुष्क  मीट्रिक  मुगतान  किया  गया  कुल
 मीट्रिक  टन  टन  (०  प्रति  माड़ा

 1988-8  9  47965  541.65  259.80
 1989-90  63342  592.64  375.39
 1990-91  42062  918.69  386.42

 मध्य  प्रदेश  में  खुरतुरी  दादर  में  मारत  एल्यूसिनियस  कम्पनो

 3937.  श्री  मोहन  लाल  झिकराम  :  वया  खान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  खुरखुरी  दादर  स्थित  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  की  पट्टे  की  अवधि
 कितनी  है  और  यहू  कम्पनी  कब  से  वहां  पर  कार्य  कर  रही  है

 क्या  उपरोक्त  कम्पनी  पट्टे  की  सभी  शर्तों  का पालन  कर  रही  और

 पिछले  तीन  वर्षों  वर्षवार  कम्पनी  द्वारा  कितनी  रायल्टी  दी  गई  ?

 खान  मन्वालय  के  राज्य  मन्त्रो  बलराम  सिह  :  मारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी

 सन्‌  1969  से  मध्य  प्रदेश  के  खुरखुरी  दादर  क्षेत्र  में  कायं  कर  रही  खनन  पढ़टे  की  अकथि
 12.6.1969  से  30  वर्ष  की  है  ।

 कम्पनी  द्वारा  अमरकंटक  खान  के  लिए  गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  दी

 गई  रायल्टी  इस  प्रकार  है  :--

 1988-89  21,98,290  रुपए
 1989-90  9-90  19,16,610  रुपए
 1990-9}  13,76,780  रुपए

 उल्फा  द्वारा  किए  जाने  वाले  अपहरण

 3938.  श्री  राम  मारायण  बेरवा  :  क्‍या  नह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  युनाइटिड  लिबरेशन  फ्रढ़  आफ  असम  उग्रददियों  द्वारा  कितने
 व्यक्तियों  का  अपहरण  किया  गया  और
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 _.....................त3३ल>स्‍7_स्‍ॉनहस्‍तह_हतैतै7 त7+ितहतनित  _

 उल्फा  उम्रवादियों  द्वारा  अपहृत  व्यक्तियों  के  लिए  फिरौती  के  रूप  में  कितनी  घनराशि

 संसदीय  कार्य  सत्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  गह  सत्तालय  में  राज्य  मत्री  एम०  एस०
 :  राज्य  सरकार  की  रिपोर्ट  के  अनुस्तार  यूनाइटेड  लि&#रशन  फ्रट  आफ  असम  द्वारा

 1989  के  बाद  से  अपहृत  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :

 1989  1990  1991  (18.8.1991  तक )

 16  146  83

 (a)  अपहृत  व्यक्तितयों  के  सम्बन्ध  में  फिरोती  के  रूप  में  वसुल  की  गई  धनराशि के  बारे  में
 कोई  पक्की  रिपोर्ट  नहीं  है  क्योंकि  भय  के  कारण  वे  प्राधिकारियों  को  प्रायः  ऐसे  ब्यौरे  नहीं  बताते

 दिल्‍ली  में  बेंक  डकंतियां

 3939.  थी  राम  नारायण  बेरबा  :  क्‍या  गृह  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्लो  में  कितनी  बैंक  डकंतियां  हुई  :

 ऐसी  घटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गए  और  कितनी  धनराशि  लूट  लो

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  घटनाओं  में  मारे  गए  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  कोई
 विक्तीय  सहायता  देने  का

 क्या  सरकार  ने  मृत  व्यतियों  के  परिवारों  के  किसी  व्यक्ति  को  रोजगार  दिया

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एस०  एस०
 :  1.1.1988  से  31.7.1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  दिल्ली  में  बेंक  लूटने  के  5

 मामले  हुए  हैं  ।

 इन  मामलों  में  5  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  लगभग  12,71,179/-  रुपये  की  राक्षि  लूटी

 से  मारे  गए  समी  पांचों  व्यक्तियों  के  निकट  सम्बन्धी  को  सम्बन्धित  बेंक  द्वारा
 एक  लाख  रुपये  की  नकद  राहत  दी  गई  मारे  गए  कमंचारियों  के  परिवार  के  पात्र  सदस्य  को

 अभुकम्पा  आधार  पर  नियुक्त  करने  का  बैंक  ने  आस्वासन  दिया  है  ।

 राज्य  सुरक्षा  आयोग  का  गठन

 3940.  थी  राम  नारायण  बेरवा  :  कया  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  ने  अपनी  दूसरी  रिपोर्ट  में  सुझाव  दिया  था  कि  प्रत्येक
 राज्य  में  राज्य  धुरक्षा  आयोग  गठित  किया  जाये  ताकि  पुलिस  जांच  पड़ताल  न्याय  के  सिद्धांतों  पर
 की  जा  सके  :
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 _  फझ

 यदि  तो  क्या  ऐसे  आयोग  कुछ  राज्यों  में  गठित  कर  दिये  गये  है  :

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  संघ  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  जारी
 करने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भी  एम०  एम०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 से  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  राज्य  सुरक्षा  आयोग  के  गठन  संबंधी
 सिफारिशों  सहित  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करना  राज्य  सरकारों  का  काम

 कृषि  विकास  के  सम्बंध  में  मानु  प्रताप  सिह  समिति  की  क्षिकारिशों

 3942.  प्रो०  उसारेडडी  वेंकठेशबरलु
 श्री  राम  पूजन  पटेल  :  कया  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 झो  बी०  राजारवि  वर्मा

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कृषि  बिकास  के  सम्बन्ध  में  मानु  प्रताप  सिह  समिति  की  श्षिफारिध्यों  को  लागू  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्लापल्लो  :  कृषि  नीतियों  ओर  कार्यक्रमों
 पर  भानु  प्रताप  सिंह  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकारी  राय  को  भारत  सरकार  के  सम्बन्धित
 मन्त्रालयों  के  साथ  परामश  करते  हुए  अन्तिम  रूप  देने  हेतु  कारंवाई  आरम्म  कर  दी  गई  है  ।

 व्यापक  फसल  बोसा  योजना

 3943.  थी  महादोपक  सिंह  द्ाक्य  :  कया  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  ।  के  दौरान  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  में  राज्यवार  कितने  किसानों
 को  दामिल  किया  गया  और

 वर्ष  1991-92  हेतु  राज्यवार  निर्धारित  लक्ष्य  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मुल्लापल्लो  :  वर्ष  1990-91  के

 ;  दौरान  बुहत  फसल  बीमा  योजना  के  तहत  लाये  गये  किसानों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  एक  राज्यवार
 विवरण  संलग्न  है  ।

 बृहत  फसल  बीमा  योजना  एक  स्वेच्छिक  योजना  है  ।  लागू  कर  रहे  राज्य/संघ  शासित
 प्रदेश  इसे  किसी  भी  क्षेत्र  में  लागू  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  इस  योजना  के  अन्तगंत  कोई
 राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  बृहत  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तमंत  .991-92
 के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  52  लाख  किसानों  को  कवर  करने  का  एक  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
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 विवरण

 बुहत  फसल  बीमा  योजना  के  बारे  में
 विवरणु

 क्रम  सं०  राज्य  कवर  किए  गए  किसानों  की  सं०

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  2,90,164
 2...  असम  21,798
 3.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  262
 4.  बिहार  1,34,708
 5.  गोवां  1,141
 6...  गुजरात  5,90,355
 7.  हिमाचल  प्रदेश  180
 8.  व  नाटक  41,056
 9.  केरल  23,612

 10.  मध्य  प्रदेश  2,12,877
 11.  महाराष्ट्र  7,24,002
 12.  मेघालय  36
 13.  उड़ीसा  1,81,128
 14...  पाण्डिचेरी  1,413
 15...  तमिलनाड  2,47,397
 16.  त्रिपुरा  1,557
 17.  प्रश्चिचम  बंगाल  2,58,679

 27,  0,464

 केन्द्रीय  हिंदी  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  डप-संस्थान

 3944.  डा०  महादोपक  सिह  शाकय  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  हिन्दी  प्रशिक्षण  संस्थान  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  उप-संस्थान  स्थापित
 किये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  ?
 संसबदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सनत्री  एस०  एस०

 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  केन्द्रीय  हिन्दी  प्रशिक्षण  संस्थान  के  दो  उप-संस्थान  स्थापित
 किए  इनमें  से  एक  मद्रास  में  स्थापित  किया  गथा  और  एक  हैदराबाद

 में  ।
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 हिसाचल  त्र्दे्ञ  के  कांगड़ा  भौर  चस्या  लिलों  में  ठेलोफोन  कनेक्शन

 ]
 3945.  श्री  डो०  पौ०  खनोरियां  :  क्‍या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  और  चम्बा  जिलों  में  टेलीफोन  कनेत्रशन  की  प्रतीक्षा  सूची
 में  आवेदकों  की  सख्या  कितनी  और

 यहां  नये  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  कब  तक  लगाये  जाने  की  संमावना  है  और
 प्रतीक्षा  सूची  के आवेदकों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  मिल  जाने  की  संमावना  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उपनन्त्री  पी०  वो०  रंगब्या  :  31.7.1991  की
 स्थिति  के  अंनुसार  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों  को  संरुया  इस  प्रकार
 से  है  :--

 (!  कांगड़ा  जिले  में  1129

 (ii)  चम्बा  जिले  में  308

 वर्ष  91-92  के  दौरान  चम्बा  जिले  में  दस  नए  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  चालू  किए  जाने
 की  सम्भावना  आठवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरान  उत्तशोतर  छूप  से  और  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज
 चालू  किए  जाएंगे  ।  1995  तक  प्रतीक्षा  सूची  को  उत्तरोतर  रूप  से  मिपटाने  के  लिए  टेलीफोनों
 के  विस्तार  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  नये  टेलोफोन  केन्द्रों  की  स्थापना

 3946.  श्री  डो०  पो०  खनोरिया  :  क्‍या  संचार  भन्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  हिमाचल  प्रदेश  में  पालमपुर  सब-डिवी जन  में  आलमपुर  बरोत
 और  राजहुन  में  नये  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की
 सम्मावना  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 संचार  सन्श्रोलिय  में  उप  सन्‍्त्रो  पो०  बो०  रंगय्या  :  जी  हां  ।  केवल

 आलमपुर  में  ।

 आलमंपुर  में  1992  तक  25  लाइनों  का  आटोमेटिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने
 की  योजना

 इस  समय  राजहुन  तथा  सांसी  में  एक  एक्सचेंज  खोलने  सम्बन्धी  कोई  मांग  दर्ज

 नहीं  फिर  1992  तक  सांसी  में  एक  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  संस्थापित  करने  की
 योजना  है  जो  कि  छधियार  एक्सचेंज  के  साथ  जुड़ा  होगा  ।
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 यूरोपोय  संसद  हारा  सरदार  सरोवर  परियोजना  के  विरुद्ध  प्रस्ताव

 3947.  प्रो०  रास  कापसे  ,  क्या  जल  संसाधन  मन्त्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  15  1991  के  इण्डियन  एक्सप्रेस
 में  सी०  अज्ड  अगेन्स्ट  नमंदा  लोनਂ  छीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित

 किया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  यूरोपीय  संसद  ने  यूरोपीय  आयोग  के  सदस्य  दे्ों  से  यह

 अनुरोध  किया  है  कि  जब  तक  कोई  विस्तृत  पुनर्निधारण  कार्यक्रम  प्रस्तुत  नहीं  किया  जाता  वे  सरदार
 सरोवर  परियोजना  की  किसी  वेयक्तिक  उप-परियोजना  अथवा  अगली  बड़ी  नमंदा  घाटी  परियोजना
 के  लिए  विश्व  बैंक  से  ऋण  हेतु  किसी  ओर  आवेदन  पत्र  की  स्वीकृति  देने  से  इन्कार  कर  गौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  सन्त्रो  विद्यायरण  :  जी  हां  ।

 यूरोपीय  जो  कि  यूरोपीय  संसद  का  कार्यकारिणी  प्राधिकरण  ने  स्पष्ट  रूप
 से  बताया  है  कि  उनके  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  परियोजना  को  सोच  विचार  कर  बनाया
 गया  है  तथा  इसलिए  इसको  सहायता  देने  की  आवश्यकता  है  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  सरकार
 का  इस  प्रस्ताव  का  उत्तर  देने  का  विचार  नहीं  है  !

 डो०  एस०  एस०  वुष्ण  संयन्त्रों  को  क्षमता  का  उपयोग

 48. 3948.  .
 ह  सहन  शुमार  कनोडिया

 :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  और  1991  तक  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  संयन्त्रों  का
 ब्षंवार  क्षमता  उपयोग  कितना

 इन  संयन्त्रों  ओर  उपस्करों  के  आधुनिकीकरण/नवीकरण  करने  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति
 हुई  और

 यह  सुनिष्ितत  करने  के  लिए  कि  अधिक  क्षमता  का  उपयोग  और  आधुनिकीकरण  का
 लाभ  उपभोक्ताओं  तक  वगा  कदम  उठाये  गए  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्भो  मुल्लापललो  :  दिल्ली  दुग्ध  योजमा
 संयन्त्रों  की  क्षमता  उपयोगिता  पिछले  तीन  वर्षों  और  1991  तक  निम्न  प्रकार  है  :--
 बी

 बष  क्षमता  उपयोगिता

 1988-89  95°5%
 1989-90  107.1%
 1990-91  110.7%
 1991-92  94.1%

 1991  से  1991
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 संंयश्यों  और  उपस्करों  के  आधुनिकीकरण/नवीकरण  के  काये  में  हुईं  प्रगति
 प्रकार  है  :--

 (1)  बोतल  भरने  वाले  संयन्त्रों  के  स्थान  पर  नई  पोलो  पक  मशीनें  लपाई  गई  हैं  ।

 (2)  वसा  और  एस०  एन०  एफ०  की  मात्रा  का  जल्दी  और  सही  परीक्षण  करने  के  लिए
 दो  मिल्क-स्कन  स्थापित  किये  गए  हैं  ।

 (3)  सुगन्धित  दूध  को  परिसंस्करित  करने  और  पोलो  पैक  में  पंक  करने  के

 लिए  इलेक्स्टर  संयन्त्र  स्थापित  किया  गया  है  ।

 (4)  पुराने  दुग्ध  पास्च्यू  रीकरण  संयन्त्र  के  स्थान  पर  नया  संयन्त्र  लगाया  गया  हैं  ।

 (5)  एक-एक  लाख  लीटर  की  क्षमता  वाले  दो  साइलो  टैंक  स्थापित  किये  गये  हैं  और  इसी
 क्षामता  वाले  दो  और  साइलो  टैंक  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  एक  सावंजनिक  उपयोग  का  संगठन  है  ।  इसकी  क्षमता  उपयोगिता
 ओर  संयन्त्र  तथा  उपस्करों  के  आधुनिकीकरण  को  बहतर  बनाने  के  समी  उपायों  से  उपमोकताओं  को
 लाभ  पहुंचता  है  ।

 विल्‍लो  दुग्ध  योजना  के  अन्तर्गत  दुग्ध  को  आपूर्ति

 3949.  श्री  महेद्ञ  कुमार  कनोडिया
 भो  बो०  एल०  दरर्मा

 |
 :  क्‍या  कृषि  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शो  चेतन  पो०  एस०  चोहान

 दिल्‍ली  दुर्घ  योजना  के  अन्‍्तगंत  दुग्ध  की  आपूर्ति  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में
 1991  के  दौरान  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और  किस  प्रकार  की  शिकायतें  की

 और

 उन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  सें  शाज्य  मन्त्रो  मुल्लापल्ली  :  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के
 पास  907  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ये  शिकायतें  अनियमित  समय  पर  डिपुओं  को  खोलने  और  दूध
 की  बड़ी  मात्रा  में  अनधिक्ृत  बिक्री  से  सम्बन्धित  थीं  ।

 शिकायतों  की  जांच  की  गई  और  उपयुक्त  कार्यवाही  कर  दी  गई  जिसमें  एजेंसियां  रह
 करना  और  कसूरव"र  स्टाफ  को  हटाना  शामिल  है  ।

 दूरसंचार  के  उपकरणों  को  खरींद  के  लिए  विदव  बेंक  को  सहायता

 3950.  श्री  रवि  राय  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विश्व  बैंक  से  दूरसंचार  के  उपकरण  खरीदने  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 दैने  का  अनुरोध  किया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  विश्व  बैंक  ने  इस  सम्बन्ध  में  दो सदस्यीय  दल  भारत  भेजा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  है  और  उसके  वया  निशक्रप॑  निकले  है
 |

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वी०  रंगय्या  :  से  दूरसंचार  क्षेत्र

 की  आवद्यकताओं  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  संघटकों  की  प्राप्ति  के  लिए  संमावित  वित्त-पोषण  हेतु
 सितम्बर  1990  में  विश्व  बैंक  क ेसाथ  विचार  विमर्श  किया  गया  था  ।  विश्व  बैंक  ने  योजनाओं  की  स्थिति

 स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  विकास  तथा  उत्पादन  यदि  कोई  के  बारे  में  दूरसंचार  क्षत्र  का
 अध्ययन  करते  का  सुझाव  दिया  था॥  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  था  और  विश्व
 बैंक  के  विशेषज्ञों  क ेएक  दल  ने  फरवरी  से  1991  की  अवधि  के  दौरान  यह  अध्ययन  किया  ।

 बिहव  बेंक  की  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 '  शहीद  बिरसा  आविवासीਂ  पर  स्मारक  डाक  टिकट  जारो  करना

 श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुन्डा  :  क्‍या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिरसा  आदिवासीਂ  की  स्मृत्ति  में  एक  डाक  टिकट  जारी
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्प्म्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  उप  मनन्‍्त्रो  पो०  वो०  रंगय्या  :  जी  बिरसा  मुण्डा
 पर  के  को  एक  स्मारक  डाक-टिकट  जारी  किया  जा  चुका

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उड़ोसा  के  डाकखानों  में  टेलोफोन  सुविधा
 3952.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुडा  :  क्‍या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  और  सुन्दरमढ़  जिलों  में  ऐसे  डाकलानों  की  संख्या  क्रितनी
 है  जहां  अमी  तक  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  और

 उपयुक्त  सभी  डाकखानों  में  टेलीफोन  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जायेगो  ?

 संचार  पन्त्रालय  सें  उप  सनन्‍्त्रो  वो०  रगय्या  :  जिन  डाकधघरों  में
 इस  समय  टेलीफोन  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  है  उनकी  संरूया  निम्नानुसार

 है :-- जिले का नाम बिना टेलीफोन सुविधा वाले डाकधरों की संख्या क्योंक्षर ः 284 2. मयूरमंज 593 3. सुन्दरगढ़ 307 आएਂ आआाआआआआआआशआआआआएएएएएएए अल ककमलब
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 विभाग  ने  1991-95  के  दौरान  सभी  ग्राम  पंचायतों  में  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  करने
 की  योजना  बनाई  ये  टेलोफोन  पंचायत  कार्यालयों  पंसारी  की  दुकानों  अथवा  ऐसे
 उपयुक्त  स्थानों  पर  लगाए  जाएंगे  जहां  लोग  सहुलियत  से  पहुंच  सके  ।

 खुफिया  एजेंसियों  का  समन्वय

 ]
 3953.  थी  सुधोर  सावन्त  :  क्या  गृह  मन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  खुफिया  एजेंसियों  के  कार्यकरण  में  समन्वय  स्थापित
 करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  खुफियाध्यक्ष  का  एक  कार्यालय  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन्‍्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  गृह  सस्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍त्री  एस०  एम०
 :  और  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 डाटा  सविसਂ  को  शुरूआत

 3954.  श्री  प्रतापराव  वोी०  मोसले  :  क्या  संचार  भम्ची  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 म्या  देश  में  डॉटा  का  प्रयोग  शुरू  हो  चुका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  वया  और  इस  सेवा  के  झुरू  किए  जाने  के  क्‍या
 कारण

 क्या  इस  सेवा  हेतु  देश  में  कुछ  स्थानों  पर  स्टेशनों  की  स्थापना  की  जा  चुकी
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  तथा  इस  पर  कितनी  घनराष्णि  व्यय  हुई

 (2)  क्या  इस  सेवा  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  का कोई  दिकास
 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  बया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर
 क्या  देझ्य  में  निकट  भविष्य  में  कुछ  और  स्टेशनों  की  स्थापना  की  जायेगी  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  उपसन्त्रो  पो०  वी०  रंगब्या  :  जी  हां  ।

 व्यवसायिक  डॉटा  रिमोट  एरिया  बिजनेस  मेसेज  नेटवर्क  ए  बी  एम
 के  चालू  होने  के  साथ  शुरू  हुई  ।  यह  उपग्रह  पर  आघारित  डॉटा  नेटवर्क  है  जिसमें  सिकन्दराबाद

 (3०  में  दिल्ली  के  मू-केन्द्र  क ेसाथ  स्थित  मास्टर  भू-केन्द्र  और  प्रयोकताओं  द्वारा  अधिकृत

 अफट्यर  टर्मिनल  एस  ए  जो  उनके  परिसरों  में  संस्थापित  किए  गए  शामिल
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 जी  हां  ।

 पूरे  देश  में  उपभोक्ताओं  के  विभिन्‍न  आहातों  में  अब  तक  77  वी  एस  एटी  की  संस्थापना
 की  गई  वी  एस  एटी  की  वर्तमान  लागत  5.2  लाख  रुपये

 (३)  जी

 इस  नेटवर्क  का  प्रारम्म  होने  से  दूरदराज  के  स्थानों  में  स्थित  परियोजना  स्थलों
 ग्रामीण  क्षंत्रों  में  लगे  उद्योगों  से  सीधा  सम्पक  प्रदान  करेगा  जिससे  कमीज  भंक्लों  की  सामाजिक

 आधिक  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।

 जी

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  ओर  सजस्थात  में  एस०  दी०  डो०  सुविषा

 39353.
 हर  चलन  एस०  चोहान  |

 :  क्‍या  हांचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संस्कार  ने  खगमग  $  09,000  अथका  इससे  अधिक  जनकंश्या  वाले  नभरों/शहरों
 को  एस०  टी०डी०  की  सुविधा  प्रदान  की

 यदि  तो  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  उन  नगरों/शहरों  के  नाम  क्या
 है  जिन्हें  अमी  तक  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  नहीं  की  गई

 इसके  क्‍या  कारण

 (७)  इन  राज्यों  के  प्रत्येक  नब्नर|शहश  को  एस०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या
 कार्यवाही  करने  का  विचार

 (8)  क्या  लगमग  एक  लाख  से  कम  जनसंख्या  वाले  नगरों|शहरों  की  एस०  टी०  ढडी०  सुविधा
 प्रदान  की  गई  और

 (%)  यदि  तो  इन  नगरों-का  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  सन्त्रालय  में  उपसन्त्री  पी०  थो०  रंगम्या  सायड  (  :  जी  कुछ  नगरों  को
 छोड़कर  ।

 सजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  म  एक  लाख  से  ऊपर  (1981  वीं  जनगणना
 जनसंख्या  वाले  सभी  नग्रझों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  की  गई

 परन्तु  उत्तर  प्रदेश  में  फरूश्वाबाद  झांसी  और  चार  नगरों  को  एस०  टी०
 द्वी०  सुविधा  प्रदान  नहीं  की  गई

 इन  स्थानों  एक्शचेंजों  कर  स्वचल्लीकरण  नहीं  हुआ  हैः  तथा  इसके  साथ  ह्दी
 अमरोह,ओऔर  सांस्द्रली  के-लिए  कं  कमी  के  कार  मीडिग्रा  नही

 जज
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 इन  राज्यों  के  प्रत्येक  शहंर  में  एस०  डी०  सुविर्षा  योजना  के  उद्देदयों  कें

 अनुसार  प्रदान  की  जाएगी  ।  एस०  टी०  डो०  सुविधा  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  योजनीं  के

 छदं  ए्य  निम्नलिखित  हैं  :--

 (7)  सभी  ऐसे  जिला  मुख्यालय  जो  योजना  में  शामिल  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 (7)  सभी  उपमण्डलीय  समतुल्‍य  तहसील/रंड  विकास  मुख्यालय  ।

 1-4-90  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  500  लाइनों  या  उससे  अधिंक  की  क्षमता  वार्ले

 सभी  टेलीफोन  एक्सचेंज  ।  े
 (५)  सभी  पयंटन  औद्योगिक  विकास  तीर्थंसंस्थान  ।

 (IV)  परियात  और  व्यवहायेताः  के  अधीन  ओऔचित्पूर्ण  अन्य  स्वचालित  एक्सचेंज  ।
 जी  कहीं-कहीं  प्रदान  कौ  गई  है  ।

 संलग्न  विवरण  में  जानकारी  दी  गई

 विवरण

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  वर्ष  1981  की  जनगणना  के  अनुमार  एक  लाख
 से  कम  जनसंख्या  वाले  नगरों/कस्बों  जिन्हें  सुविधा  प्रदान  कीं  गई  है  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 डत्तर  प्रदेश  (124)

 ऑफ्न्‍द  बवश्शी  का
 व

 क्लीमेंट  टाउन

 एवं  गौरी

 इ  डीस्ट्रीयल

 कोछी
 लखीमपुर-ली  महाराज

 मथुरा  मृग  मुसाफिरखाना,मसूरी
 नेनी

 फूलपुरं  प्र  मनगर
 रायबरेली  राजा  का  )

 शब्नहंजन्दवा
 सिद्धार्थ  सिसवा

 टू  वृन्दावन  ।
 अध्यप्रदेश  (34)

 दमोह
 मातरी  खरंगांव  मऊ

 1399
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 सा  एएएएएएएभणनशशनणनशशणशणशणश/"/॥/शशननशणशशशनननआनणनआआनणआआआईआखआखथखथख  खाएं

 राजनन्द

 विदिशा  ।

 राजस्थान  (28)  ग्

 बू
 मन्दोर  पाली

 हनुमानगढ़  ।

 बिल्लो  में  नया  पासपोर्ट  कार्यालय  सवत

 3956.  भरी  ब्रेतत  पो०  एस०  चोहाम
 भी  बलराज  पासो  |

 :  बया  विदेश  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  सरकार  का  दिल्ली  में  एक  नया  और  आधुनिक  पासपोर्ट  कार्यालय  भवन  के  निर्माण
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेक्ष  अम्त्रो  माधबसह  :  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  क ेआजमगढ़  जिले  में  तारघर  खोलना

 ]

 3957.  श्री  शाम  बदन  :  क्या  संचार  मन्जो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  क ेआजमगढ़  जिले  के  अन्तगंत  मोहम्मदपुर
 और  गोसाई  की  बाजार  में  तारघर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उक्त  स्थानों  पर  तारघर  खोलने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये
 ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  में  उप  मंत्रों  पो०  जो०  रगय्या  :  से
 नाम  का  कोई  स्थान  प्रतीत  नहीं  मोहम्मदपुर  और  गोसाई  की  बाजार  में  संयुवत  डाक

 ब  तार  धरों  के  माध्यम  से  पहले  से  ही  तार  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।  मौजूदा  तार  परियात  को  देखते
 हुए  इन  स्थानों  पर  अलग  से  तार  घर  खोलने  का  औचित्य  नहीं  बनता  ।

 उत्तर  प्रदेश  क ेमऊ  और  आजमगढ़  जिलों  में  डाक  व  तार  विभाग  के

 कर्मचारियों  के  लिए  रिहायशो  आवास

 3958.  झी  राम  बदन  :  कया  संचार  मस्ज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  उत्तर  प्रदेश  क ेमऊ  ओर  आजमगढ़  जिलों  में  डाक  व  तार  विभाग  के  कमंचारियों

 140
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 के  लिए  सरकारी  क्वार्टरों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 यदि  तो  ऐसे  कितने  क्वार्टरों  का  निर्माण  किया  वे  कहां-कहां  बनाये  जाएंगे

 और  कब  तक  बनाये  और

 सभी  कमंचारियों  को  सरकारी  आवास  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  उप  भन्‍त्री  पी०  वी०  रंगस्या  नायड  )  :

 डाक  विभाग
 जी  नहीं  ।

 दृश्संचार  विभाग
 जी

 डाक  विभाग
 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 दूरसंचार  विभाग

 निम्नलिखित  संख्या  में  मकान  बनाने  का  प्रस्ताव

 (1).  आजमगढ़
 है  टाइप  वा

 और  मंजूरी  दे  दी  गई  है
 1  टाइप

 निर्माण  काये  1992  के  दौरान  पूरा  होने  की  संभावना  है  |

 (४)  मऊ  क्वार्टर

 12  टाइप  [
 18  और  0  इनका  निर्माण  करने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 6  टाइप  वा

 निर्माण  कार्य  1992  के  दोरान  पूरा  होने  की  संभावना  है  !

 डाक  विभाग

 डाक  कमंचारियों  को  स्टाफ  क्वार्टर  देने  सम्बन्धी  नीति  की  निरंतर  पुनरीक्षा  की  जाती  है
 और  संतुष्टि  स्तर  संसाधन  आदि  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  उचित  रूप  से  बढ़ता  विभाग

 फिलहाल  लगमग  15  प्रतिशत  कुल  संतुष्टि  स्तर  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 दूरसंचार  विभाग

 विभाग  की  नीति  के  योजना  अवधि  के  दोरान  20  प्रतिशत  संतुष्ट  स्तर  प्राप्त
 किया  जाना  है  ।

 141



 लिडित  उत्तर  22  1991
 ee

 गुड़दांव  को  दिल्‍ली  के  साथ  एस०  टो०  डो०  से  जोड़ना

 3959.  थ्रो  अवतार  सिह  मड़ाना  :  क्‍या  संचार  भन्त्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  फिरोजपुर  श्लिरका,”हँथीन  और  पुनाहना  को
 दिल्‍ली  के  साथ  एस०  टी०  डी०  से  जोड़ने  का  विचार  और

 यदि  तो  इन  शहरों  में  एस०  टी०  डी०  सुबिधा  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी
 जायेगी  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्रो  पो०  बो०  रंगय्या  :  जीहां  |

 गुड़गांव  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  से  पहले  ही  जोड़ा  जा  चुका  क्षेत्र  में

 एस०  टी०  डी०  सुविधा  उत्तरोत्तर  रूप  से  1994-95  के  दौरान  उपलब्ध  कराने  की  योजना  है  ।

 चिकित्सा  के  आधार  पर  अस्थाई  टेलोफोन  कनेक्शन

 3960.  शी  राजेन्द्र  कुमार  हार्मा  :  क्‍या  शांचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  चिकित्सा  के  आधार  पर  कितने  अस्थाई  टेलीफोन  कनेक्शन
 दिये  गये

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  उनमें  से  कितने  आवेदन  पत्र
 जाली  पाये  गये  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  और

 शेष  आवेदनों  को  अस्थाई  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  पी०  वी०  रंगय्या  :  ओर  चिकित्सा  ,
 के  आधार  पर  दिये  गये  अस्थाई  टेलीफोन  कनेवशनों  का  अलग  से  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता

 इस  सम्बन्ध  में  ज/नकारी  प्रस्तुत  करना  सभव  नहीं  है

 तकनीकी  दृष्टि  से  व्यवहायं  होने  पर  अस्थायी  टेलीफोन  कनेक्शन  तुरन्त  प्रदान  किए
 जाते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  डरी  विक्रास  बोर्ड  को  फल  आर  सब्जी  परियोजना

 ]

 3961.  थ्री  अहमद  :  कया  क्रषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  में  उन  स्थानों  के  नाम  कया  है  जहां  राष्ट्रीय  डेरी  विक्रास  बोर  को  फल  और
 सब्जी  परियोजना  के  खुदरा  तिक्री  केन्द्र  काये  कर  रहे

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  गत  वर्ष  इन  बिक्री  केन्द्रों  स कितना  लाम  अर्जित

 क्‍या  दिल्‍ली  की  अन्य  आवास  कालोनियों  में  इसी  प्रकार  के  बिक्री  केन्द्र  खोलने  का  कोई
 प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (३)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लिंखिते  उत्तर

 कृषि  भम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  उन  जगहों  के  नाम  जहां
 फल  ओर  सब्जियों  के  थुदरा  बिक्री  केन्द्र  काम  कर  रहे  संलग्न  में  दिये  गये  ।

 इस  परियोजना  में  इन  केन्द्रों  स ेअजित  लाभ  का  लेखा  अलग  से  नहीं  रखो  जाता  है  ।

 जी  हां  ।

 संलग्न  में  जानकारी  दी  गई

 (8)  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरणन

 दिल्‍ली  शहर  में  फल  और  सब्जी  परियोजना  के  चालू  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  का विवरण  ।

 खदरा  केन्द्र  संख्या  स्थिति

 1  2

 1002  ग्रेटर  कलाश-व
 1004  कालकाजी

 1005  चितरंजन  पार्क
 1006  लाजपत  नगर-नेशनल  पार्क
 1007  लाजपत  नगर-पुलिस  थाना
 1009  डिफेंस  कालोनी
 1014  होजखासः
 1015  सर्वोदिय  एम्कलेव
 1016:  एंडूजगंज
 1017  कृष्णा  मार्केट
 1018  मालवीया  नगर
 1019  पंचशील  पार्क
 1021  गोविन्दपुरी
 1022  ईस्ट  ऑफ  कलाश
 1024  नव  जीवन  बिहार
 1028  गुलमोहर  पाक
 1031  जंगपुरा
 1034  मस्जिद  मोथ
 1036  साउथ
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 1038  फ्रैंड्स  कालोनी  रा
 1040  सांकेत
 1042  दक्षिणपुरी
 1043  दक्षिणपुरी  एक्सटेंशन
 1044  गिरी  नगर
 1045  मेहरोलौ  बदरपुर  रोड  काम्प्लेक्स

 सादिक  नगर
 ग्रेटर

 सनलाइट  कालोनी
 हेख  सराय

 1050  मेहरौली  बदरपुर  रोड  काम्प्लेक्स
 1064  मदनगीर
 1055  अलकनन्दा
 1066  सुखदेव  बिहार
 1067  सिद्धार्थ  एक्सटेंशन
 1068  सरिता  बिहार
 1070  सांकेत
 1071  खेल  गांव
 1072  कालकाजी  एक्स
 1104  आर०  के०  पुरम
 1106  आर०  के०  पुरम
 1107  आर०  के०  पुरम
 1109  मुनिरिका
 1112  बसन्‍्त  बिहार
 1113  संफदरजंग  एन्कलेव
 1117  संफदरजंग  सिनेमा  के
 1119  नानक  पुरा
 1120  दिल्‍ली  कैंट
 1121  दिल्ली  कौंट  बाजार  )
 1124  आर०  कै०  पुरम
 1126  दक्षिणी  मोती  बाग
 1127  आर»  के०  पुरम
 1129  बसन्‍्त  कुज
 1130  मुनिरिका  बिहार
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 बसन्‍्त  कु  सेक्टर-सी
 बसनन्‍्त  कु ज
 बसन्‍्त  कु ज
 कटवा  रिया  सराय
 लोधी  कालोनी

 किदवई  नगर
 मोती  बाग
 पण्डारा  रोड
 बाबा  खड्ग  सिंह  मार्ग
 जोर  बाग
 बंगाली  मार्केट
 साउथ  एवेन्यू
 लक्ष्मी  बाई  नगर
 काका  नगर
 गोल  मार्केट
 चाणक्य  पुरी
 नेताजी  नगर
 सरोजनी  नगर
 लोधी  कालोनी
 कालीबारी
 नरैना  बिहार
 रंजीत  नगर

 न्यू  राजिन्दर  नगर

 वेस्ट  पटेल  नगर
 साउथ  पटेल  नगर
 ओल्ड  राजिन्दर  नगर
 रमजास  रोड

 इन्दरलोक

 सुमद्रा  कालोनी

 अशोक  विहार

 श्रशोक  बिहार

 ६  143



 सारेंस  ब्लाक

 किशनगंज
 कमला  भगर

 मुखर्जी  नगर
 मॉडल  टाऊम
 राणा  प्रताप  बाग

 तिमारपुर
 ढ़ांका  कालोनी

 जहांगीर  पुरी

 अद्योक  बिहार
 शालीमार  बाग

 गुलाबी
 पीतमपुरा  ब्लाक-एस ०यू  ०
 पीतमपुरा  दक्षिणी

 पीतमपुरा  उत्तरी
 प्रशान्त  बिहार
 राजौरी  गाडंन

 उलाक-बरी

 कीति  तगर
 हैगौर  गडडन

 राजोरी  गशढत

 ई०
 सुमाष-मगर
 व्कास  युरी

 ब्लाक
 शकरपुर

 ज्लाक-आईं०

 इलाक-के  ०

 सुलताभपुरी
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 1643
 1645
 1646
 1647
 1648
 1651
 1652
 1653
 1654
 1655
 1656
 1657
 1658
 1659
 1660

 1661
 1662
 1663
 1664
 1667
 1668
 1669
 1702
 1706
 1711
 1712
 1715
 1723
 1725
 1726
 1730
 1731
 1732
 1733

 रानी  कग
 ब्लाक-सी०

 राजौरी  गा्डन  शापिंग
 नागल  राय

 रघुबीर  नगर
 राजौरी  ब्लाक-जे०
 पश्चिम  बिहार
 सरस्वती  विहार
 पश्चिम  विहार
 आर०  बी०  आई०  कालोनी

 पुष्पांजलि  एन्कलेव
 लोक  बिहार
 रोहिणी  कनविनीएँट  शापिंग  सेन्टर  .

 रोहिणी  कनविमीएंट  शापिग  सेन्टर

 रोहिणी
 शअवन्तिका  रोहिणी
 रोहिंगी

 कास  पुरी
 कस्तूरबा  अपार्टमेंट्स
 रोहिणी
 रोहिणी
 रोहिणी
 गीता  कालोनी
 विवेक  विहार
 नन्‍्द  नमसी
 खिचड़ी  पुर
 कृष्णा
 प्रीत  विहार
 त्रिलोक
 दिलशाद  गार्डव
 गंगन  विहार
 ए०  जी०  सी०  आर०  एन्कलेव

 यमुना  विह्र
 ब्रिलोक
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 1734  आनन्द  ब्लाक-ए
 1801  नोएडा  7
 1802  घोएडा
 1803  चोएडा
 1804
 1805  नोएडा  सेट
 1806  नोएडा
 1807  चोएडा
 1808  नोएडा
 1809  नोएडा
 1810  नोयडा
 1811  नोएडा

 कि

 कुल  चालू  खुदरा  केन्द्र

 _  जज
 विवरण-ए

 दिल्ली  शहर  में  फल  और  सब्जी  परियोजना  के  निर्माणाधीन/चालू  खुदरा
 बिक्री  केन्द्रों  का  विवरण  ।

 क्रम  खुदरा  केन्द्र  सं०  स्थिति

 2  3

 1.  1069  सरिता  विहार
 2«  1644  पंजाबी  बाग
 3.  1663  विकास  पुरी
 4.  1665  रोहिणी
 5.  1666  रोहिणी
 6.  1670  रोडिणी
 7...  1727  फजलपुर  मंडवली
 8.  1728  फजलपुर  मंडवली
 9.  1729  फजसपुर  मंडवली

 10.  1737  सूरज  मल
 11.  1763  लोनी  रोड

 12.  —  लोकल  शापिंग  सेन्टर  गुजरांवाला  आडन
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 13.  लोकल  शागिंग  सेन्टर  शालीमार  बाग
 14.  न+  कनवीनिऐन्ट  शारपिंग  सेन्टर  पूर्वी
 15.  न  कनवीनीएऐन्ट  शार्पिंग  अमीनाबाद  राजस्थान

 कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी
 16.  --  लोकल  शापिंग  पेपोश  एन्कलेव
 17.  न  कनविनीएन्ट  शारपिंग  शेख  शराय

 आई०  रिटायड  पस्तेनूस  हाउसिंग
 सोसाइटी  के

 18.  --  शापिप  और  कम्यूनिटी  फेसिलिटीज  कालकाजी
 19.  न  कनवीनिएन्ट  शापिग  बसन्‍्त  कु  ज-पी  8,  सेक्टर-बी
 20.  न  मयूर
 21.  लोकल  शारपिंग  पटपड़गंज  हाउसिंग

 बिल्डिग  सोसाइटी  मयूर
 22.  ---  मयूर
 23.  न+  लोकल  शापिंग  सेन्टर

 मयूर  विहार  22  सोसाईटीज
 24,  --  कम्यूनिटी  विकासपुरी
 25,  --  पद्चिम  हाउसिंग
 26.  —  कनवीनिएऐन्ट  श्ञापिंग  सेन्टर

 पश्चिमपुरी  जी०  व  7

 27.  --  स्वास्थ्य  विहार  हाउसिंग  बिल्डिग

 सोसाइटी )  स्वास्थ्य  मन्त्रालय
 28.  न  कर्जन  रोड

 हनन
 बाजसागर  बांध  परियोजना

 3962.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अंतर्राज्यीय  बाणसागर  बांघ  परियोजना  का  काये  के  पूरा  होने  के  लिए  बया  समय
 सीमा  निर्धारित  की  गई

 परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  वया  और  '

 इसे  कब  तक  पूरा  कर  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रों  विद्याचरण  :  बाणसागर  नियंत्रण  बोड  की  11.8.1990
 को  हुई  बेठक  के  निर्णय  के  परियोजना  के  पूरा  होने  की  समय-सीमा  इस  प्रकार
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 (i)  क्रेस्ट  स्तर  तक  बांध  न  1992

 (3)  द्वारों  सहित  —  1995

 1991  तक  चिनाई  बांध  पर  लगभग  95%  रॉक  बांध  पर  85%  काये
 तथा  सेडल  बांघ  पर  69%  काये  पूरा  हो  गया

 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  की  समय  पुनर्वास  और  पुनंस्‍्थापना  नीति  सम्बन्धी

 करार  तथा  इन  कार्यों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  पर्याप्त  निधियणोें  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करती

 मध्य  प्रदेश  में  नये  सों-डॉठ  एक्सचेंज

 3963,  डा०  लक्ष्मो  नारायण  पाण्डेय  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  नये  सी-डॉट  एक्सचेंजों  की  स्थापना  की  गई  है  और  हस्तचालित
 एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  ऐसे  यन्त्र  लगा  दिये  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  जिलावार  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन्हें  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसम्त्रों  पी०  बो०  रंगस्या  :  जी
 ब्योरे  नीचे  दिये  गए  हैं  :--

 नए  एक्सचेरर

 एक्सचेंज  का  नाम  ज्ला

 करमादी  रतलाम

 कंगारूआ  सिवनी

 गुड़गांव  खंडवा

 पखान्जुर  बस्तर

 बंतुल  बाजार  बेतुल
 नीलूड  भोपाल

 बदले  गए  संमुणल  एक्सचेंज

 दांतेवाड़ा  दघ्तर

 हरपालपुर  छत्तरपुरु
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 राजगढ़  घार

 भीतवार  ग्वालियर

 सरायपल्ली  रायपुर

 शेष  सेनुअल  एक्सचेंजों  को  सी-डॉट  एक्सचेंज  उपस्कर  उपलब्ध  न  होने  के कारण  बदला

 नहीं  जा  सका  ।

 नीमच  को  छोड़कर  शेष  मेनुअल-एक्सचेंजों  को  1992-93  तक  बदलने  की  योजना

 है  ।  नोमच  एक्सचेंज  1993-94  में  बदला  जाएगा  ।

 डेरी  विकास  के  लिए  फ्लडਂ  कार्यक्रम

 3964.  डा०  लक्मी  नारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 डेरी  विकास  के  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  ने  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  किये
 और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 कृषि  भसत्रालय  में  राज्य  सष्त्री  मुल्लापल्लो  :  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात

 1988-89,  1989-90  1990-91  के  दोरान  आपरेशन  कार्यक्रम  के  अधीन  विभिन्‍न  राज्यों
 को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  को  दर्शाते  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  आपरेशन  फ्लड  कारयेक्रम  के  अधीन  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  ने  पर्याप्त
 प्रगति  की  है  ।  1991  तक  हुई  प्रगति  को  नीचें  दर्शाया  गया  है  :--

 मुख्य  मर्दे  मध्य  प्रदेश  राजस्थान

 2  3

 1:  संगठित  डेरी  सहकारी  संमितियां  3865  4914

 2.  कृषक  सदस्य  1.5  3.4

 3.  1991  के  दौरान  दुग्ध  की  औसत  खरीद
 कि०  ग्रा०  प्रति  2.57  3767

 “4...  दुग्घ  परिसंस्करण  क्षमता
 लीटर प्रति  8.1  9.00

 5.  दुग्ध  विपणन  लौटर  प्रति  2.79  1.34

 6.  फ्थु  भाहार  संयंत्र  क्षमता
 टव  प्रति  200  400
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 विवरण

 198  8-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  कार्यक्रम  के
 अधीन  विभिन्‍न  राज्यों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 रुपये  मे ं)

 राज्य  1988-89  9  1989-90  1990-91

 )

 आन्क्र  प्रदेश  535.29  464.56  627.63

 असम  101.49  25.67  16.37

 बिहार  209.09  269.69  179.87

 गोवा  8.41  10.87  8.81

 गुजरात  780.82  390.01  1111.01

 हरियाणा  56.94  97.43  140.49

 हिमाचल  प्रदेश  4.06  9.01  7.85

 कर्नाटक  797.04  656.20  456.94

 केरल  291.35  131.68  108.27

 जम्मू  और  कश्मीर  न  0.13  —

 मध्य  प्रदेश  277.64  6.22  287.62

 महाराष्ट्र  399.46  81.09  126.43

 मणिपुर  न+  —  0.36

 मिजोरम  न  न+  न

 नागालैंड  1.24  0.27  न

 उड़ीसा  65.43  65.46  64.73

 पांडिबेरी  14.34  12.02  10.63

 पंजाब  358.37  216.02  892.67

 राजस्थान  451.03  127.29  70.94

 सिक्किम  0.16  0.22  1.42

 तमिलनाडु  96.28  221.26  430.51

 त्रिपुरा  0.25  0.08  0.80
 उत्तर  प्रदेश  703.85  142  12  347.13
 पश्चिम  बंगाल  19.30  25.19  296.00
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 अरुणाचल  प्रदेश  में  सशस्त्र  बल  विशेष  झक्तियां  अधिनियम

 ]
 3965.  श्री  लाईता  उम्ब्न  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  ने  अरूणाचल  प्रदेक्ष  में  सशस्त्र  बल  विशेष  शक्तियां  अधिनियम  1958
 लागू  किया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इसे  राज्य  से  कब  तक  हटा  लिया  जायेगा  ?
 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  ०एस०  :

 से  क्षेत्र  में  कुछ  अलगाववादी  संगठनों  द्वारा  लगातार  विद्रोही  गतिविधियां  जारी  रखने  के
 कारण  नागालेण्ड  राज्य  और  अरूणाचल  प्रदेश  के  तिराप  तथा  चांगलांग  जिलों  से  लगी  हुई
 रंष्ट्रीय  सीमा  के  साथ  पांच  किलोमीटर  के  पूरे  क्षत्र  को  सशस्त्र  बल
 1958  के  अधीन  क्षेत्रਂ  घोषित  किया  गया  क्षेत्र  की  वतं॑मान  अधिनियम  को
 हटाने  के  लिए  अनुकूल  नहीं  है  ।

 राजस्थान  में  महा  डाकपाल  के  कार्यालय  को  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाना

 ]

 3966.  प्रो०  रासा  लिह  रावत  :  क्‍या  संचार  सनन्‍्त्रो  3  1991  के  तारांकित  प्रश्न
 संख्या  103  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  महा  डाकपाल  के  कार्यलय  को  अब  तक  जयपुर  से  अजमेर  न  ले  जाने
 के  क्या  कारण  ओर

 इस  कार्यालय  को  अजमेर  कब  तक  ले  जाने  तथा  वहां  इसके  कब  तक  काय॑  ब्लुरू  कर
 कर  देने  की  संमावना  है  ?

 संचार  मसंजालय  में  उपसंत्रो  पी०  बो०  रंगय्या  :  पोस्टमास्टर

 पूर्वी  क्ष  राजस्थान  के  कार्यालय  को  1.2.91  से  जयपुर  से  अजमेर  ले  जाने  के  आदेश  10.10.91
 को  जारी  किए  गए  थे  और  इनके  अनुपालन  में  पोस्टमास्टर  पूर्वी  राजस्थान  और
 निदेशक  डाक  पूर्वी  क्षेत्र  ने  1.2.91  से  अजमेर  में  काम  करना  छ्ुरू  कर  किन्तु  भारतीय
 डाक  प्रशासनिक  कार्यालय  कमंचारी  जयपुर  पोस्टमास्टर  पूर्वी  क्षत्र  के  कार्यालय  के

 अधिकारियों/कर्मंचारियों  का  जयपुर  से  अजमेर  स्थानांतरण  करने  के  आदेश  के  खिलाफ  केन्द्रीय
 प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  जोधपुर  न्यायपीठ  में  एक  याचिका  दायर  की  ।  केन्द्रीय  प्रशासनिक
 घिकरण  ने  जोधपुर  न्यायपीठ  ने  अधिकारियों/कमंचारियों  का  जयपुर  से  अजमेर  स्थानांतरण  करने  के
 खिलाफ  एक  अंतरिम  आदेश  पारित  कर  दिया  और  जिन  अधिकारियों/कमंचारियों  ने  पहले  ही
 अजमेर  में  कार्यभार  ग्रहूण  कर  लिया  उन्हें  फिर  से  जयपुर  के  कार्यभार  ग्रहण  करने  की  मनुमति
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 मी  दे  चूकि  वह  मामला  स्थायाबीन  इसलिए  पोस्टमास्टर  जनरल  क्षत्र  के  मुख्यालय
 को  जयपुर  से  अजमेर  ले  जाना  संभव  नहीं  है  ।

 चूंकि  मामला  न्यायाधीन  अतः  यह  बताना  संमव[|नहीं  है”कि  पोस्टमास्टर  जनरल,पूर्वी
 राजस्थान  के  मुश्यालय  को  जयपुर  से  अजमेर  ले  जाने  में  कितना  समय  लगेगा  ।

 भहाराष्ट्र  के अहमदनगर  जिले  सें  रेडियो  टेलोफोन  सेवा

 ]

 3967.  श्री  यशवंत  राव  पाटिल  :  क्या  संचार  संत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  महाराष्ट्र  राज्य  क ेअहमदनगर  जिले  के  पहाड़ी  इलाकों  में  रेडियो
 टेलीफोन  सेवा  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इश्वमें  किन-किन  गांवों  को  क्षामिल  किया

 बया  और

 टेलीफोन  केन्द्र  कब  तक  कार्य  करना  शुरू  कर  देगा  ?

 संचार  मंजालय  में  उपभंत्री  यो०  थो०  रंगस्था  सायड  :  जी  सरकार  का

 राष्ट्र  क ेपहाड़ी  जिले  अहमदनगर  में  रेडियो  भाध्यम  पर  सावंजनिक  टेलीफोन  की  संस्थापना  करमे
 का  एस्ताव  है|

 जिन  ग्राम  पंचायतों  को  उपयुक्त  सावंजनिक  टेलीफोन  सुविधा  देने  की  योजवा  बनाईं
 गई  है  उनके  नाम  सलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ॥

 अकोला  ओर  सांगमनेर  तहसील  मुख्यालयों  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  पहले  से  ही  कार्य  कर
 रहा  वर्ष  1991-95  के  दौरान  ग्राम  पंचायतों  में  सावंजनिक  टेलीफोन  उत्तरोत्तर  रुप  से  कार्य
 करना  छुरू  कर

 विवरण

 सावंजनिक  टेलीफोन  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  ग्राम  पंचायतों  के  नाम
 अहमद  नगर  जिला

 (1)  अकोला  तहसील

 1  सुगांव  बीके  6.  कालस  केडी
 2  परखतपुर  7.  कुम्नोफाल
 3  मनोहरपुर  8.  सुग्ांव  बीके
 4  थसारे  9.  घमनगांव  आपरी
 5  कानस  वीके  10.  टंचलड़क  बीके
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 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.

 ओऔरंगपुर
 महान्दुरी
 महल  देवी
 निरम्बराल
 निलवान्दे
 कषेरन्लान
 इन्दोरी
 अम्बाद
 बिठे
 जामगांव
 छितल  वेडे
 पंजरी

 म्ह्ग्रास
 होलाड
 पादालाइन
 घमनगांव  पार
 छिन्छावने
 पिम्पल  गांव  खण्ड
 सावर  गांव  पार

 तह॒कारी
 कोम्मालंण्ड
 खिरवरे
 घोनिट
 इकादारे
 पड़ोसी
 संगवी
 कैेलिरम्मरनवादी

 महालु गी
 मुथालेम
 ड  गरगांव
 हिबरगांव
 पिम्पलगांव  निपानी
 विरगांव
 ढोकारो
 टकाली
 उंचाखड़क  केएच  ५

 गरदावी

 मोलेवाड़ी
 अम्मोल
 पैथान
 चोटी
 शिलवान्डी

 पालसुन्दे
 अबीन्डि

 केलियोतुर
 नाचनथाव
 ताले
 लवकालियोटी
 करान्दी
 जाचकवाडी
 जम्माले
 बादगी

 लहित  केएच
 खिलयाचीवाडी

 लहित  बीके

 बाधापुर

 बामुलवन्डी
 वान्जुलशाट
 टिटावी
 इोलविहिरे
 पिम्पलगांव

 मानबोहदी
 गोदोसवी
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 84.  पारी  93.  मुतखल
 85...  तन्‍्जारे  94...  छिरकमजी  बीके

 86.  चाटधर  95.  सावर'कुटे
 87.  प्षेन्दी  96.  अष्बिट
 88...  घिरे  97...  काछेलिया

 ्रर  विन्छन्डो
 98...  उदाबले

 91.  बाकी  99.  तेखूगन

 92...  मल्हेरे  100...  दोगांव

 सांगमनेर  तहसोल  :

 1.  शोरसगांव  27.  लोहोरी
 2...  पेमागिरी  28...  भोरपुर
 3.  सावारोहल  29.  सोनिक्षी
 4.  लीमगांव  केडी  30.  टिगांव
 5,  नीमगांव  बीके  31.  वदजारी
 6...  नन्दुरिम्दुमाले  32.  श्रतापपुर
 7.  वाडगांव  33.  दिन्छापुर
 8  कोथ  धन्दरफाल  34.  सादतपुर
 9.  निनज  35.  करंगापुर 10

 न्दाग  36.  उस्बारी  वालापुर
 11...  पिम्पलगांब  37.  कोन्छी
 12.  चिखाली  38.  कोकनगांव
 13.  वोल्हाले  39.  मनोली
 14...  नीमगांव  भोजपुर  40.  बाजार  केडी
 15...  छिकानी  41...  रहीमपुर
 16.  सावखिन्दी  42.  मालेगांव  हवेली
 17.  कारहे  43.  कोल्हेवाडी
 18.  पिम्पल  44.  रमनपुर
 19...  पारेगांव  कंडी  49.  जोले
 20.  पारेगांव  बीके  50.  हिबरगांव
 21.  पलास  खेड़ा  51.  नीमगांव  ताम्बी
 22.  साने  वाडी  52.  कोलवाढड़ें
 23.  वादजारी  53.  रनसम्ब  वाडी
 24.  कसाहे  54.  हिवर  गांव
 25.  नेमघवन  55.  शिरापुर
 26.  छोरकान्धे  56.  जॉस्बरुत  बीके

 156



 $  1913  22  1991

 57.  मण्डावे  बीके  84...  कोथाखेड
 58.  वरवान्दी  85...  कौथा  बीके
 59...  कवाथ  मल्हापुर  86.  वानकुन्टे
 60.  शिन्दोदी  87.  वारूदी
 61...  खाम्मे  88...  शिबलापुर
 62.  खरशिने  89,  पनीदी
 63  धघानगांव  90.  दिगरस
 64.  खाली  91...  मालुडो
 65.  कारेकाथी  92.  अम्बोरे
 66...  पिम्परी  लोक  93...  हंगेवाडी
 67.  नाग्दुर  खन्दरमाल  94.  शोंदगांव
 68.  अकलापुर  95.  कांकनपुर
 69...  कुरकुट  वाडी  96...  ओजर  बीके
 70.  दुमाला  97...  पिम्पारा
 71.  महसवाडी  98.  जखारी
 72.  कुकुन्दो  99...  कनोली
 73...  भोजदारी  100...  वाघापुर
 74.  अम्बी  खालसा  101...  निम्हाले
 72...  मालेगांव  102.  .  देगांव
 76  सवरगांव  घले  103...  घुलेवाडी
 77.  सावरगांव  टीएडी  104.  सुकेवाडी
 78.  जवाले  बालेश्वर  105.  मलदार

 79...  पोखरी  बालेश्वर  106.  खण्डगांव

 80...  पिम्पलगांव  माथा  107.  गुजलवाडी
 81.  दौलेसाहे  108.  कसारे  दुमाला

 2.  करजुले  109.  शवारे

 3  महलवाडी  110.  रावतेवाडी

 महाराष्ट्र  क ेअहमदनगर  जिले  में  इलेक्ट्रोलिक  टेलोफोन  केन्न

 3968.  श्री  यशवंत  राव  पाटिल  :  कया  संचार  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  महाराष्ट्र  क ेअहमदनगर  जिले  में  स्थिति

 जामखेड़  नेवासा  और  संगमनेर  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 संजार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पी०  वो०  रंगय्या  :  जी  हाँ  ।

 वर्ष  1991-95  के  दौरान  संस्थापित  किए  जाने  वाले  इलक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  का
 ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--  छः

 एक्सचेंज  का  नाम  क्षमता

 परनेर  200  लाहइनें

 कोपरगांव  1500  "

 शिरामपुर  3000  ”

 जामखेड़  384  ”

 नेवासा  384  ”

 संगमनेर  1500  ”

 —————
 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  क ेअहमदनगर  जिले  में  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज

 3969.  शी  यहावंत  राव  पाटिल  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  क ेअहमदनगर  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शन  प्राप्त  करने  हेतु  कितने  व्यक्तित
 प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ओर  इस  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  सभी  व्यक्तियों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  दे
 दिये

 अहमदनगर  जिसे  में  कितने  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  विचार  और

 अहमदनगर  के.उत  कस्बों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  एस०  टी०  डी०  सुविधा  से  जोड़ा  जा

 रहा  है  ?

 संचार  संत्रालय  में  उप  संत्री  पो०  बो०  रंगब्या  :  305.91  की  स्थिति
 के  अनुधार  टेलीफोन  कनेबद्यनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  6645  आवेदकों  के  नाम  दर्ज
 1995  तक  प्रतीक्षासूची  को  उत्तरोत्तर  रूप  से  निपटाने  के  लिए  विस्तार  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  18  नए  टेलीफोन  एक्सबेंज  संस्थाक्तित  किए  जाने  की
 योजना  है  ।

 छिरडी  में  एस०  टी०  डी०  सुधिधा  उपलब्ध  कराए  जाने  कौ  योजना

 अहमदनगर  एम  आई  डी  श्रीरामपुर  और  तकलीमान  में  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिग

 सुविधा  पहले  से  ही  उपलब्ध  कोपरगांव  से  बम्बई  तक  प्वाइंट  से  प्वाइट  एस  टी  डो  सुविधा
 पहले  ही  उपलब्ध  करा  दी  गई  है  ।
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 महाराष्ट्र  मे ंमहणदभगर  जिले  में  कये  डाकघर  सोलना

 3970.  श्री  यद्यवंत  राब  पाटिल  :  क्‍या  संचार  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  सरकार  का  महाराष्ट्र  के  अहमदनगर  जिले  में  नये  डाकधर  खोलने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बौ०  रंगस्या  :  इस  वर्ष  अहमदनगर
 जले  में  6  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकधर  खोलने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  बशरतें  कि  वे  विभाग

 द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  को  पूरा  करते  हों  ।

 ओर  चूकि  प्रस्ताव  अभी  त॑यार  किए  जा  रहे  इस  स्थिति  में  उनका
 ब्यौरा  दे  पाना  संभव  नहीं  है  ।

 ध्रमाव  उपकरणों  का  निर्माण  करने  वाली  कम्पवियां

 3971,  भी  मोहन  विष्णु  रावले  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  स्वामित्व  वाल्ली  टेलीफोन  उपकरणों  का  निर्माण  करने  वाली  कितनी

 कम्पनियां  और

 प्रत्येक  कारखाने  कौ  निर्माण  क्षमता  कितनी  है  और  इनमें  वास्तव  में  कितना  उत्पादन

 होता  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पो०  बौ०  रंगम्पा  :  मेसस॑  इण्डियन
 फोन  इन्हस्ट्रीन  लिमिटेड  बंगलौर  एक  मात्र  केन्द्रीय  सावंजनिक  उद्यम  है  जो  टेलीफोन  उपकरण
 बवाती  है  ।

 मेससे  आई  टी  आई  की  नेनी  और  श्रीनगर  में  तीन  यूनिटों  की  विनिर्माण

 क्षमता  और  उल्रादन  नीचे  दी  गई  तालिका  में  दर्शाया  गया  है  :--

 यूनिट  विनिर्माण  क्षमता  किया  गया  उत्पादन  वर्ष

 बेंगलूर  4.0  लाख  3,72,386  1930-91

 भेनी  4.5  लाख  3,62,500  1990-91

 श्रीनगर  2.0  लाख  42,725  1990-9
 ge पहन आनਂ -  ज  पइकनन--नन-म«ककमककनकन  नम  अनकरननननन-म  बम  ++नक  सका  खत  ए  7  एल  ee
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 ॥  केन  सिंचाई  परियोजना

 भिजरुवाब |
 3972.  कुमारी  उसा  सारतो  :  वया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने”की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  केन  धिचाई  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट
 केन्द्रीय  सरकार  को  प्राष्त  हो  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  परियोजना  को  कब  तक  स्वीक्ृति  दे  दिए
 जाने  की  संमावना  है  ?

 खल  संसाधन  मन्त्रो  विद्याथधरुण  :  और  नहीं  ।  मध्य  प्रदेश  राज्य

 सरकार  से  केन  सिंचाई  परियोजना  पर  संशोधित  रिपोर्ट  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  तकनीकी-आर्थिक

 मूल्यांकन  हेतु  प्राप्त  नहीं  हुई  संशोधित  प्रस्ताव  तैयार  करने  के  बाद  लाभ  तथा  लागत  के
 ब्यौरों  का  अन्दाजा  लगाया  जा  सकता  है  ।

 कृषि  आदानों  के  क्रय  और  वितरण  के  लिए  अल्पावधि  ऋण

 3973.  कुमारी  उस्रा  भारती  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1990-91
 के  दौरान  क्षि  आदानों  के  क्रय  तथा  उन्हें  किसानों  को  वितरित  करने  हेतु  प्रत्येक  राज्य  को
 कितना  अल्पावधि  ऋण  दिया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  अस्‍्त्री  मुल्लापल्ली  राज्य  सरकारों  को  कृषि
 आदानों  जैसे  डोजों  तथा  कीटनाशी  दवाओं  को  खरीद  और  वितरण  के  लिए  खरीफ  तथा
 रबी  मौसमों  हेतु  अलग-अलग  अल्पावधि  ऋण  दिये  जाते  90  तथा  90-91  मौसम
 के  राज्यों  को  स्वीकृत  अल्पावधि  ऋण  की  राशि  को  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  राज्यों  को  दिया  गया  अल्पावधिक  ऋण
 रु०

 क्र०्सं०  राज्य  का  नाम  दिया  गया  अल्पावधिक  ऋण

 90  रबी  90-91  कुल  1990-91
 मौसन  मौसम

 1.  आंध्र  प्रदेश  21.85  11.65  33,50
 2.  कर्नाटक  11.50  3.85  15.35
 2,  केरल  2.00  1.25  3.25
 4.  तमिलनाडु  9.10  8.85  17.95 5
 5.  बुजरात  शून्य

 12.95  12,95
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 1  2  3  4

 6.  मध्य  प्रदेश  11.25  5.90  VAS
 7.  महाराष्ट्र  19.30  6.40  25.70
 8.  राजस्थान  8.60  9.20  17.80
 9.  हरियाणा  5.45  5.20  10.65

 10.  पंजाब  8.10  6.75  14.85
 11,  उत्तर  प्रदेश  17.65  17.95  35.60
 12.  हिमाचल  प्रदेश  1.45  1.30  2.75
 13.  जम्मू  तथा  कश्मीर  श्न्य  1.70  1.70
 14.  असम  3.40  1.90  दि  5.30
 15.  बिहार  16.40  13.90  -  30.30
 16.  उड़ीसा  8.90  3.05  11.95
 17.  पश्चिमी  बंगाल  17.80  20.35  38.15
 18.  त्रिपुरा  श्न्य  0.69  0.60
 19.  मणिपुर  0.50  0.31  0.81
 20.  मेघालय  0.15  0.11  0.26

 अखिल  भारत  163.40  133.17  296  57

 लिलहनों  ओर  दालों  का  आयात

 ]
 3974.  श्री  राजवोर  सिह  :  क्‍या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विगत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  वर्ष-वार  तिलहनों  और  दालों  का  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  गया  और  उनका  कुल
 मूल्य  कितना  है  ?  .

 क्रथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुल्लापल्लो  :  दालें

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  दालों  का  आयात  इस  प्रकार  रहा  :--
 :  000  मीटरी  टनों

 :  करोड़  रुपयों  में  )
 ्

 1988-89  9  1989-90
 "1990-91

 )
 मात्रा  827  429  792

 मूल्य  383,50  227  86  473.24:
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 भारत  सरकार  की  मौजूदा  नीति  के  अनुसार  खाद्य  तेल  तथा  वनस्पति  तेल  प्राप्त  करने  के

 लिए  तिलहनों  का  आयात  राज्य  व्यापार  निगम  और  हिन्दुस्तान  तेल“निगम  के  जरिए  किया  जा
 सकता  है  |  पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  संगठनों  ते  तिलहनों  का  कोई  आध्रात  नहीं  किया  ।  अन्य

 तिलहनों  की  थोड़ी  मात्रा  का  आयात  किया  जियका  मूल्य  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  1988-89  1989-90  1990-91

 मूल्य  7.61  3.49  6.42
 रुपयों

 इलंक्ट्रोनिक  टंलोफोन  एक्सचेंजों  क ेउपकरणों  का  उत्पादन

 3975.  कुमारी  विभला  बर्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इस  दशक  के  अन्त  तक  प्रत्येक  गांव  में  ठेलीफोन  सेवा  उपलब्ध  कराने
 का  निर्णय  लिया

 हसके  लिए  कितने  इलेक्ट्रोनिक  टलीफोन  एक्सचेंजों  की  आवश्यकता

 इस  अवधि  के  दौरान  इण्डियन  टेलीफोन  इन्हस्ट्री  के  एककों  द्वारा  क्रितते  इलेक्ट्रोनिक
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  के उपकरणों  का  उत्पादन  करने  की  सम्भावना  और

 क्या  इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  द्वारा  नये  एकक  खोलकर  शेष  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन
 एक्सचेंज  उपलब्ध  करा  दिये  जायेंगे  ?

 संचार  मत्रालय  में  उप  मत्रो  पी०  वो०  रंगय्या  :  से  जी  लगभग
 5-76  लाख  गांवों  प्रत्येक  कम  से  कम  एक  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  की  योजना  है  ।
 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सबसे  निकटतम  विद्यमान  और  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  कनेक्शन
 दिए  जाएंगे  ।  छोटे  आकार  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  आई  टी  आई
 और  अन्य  विनिर्माताओं  के  पास  पर्याप्त  क्षमता  उपलब्ध  देश  में  बड़े  एक्सचेंजों  के  लिए  पर्याष्त
 उत्पादन  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिए  भी  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  जिनमें  की  मौजदा
 सुविधाओं  को  उन्‍नत  करने  की  योजना  भी  शामिल  है  लेकिन  फिलहाल  की  नई  यूनिट स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इलेक्ट्रोनिक  टेलोफोन  एक्सचेंजों  के उपकरणों  का  उत्पादन
 3976,  कुमारी  विमला  वर्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इ  डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्री  ने  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  उपकरणों  के  निर्माण
 के  लिए  कुल  कितने  एकक  स्थापित  किये

 इन  पर  कितनी  लागत  आयी  और  उत्पावन  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्वारित  किया  गया
 है  तथा  इनका  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ
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 इन  एककों  के  उत्पादन  को  उनके  लक्ष्य  के  स्तर  तक  लाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा

 रहे  और

 प्रत्येक  एकक  को  हुई  हानि  और  लाभ  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संघार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पो०  बी०  रंगम्या  आई०  टी०  आई०  ने

 इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  उपस्कर  बनाने  के  लिए  बंगल्र  नगर

 मनकापुर  और  रायबरेली  में  चार  यूनिट  स्थापित  की  हैं  ।

 चारों  स्थानों  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  उपस्कर  के  उत्पादन  के  लिए  प्रस्तावित
 31.3.1991  तक  वास्तविक  वर्ष  1990-91  के  लिए  लक्ष्य  और  उत्पादन  निम्नलिखित
 तालिका  में  दिए  गए  हैं  :---

 यूनिट  का  नाम  परियोजना  31.3.1991  1990-91  में  उत्पादन

 निवेश  लागत  तक  किया  गया  की  लाइनें
 वास्तविक  व्यय  लक्ष्य  उपलब्धि

 रुपयों  रु०

 _  .  ऊ  ्ृू॒क्‍चक्‍चचचर  इ  इ  ृ  उ“उउउ  फ

 बेंगलूर  46.38  18.79  275  218.5
 नगर

 मनकापुर  219.35  193.11  500  448.3

 रायबरेली  19.35  4.49  16  6.1

 पालघाट  67.57  55.62  107.6  32.7
 टीए  +डिजीटल

 एक्स  के  45  किलो  टीएएबस  का
 सकिट  42.7  किलो

 -  सक्तिट

 उत्पादन  में  सुघार  जाने
 के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  जा  रहे

 “-  वितरण  और  लागत  पर  आधारित  नई  प्रोत्साहन  योजना  शुरू  करना  ।
 ---  सभी  स्तरों  पर  उत्पादकता
 --  प्रौद्योगिकी  का  उन्नयन  ।.
 _  घटको  और  प्रक्रिया  में  मानकीकारण  अपनाना  ।
 --  बेहतर  सामग्री  योजना  ।
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 वर्ष  1990-91  के  दौरान  प्रत्येक  यूनिट  का  हानि  और  लाम  का  विवरण  नीचे  दिया
 गया  -

 रुपयों

 यूनिट  का  नाम  वर्ष  1990-91  का  लाम  हानि

 बेंगलूर  नगर  7.75  —

 पालघाट  0.06  —

 मनकापुर  है  46.80  _

 रायबरेली  0.05  —

 ई०्सी०  ग्रेड  एल्पूमिनियम  के  मूल्य  में  बढ़

 ]

 3977.  शरीमतो  महेन्द्र  कुमारी
 को  दसात्रेय  बडारू

 |
 :  क्या  खान  मंत्रों  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 शो  मगवान  हांकर  रावत

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  ई०  सी०  ग्रेड  एल्यूमिनियम  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में
 कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 उस  पर  वया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राश्ष्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  जी  हां  ।

 केबुल  एंड  कन्डक्टस  मैन्यूफैक्चरिंग  एसोसिएशन  आफ  इण्डिया  से  एक  अभ्यावेदन  मिला
 जिसमें  अन्य  के  यह  उल्लेख  है  कि  सभी  अलौह  धातुओं  के  देशी  मूल्य  कम  से  कम  9  महीने

 के  लिए  पिछले  मूल्य  स्तर  पर  ही  रखे  जाएं  तथा  एल्यूमिनियम  का  आयात  सोमा  शुल्क  में  कटौती

 उदार  कर  दिया

 एल्यूमिनियम  सी०  ग्रंड  के  मूल्यों  पर  सरकारी  नियन्त्रण  नहीं  नयी
 व्यापार  नीति  की  धोषणा  होने  अब  एल्यूमिनियम  का  आयात  एक्जिम  स्क्रिप्स

 के  माध्यम  से  किया  जा  सकतः  एल्यूमिनियय  के  आयात  पर  सीमा  देशी
 उपलब्धता  सहित  विभिन्‍न  कारकों  को  ध्यान  में  रख  निर्धारित  कियः  गया  है  ।

 देश  में  खनिज  के  भंडार
 3978.  भ्ीमतो  महेन्द्र  कुमारी

 झोमतो  सुमित्रा  सहालन  ८  :  क्या  खान  संत्रो  यह  बताने  की  क्षृपा  करेंगे  कि  :
 भी  माग्ये  गोवधंन

 विभिन्‍न  राज्यों  राज्यवार  विभिन्‍न  खनिज  पदार्थों  के  भंडारों  की  अनुमानित  मात्रा
 बया
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 (@)  विगत  तोन  वर्षों  के  वर्षवार  तथा  राज्यवार  निकाले  गये  प्रत्येक  खनिज  पदार्थ
 की  मात्रा  क्‍या

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  इनके  वाणिज्यिक  उत्खनन  के  लिये  राज्यवार  कोई  योजना

 विगत  तीन  वर्षों  में  वंवार  तथा  राज्यवार  निर्यात  किये  गये  प्रत्येक  खनिज  पदार्थ  की
 मात्रा  क्‍या  और

 (३)  वर्ष  1991-92  के  दोरान  इन  खनिज  पदार्थों  के  निर्यात  के  लिये  राज्यवार  निर्धारित
 लक्ष्य  क्या  है  ?

 खात  मंत्रालय  के  राज्य  सस्त्रो  अलराम  सिंह  :  से  (४)  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 खाद्य  तेल  उत्पादन  में  आत्मनिर्भरता

 3979,  शी  भाग्ये  सोबर्भन  :  क्या  कृषि  मन्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिलहनों  का  वर्तमान  राज्यवार  उत्पादन  कितना  और

 सरकार  द्वारा  तेलों  के  उत्पादन  में  आत्मनिर्मरता  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंजालय  में  दाज्य  संतज्रो  सुल्लापललो  :  वर्ष  1989-90  तथा
 1990-91  के  दौरान  तिलहनों  के  राज्यवार  उत्पादन  का  विवरण  निम्न  प्रकार

 (000  मीटरी  टन  में

 राज्य  1989-90  1990-91

 (  अस्जायी )

 आन्ध्र  प्रदेश  2248.5  3074.0

 अक्षम  146.2  209.0

 बिहार  340.1  184.0

 गुजरात  2486,9  2076.0

 हरिमाणा  428.8  691.0

 हिमाचल  प्रदेश  5.2  6.0

 जम्मू  और  कश्मीर  28.5  38.0

 कर्नाटक  1415.4  1278.0
 केरल  18.4  13.0

 मध्म  प्रवेदा  2242.0  _ 2982.0
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 महाराष्ट्र  1835.1  1805.0

 उड़ीसा  830.1  899.0

 पंजाब  107.2  211.0

 राजस्थान  1845.2  2503.0

 तमिलनाडु  1305.7  1279.0
 उत्तर  प्रदेश  1181.3  1332.0
 पश्टिसमी  बंगाल  418.3  438.0

 अन्य  66.6  81.0

 अखिल  भारत  :  16749.5  19099

 किसी  एक  निश्चित  समय  सीमा  में  खाद्य  तेलों  में  आंत्म-निर्मे रता  प्राप्त  करने  के

 तिलहनों  तथा  दालों  के  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  एक  मिशन  पद्धति  अपनायी  गयी  है॥  इस
 समस्या  का  सभी  दृष्टियों  से समाधान  करने  के  लिए  अर्थात्‌  उत्पादन  तथा  परिसंस्करण  तकनोलाजी
 का  विकास  किसानों  के  लिए  आदान  सहायता  सेवा  तथा  विपणन  हेतु  विभिन्‍न  कार्यक्रम

 शुरू  किये  गये  किसानों  की  आदान  सहायता  सेवा  तिलहन  उत्पादन  कार्येक्रम  के  कार्यान्वयन  के

 जरिए  प्रदान  की  जाती  है  जिसमें  बीजों  के  उत्पादन  तथा  राइजो  वियल  पौध  रक्षण
 रसायनों  तथा  उन्‍नत  क्रुषि  उपस्करों  एवं  जिव्सम  तथा  पाइराइट्स  बितरण  पर  आर्थिक

 सहायता  देने  की  व्यवस्था

 भाषाई  अल्पसंख्यक

 3980.  भी  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्या  गृह  सम्त्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 भाषाई  अल्पसंख्यकों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी  है  :

 (a)  भाषाई  अल्पसंख्यकों  की  माषाओं  के  सम्त्रधंन  और  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  ओर

 मारत  के  संविधान  की  धारा  के  अन्तगंत  किन-किन  राज्यों  को  इस  सम्बन्ध  में
 निदेश  जारी  किए  गए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तबा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  एम
 :  भाषाई  अल्पसंख्यकों  की  राज्यवार  सूची  माषाई  अल्पसंख्यकों  के  आयुक्त  की

 रिपोर्ट  में  दी  गई  जिसे  29  1991  को  लोक  समा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 सरकार  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  के  तहत  भारत  में  भाषाई  अल्पसंख्यकों  के

 लिए  आयुक्त  की  नियुक्ति  की  है  ।  सरकार  को  वाधिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करता  जिसमें  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  भाषाई  अल्पसंख्यकों  की  साथाओं  को  बढ़ाबा  देते  और  बिकास  करने  के  लिए
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 विभिन्‍न  उपायों  की  सिफारिश  की  जाती  राज्य  सरकारों  जहां  केन्द्रीय  मंत्रालय/विभाग
 सम्बन्धित  द्वारा  आयुक्त  की  सिफारिशों  पर  आवश्यक  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 कल्याण  मन्त्रलय  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अन्तगंत  किसी  राज्य  को  कोई
 निदेश  जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 विशेष  लाधान्त  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अभ्तर्गत  बाजरे  को  शासिल  करना

 ]

 3981.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  कृषि  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाजरे  को  विशेष  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मुल्लापल्लो  और  मक्का  और

 कदन्नों  के  लिए  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  1990-91  से  13  राज्यों  अर्थात्‌  आन्ध्र

 बिहार  हिमाचल  जम्मू  व  काश्मी  मध्य

 तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  कार्यक्रम  के
 कार्यान्वयन  के  लिए  जिलों  का  चयन  किया  गया  है  अर्थात्‌  मकका  के  लिए  (59  )  ज्वार  के

 लिए  (68  बाजरा  (49  तथा  रागी  (31  ताकि  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़
 सके  ।  1991-92  में  20  करोड़  रुपये  के  एक  परिव्यय  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 ता

 जारा  बेक

 3982.  श्री  गिरधारो  लाल  सार्गव  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  देश  में  चारा  बक  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  क्‍या  ये  चारा  बैंक  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  और  जिला  मुख्यालय  में

 स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 कृषि  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापललो  :  नहीं  ।
 प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  वित्त  निगम  के  जयपुर  कार्यालय  में  राष्ट्रीय  भ्वज  फहराना

 3883  थ्रो  गिरधारों  साल  भार्गव  :  क्‍या  गृह  मसश्त्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  इस  वर्ष  गणतंत्र  दिवस  पर  राजस्थान  वित्त  निगम  के  जयपुर  कार्यालय  पर  राष्ट्रीय

 घ्वज  फहराया  गया  और

 यदि  तो  उसके  बा  कारण  हैं  ओर  इस  संबंध  में  क्या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?
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 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  शज्य  संत्री  एम०  ह
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 राजस्थान  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि  प्रत्येक  गणतन्त्र  दिवस  पर  उद्योग

 जयपुर  जहां  राजस्थान  वित्त  निगम  का  प्रधान  कयालिय  स्थित  समारोह  के  राष्ट्रीय  ध्वज
 फहराया  जाता  है|  राजस्थान  बित्त  निम्म  के  जययुर  स्थित  के  अधिकारियों  और  कमंचारियों
 के  लिए  इसके  प्रधान  कार्यालय  के  कमंचारियों  उद्योग  भवन  में  होने  वाले  मुख्य  रस्मी  समारोह
 में  उपस्थित  होना  अपेक्षित  है  ।

 विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्मक्रम  के  अन्तर्गत  उषले

 गहरे  कु  ओं  का  निर्माण

 3984.  श्री  गिश्घारी  लाल  भार्गव  :  क्‍या  कृषि  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  कीकछृपा  करेंगे  कि  :

 विशेष  खाद्यान्न  उस्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उथले  नलकृपों/गहरे  कु  ओं  के  निर्माण  के
 लिए  राज्यों  को  सहायता  देने  का  मानदंड  कया  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अब  तक  राज्यों  को  कितनी  सहायता  दी  गई

 कार्यक्रम के  क्या  राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  के  सभी  जिलों  में  इम  कार्यक्रम  के  विस्तार  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  मया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  मुल्खापललो  रामच्माम  )  :  (  विशेष  खाद्यान्न  उत्बायन
 कार्यक्रम  के  तहत  उथले  नलकूप/खोदे  हुए  कुओं  के  निर्माण  के  लिए  राज्यों  को  सहायता  देने  के  लिए
 अपनाये  जाने  वाले  मानदण्ड  निम्नलिखित  मान्यताओं  पर  आधारित

 अधिक  मूमिगत  जल  के  जल  स्तरों  का  होना  ।
 2.  ऐसे  राज्य  जिनमें  दोहन  के  पर्याप्त  मूमियत  जल  की  क्षमता  सहित  गेहूं  और  चावल  के

 फसल-चक्र  वाले  जिले  महत्वपूर्ण  तौर  पर
 3.  केन्द्रीय  सहायक  अनुदान  के  समान  योगदान  करने  के  लिए  निश्चित  बजट  प्रावधान  करने

 वाले  राज्य  और

 4.  निकास  प्रणाली  तथा  लवणठ्ा  की  समस्याओं  को  रोकने  के  लिए  और  सतही  जल
 के  संयुकत  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देना  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 हां  ।  राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  में  इस  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिए  अनुरोध किया

 राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया है और राज्य सरकार को सूचित गया है कि वर्ष के लिए केन्द्रीय आअन्टन सम्बन्क्ति राज्यों को'कहले हीं किए जा
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 चुके  हैं  क्योंकि  यह  योजना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  से  जारी  योजना  है  ।  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष
 के  दौरान  उबत  कार्यक्रम  के  तहत  राजस्थान  को  शामिल  करना  संभव  नहीं  है  ।  आगे  यह  भी  बताया
 गया  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  कार्यक्रम  के  लिए  व्यय  वित्त  सपिति  के  ज्ञापन  में  संशोधन
 करते  समय  1992-93  से  भारत  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 विवरण

 1988-89  से  1991-92  के  दौरान  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  उथले

 कृप|खोदे  हुए  कु  ओं  के  निर्माण  के  वास्ते  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की  सहायता  के  लिए  के  केन्द्रीय
 प्रायोजित  योजना  के  क्रियान्वयन  हेतु  राज्यवार  और  वर्षवार  निमु क्त  की  गई  कंन्द्रीय  धनराशि  ।

 क्रम  सं  राज्य  के  दौरान  कार्यक्रम  के  तहत  निमुत
 की  गई  धनराशि

 1988-89  1989-90  1990-91  1991-92

 किस्त )

 आन्ध्र प्रदेश 620.88 600.00 2. असम 86.50 25 3. बिहार 64 4. ग्रुजरात 32.40 48.85 >< ॥2.50 >. हरियाणा छ््न्य शून्य शून्य 6. कर्नाटक 450.00 श्न्य श्न्य शून्य 7. मध्य प्रदेश 450.00 925.00 8. महाराष्ट्र 75.00 50.00 श्न्य 9. उड़ीसा 723.54 75.00 229.70 93.75 तमिलनाडु 40.50 336,29 >< »< 50.00 उत्तर श्रदेद 4573.68 पश्चिम बंगाल 546.36 कुल 6625.50 9787.49 2462.50 » के लिए लाख रुषये झामिल हैं । »« >८ के लिए 36,29 लाख रुपये शामिल हैं । * चूकि राज्य सरकार ने के दौरान इस कार्यक्रम का मूल्यांकन नहीं किया था इसलिए तमिलनाडु सरकार द्वारा इस धनराक्षि को लौटा दिया कर्नाटक और महाराष्ट्र को घनराशि निमु क्‍त नहीं की गई क्योंकि पिछले वर्ष नि्मु कत धनराशि में से पर्याप्त शेष केन्द्रीय धनराशि जो खब नहीं की गई उनके पास बची हुई
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 त्रिपुरा  में  बगावत  पर  काबू  पाने  के  लिये  जाधिक  उपाय

 3985.  श्लोमतो  बिभू  कुमारी  देवो  :  क्या  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुवाद ]
 क्या  त्रिपुरा  सरकार  ने  बगावत  पर  पाने  की  दृष्टि  से  बाषी  युवकों  को  प्रशिक्षण

 और  रोजगार  देने  की  ठप्रवस्था  करने  के  लिए  एक  मुशझत  आशिक  उपाबों  का  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  तथा  गह  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  एम०  एस०
 खेकब  )  :  से  मारत  त्रिपुरा  सरकार  और  त्रिपुरा  नेशनल  वालंटियर  एन०

 के  प्रतिनिधियों  के बीच  12  1988  को  एक  त्रिपक्षीय  समकोते  पर  हस्ताक्षर  किए
 गए  अन्य  बातों  के  समझौते  त्रिपुरा  क ेआदिवासी  युवकों  को  प्रशिक्षण  और
 गार  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  है  ।  राज्य  सरकार  और  टी०  एन०  ब्री०  द्वारा  समय-समय  पर
 कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  संयुक्त  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  हैं  ।

 बंगलादेशियों  का  बड़ी  संलुया  में  हमारे  देश  में  आगमन

 3986.  श्ीसती  बिभ्‌  कूमारो  देवों  "
 शो  एस०  सिवनाल  :  क्‍या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हरी  ललित  उरांव  |

 वया  यह  सच  है  कि  बंगलादेश  से  हमारे  देहा  में  बड़ी  संख्या  में  आगमन|घुसपैठ  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  है और  ऐसे  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  जो  गत
 तीन  वर्षोਂ  के  दौरान  वर्ष-वार  यहां  आये  और  वे  किन  राज्यों  में

 उनमें  से  कितने  लोगों  के  पास  वंद्य  प्रमाण  पत्र

 कया  इस  सम्बस्ध  में  बांगलादेश  सरकार  से  बात  की  गई  और

 (३)  यदि  तो  तत्संबन्धी  निष्कर्ष  क्या  रहा  और  ऐसे  आगमन/घुसपठ  को  रोकने  के  लिए
 क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  मम्त्रो  एस०  एस०
 :  मारत  में  बंगला  देशी  शष्ट्रिको  क ेआगमन/घ्‌ सपंठ  करने  की  रिपोर्ट  मिली  हैं  ।

 और  चूंकि  अधिकांश  बंगलादेशी  राष्ट्रिक  चोरी-छिपे  प्रवेश  करते  हैं  और
 गत  हो  जाते  हैं  अथबा  जिनके  पास  वंद्य  दस्तावेज  होते  हैं  बे  भी  अपने  को  पंजीकृत  नहीं  कराते

 यह  निश्चित  करना  संभव  नहीं  है  कि  मारत  में  ऐसे  कितने  व्यक्ति  रह  रहे  हैं  ।

 और  अनेक  अवसरों  पर  बंगला  देश  सरकार  के  साथ  यह  मामला  उठाया  गया

 है  परन्तु  यह  अधिक  प्रभावी  नहीं  हो  पाया  समस्या  को  धुलझाने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा
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 अन्य  एजेन्सियों  द्वाशा  गत  गहन  करने  सहित  अनेक  उपाय  किए  गए  हैं  ।  जब  कमी  भी  घुसपेठिये  पकड़े
 जाते  हैं  तो  उन्हें  बंगलादेश  वापस  भेज  दिया  जाता  है  ।  जब  कमी  मी  घुसपंठिये  पकड़े  जाते  हैं  तो

 उन्हें  बंगलादेश  वापस  भेज  दिया  जाता  है  :  बेहतर  संचार  व्यवस्था  के  लिए  सीमा  पर  सड़क  बनाई
 जा  रही  घुसपेठियों  का  पता  लगाने  के  लिए  चलते-फिरते  टास्कफास  का  गठन  किया  गया  है
 इसके  राज्य  सरकारों  को  स्थायी  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  बगलादेशी  घुसपेठियों  का  पता
 लगते  उन्हें  वापस  भेजा/धकला  जाए  ।  राज्य  सरकारों  को  यह  अधिकार  भी  हैं  कि  वे  विदेशी

 1946  के  अधीन  घुसपैठियों  के  खिलाफ  मुकदमा  चलाएं  ।

 काकाडव्‌  साई  परियोजना

 3987.  भी  एस ०  श्मन्ना  राय  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  काकाडवू  सिंचाई  परियोजना  पर  पहले  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  था

 और  इस  पर  आज  तक  कितनी  घनराशि  खर्च  की  जा  चुकी  और

 परियोजना  की  वतंमान  स्थिति  क्या  है  तथा  इस  परियोजना  के  पूरा  हो  जाने  पर  सिचाई
 क्षमता  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  संमावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्यायरण  :  ओर  राज्य  सरकार  के  अनुरोध
 केरल  की  काकाडबू  सिंचाई  परियोजना  वर्ष  ।983  में  जलमरन  क्षेत्र  में  लोगों  की  आपत्ति  के  कारण

 विक्षेषज्ञ  समिति  द्वारा  विस्तृत  अध्ययनों  हेतु  शुरू  की  इसलिए  परियोजना  1985
 में  संशोधन  हेतु  राज्य  सरकार  को  लौटा  दी  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  तकनीकी-आथिक

 मूल्यांकन  हेतु  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  नहों  हुई  है  ।

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  1974  में  मूलतः  प्राप्त  काकाडवू  सिंचाई  परियोजना  की  अनुमानित
 लागत  13.36  करोड़  रुपए  थी  ॥  राज्य  के  वार्षिक  योजना  प्रलेख  !99  1-92  के  राज्य

 कार  ने  1991  तक  1.84  करोड़  रुपए  का  व्यय  किया  मूल  रिपोर्ट  के  अमुसार  परियोजना
 में  41,760  हेक्टेयर  क्षेत्र  की  वाधिक  सिंचाई  की  परिकल्पना  है  ।

 कर्नाटक  में  ग्राम  पंचायतों  को  टेलीफोन

 3988.  शोमतो  बासवराजेश्वरो  ।  क्या  सचार  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  i

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  की  समी  ग्राम  पंचायतों  में  टेलीफोन  लगाने  की  कोई
 योजवा  बनाई

 यदि  तो  कर्नाटक  में  कितने  गांबों/पंचायतों  को  टेलीफोन  उपलब्ध  कराये

 उस  पर  कुल  कितना  ध्यय  और

 1991-92  के  दौरान  कर्नाटक
 में

 कितने  गांवों  को  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी

 जायेगी  ?
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 __  9  ७  0  छृरररर  रड  पपभहफपूई  टू “प:पईभधप"ैतशिण/ण//

 संचार  मंत्रालय  में  उप  सस्त्रो  पो०  वी०  रंगब्या  :  जी  हां  ।

 कुल  8305  ग्राम  पंचायतों  में
 से

 3373  ग्राम  पंचायतों  में  टेलीफोन  सुविध्रा  पहले  ही

 उपलब्ध  है  ।  शेष  ग्राम  पंचायतों  में  1991-95  के  दौरान  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  कराने  की

 योजना

 रु०  50  करोड़

 1991-92  के  दौरान  270  ग्राम  पंचायतों  में  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  कराने  की

 योजना  है  |

 कर्नाठक  में  बागवासो-परियोजनाएं

 3989.
 We  a ee  |

 :  क्‍या  कृषि  मंन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  राज्य  में  बागवानी  के  विकास  के  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितने  प्रस्ताव  मंजूर  किये  जा  चुके  और

 इन  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  सम्त्रालय  सें  राज्य  ससत्रो  मुल्लापललो  :  से  कर्नाटक  सरकार
 ने  निम्नांकित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं  :--

 (1)  बिदेज्ञो  सहायता

 1.  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  कर्नाटक  में  बागवानी  फसलों  का  उत्पादन/उत्पादकता  बढ़ाने
 एवं  विपणन  तथा  परिसंस्क रण  सुविधाएं  विकसित  करने  के  लिए  बागवानी  का  समेकित  विकाप  ।

 विश्व  बैंक  ने  उष्णकटिबंधीय  बागवानी  परियोजना  के  समेकित  विकास  के  अधीन  इस  प्रस्ताव
 को  शामिल  करने  की  सलाह  दी  है  ।

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  की  सहाँयता  से  कर्नाटक  में  नारियल  का  उत्पादन/उत्पादकता
 बढ़ाने  के  लिए  नारियल  के  पोघ  रोपण  का  विकास  ॥  राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह
 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  अनुरूप  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत

 (2)  1991-92  के  दोरान  फलों  और  पुष्पोत्पादन  के  विकास  के  लिये  दो  केन्द्रीय  प्रायोजित
 योजनाएं  और  परिसंस्करण  इकाइयों  की  सहायता  के  लिए  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  जुलाई
 1991  में  राज्य  सरकार से  प्राप्त  हुई  1991-92  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  प्लान  स्कीम  को  पहले
 ही  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  अब  सुझाई  गई  स्कीमों  को  चालू  वर्ष  के  दौरान  शामिल  नहीं
 किया  जा  सकता  ।
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 कर्नाटक  जल  विभाजकों  सम्बन्धी  परियोजनाओं  का  विकास

 3990.  श्रीमती  बासवराजेद्वरी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  कुछ  चुनी  हुई  कृषि  विकास  परियोजनाओं  को  वित्त  पोषित  करने  संबंधी
 सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  वर्ष  1989  में  क्रडिटेनस्टाल  फर  वीडुराफन  मिशन  ने  मारत
 की  यात्रा

 यदि  तो  क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  कुछ  जल-विमाजक  परियोजनाएं  केन्द्रीय  सरकार
 की  मंजूरी  के  लिए  भेजी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  मिशन  तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  का  अनुमोदन  किया  और

 (३)  यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्लापल्ली  :  हां  ।

 से  (2)  कर्नाटक  सरकार  ने  माण्डया  और  हसन  जिलों  में  स्थित  10
 जल-विभाजकों  के  लिए  1991  में  एक  समेकित  जल-विभाजक  प्रबन्ध  परियोजना  तैयार  की
 है  जिसमें  654.2  मिलियन  रुपए  की  लागत  पर  114956  हैक्टेयर  क्षेत्र  कवर  किया  इस
 परियोजना  को  वित्त  पोषित  करने  के  लिए  इसे  क्र  डिटान्सटाल्ट  पर  वीड्राफन  को  प्रस्तुत  किया

 जाएगा  ।

 तेल  ताड़  संबंधी  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र

 3991.  श्रीमती  बासवराजेश्वरी  :  क्या  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  कर्नाटक  के  शिभोगा  जिले  में  तेल  ताड़  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  अनुसंधान
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापलली  :  और

 ताड़  पर  एक  राष्ट्रीय  केन्द्र  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  है  लेकिन  इसके  स्थान  और  स्थापना  के
 बारे  में  अंतिम  निर्णय  अमी  लिया  जाना

 मारत-बंगलादेश  सोमा  पर  तस्करी

 3992.  थी  साईमन  मरान्‍्डो
 श्री  मनोरग्जन  सुर

 क्‍या  मारत-बंगलादेश  सीमा  पर  बड़े  पैमाने  पर  चोरी  और  डकेती  की

 नाएं  हों  रही

 |
 क्या  गृह  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 नीता  उ  ो़  जज  __  न  तल  लीन

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  जब्त  की  गई  वस्तुओं  और  गिरफ्तार  किए  गए
 लोगों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  अवधि  के  दौरान  पशुओं  की  चोरी  की  कितनी  घटनाओं  की  सूचना  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  सन्‍्त्रालय  सें  राज्य  सम्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  एस०
 :  सरकार  को  जानकारी  है  कि  मारत-बंगला  देश  सीमा  पर  चोरी  और  तस्करी  की  कुछ

 घटनाएं  हो  रही  हैं  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 गहत/नाका  को  गहन  कर  दिया  गया  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पर  बेहतर  निगरानी  के
 लिए  निगरानी  बूर्जों  का  निर्माण  किया  गया  है  और  चौकसी  बढ़ा  दी  गई  सीमा  पर  बेहतर
 चोकसी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  दिवन  प।०एन०वी०  दूरबीन  और  हाथ  से  पकड़ी
 जाने  वाली  सचंलाइट  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ।  चौकसी  प्रमावी  रूप  से  निगरानी  रखने  और

 तुरन्त  प्रतिक्रिया  करने  के  लिए  सीमा  गइती  दल  द्वारा  जीप/मोटर  साइकिल  पर  सवार  होकर
 फिरती  गश्त  लगाने  की  कारंवाई  लागू  की  गई  है  ।
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 लिखित  उत्तर  22  1991
 तनमन

 बिहार  में  आम  के  पेड़  लगाना

 3997.  श्री  साईमन  भरान्डी  :  ग्या  कृषि  मस्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आमों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  बिहार  में  सन्‍्थाल  परगना
 और  छोटा  नागपुर  के  वन  क्षंत्रों  मे ंआम  की  नई  किस्मों  के  वृक्ष  लगाने  का  ढोेई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  सें  राज्य  सनन्‍्त्रो  मुल्लापल्लो  :  बिहार  में  आमों  के
 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सन्‍्थाल  परगना  और  छोटा  नागपुर  के  वन  क्षेत्रों  मे ंआमों  की  नई  किस्मों
 के  पौधे  लगाने  का  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं

 प्रशइन  ही  नहीं  उठता  8

 दुअई  के  साथ  प्रत्यपंज  संधि

 3994.  भी  साईमन  सराण्डी  :  क्या  विदेश  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अपराधियों  के  प्रत्यपंण  के  सम्बन्ध  में  सरकार  दुबई  के  साथ  एक  प्रत्यपंण  संधि  पर
 विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विदेश  सम्त्रो  साथव  सिह  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अपर  ताप्तो  ओर  बारगो  बांध  परियोजना

 3995.  श्री  महेख  कुमार  सिह  आकुर  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:ः

 क्‍या  अपर  ताप्ती  और  बा”गी  बांध  परियोजना  का  निर्माण  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  कब  से और  इन  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना
 और

 इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  पर  कितनी  सिंचाई  क्षमता  प्राप्त  होने  की  संमावना

 जल  संसाधन  सन्‍्त्री  विद्याचरण  :  और  जी  महाराष्ट्र  की  अपर
 ताप्ती  परियोजना  तथा  मध्य  प्रदेश  की  बारगी  बहुप्रयोजनी  परियोजना  पर  निर्माण  कार्य
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  झुरू  किया  गया  अपर  ताप्ती  परियोजना  के  1995  में  पूरा
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 होने  का  कार्यक्रम  तथा  वारगी  बहुप्रयोजनी  परियोजना  को  1995  के  आगे  ले  जाए  जाने  का
 कार्यक्रम  है  ।

 अपर  ताप्ती  परियोजना  तथा  बारगी  बहुप्रयोजनी  परियोजना  की  चरम  सिंचाई
 क्षमता  55,140  हेक्टेयर  तथा  2,19,800  हेक्टेयर  है  ।

 ।  अन्तरब्ट्रीम  मानवाधिकार  संगठन  हारा  भारत  के  दोरे  के  लिए  अनुरोध /

 ]
 3996.  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  दिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मानवाधिकार  संगठन  मारत  के  कुछ  भागों  का  दौरा
 करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  भन्‍्त्रो  माधवर्सिह  :  हां  ।

 एमनेस्टी  इन्टरनेशनल  ने  जम्मू  व  उत्तर  पूर्वी  आंध्र

 महाराष्ट्र  तथा  तमिलनाडु  की  यात्रा  करने  के  लिए  अनुमति  मांगी

 सरकार  इन  अनुरोधों  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 कावेरी  में  जल-प्रवाह  को  मापने  हेतु  नया  उपकरण

 3997.  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  जल  संसाधन  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्‍या  सरकार  ने  कावेरी  में  बह  रहे  जल  की  सही  मात्रा  के  प्रमाण  हेतु  नया  उपकरण
 लगाने  के  लिए  आदेश  दिया

 थदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 विद्यमान  उपकरण  के  अनुसार  तमिलनाडु  में  प्रवाहित  हो  हे  जल  की  मात्रा  क्या

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  कावेरी

 बैसिन  में  प्रयोग  हेतु  नए  मापन  उपकरण  का  आदेश  नहीं  दिया  है  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  कावेरी

 बेसिन  में  16  मापन  और  तिकास  केन्द्रों  का  नेटवर्क  है  ।  इनमें  से  6  केन्द्र  कावेरी  नदी  की  मुख्य  धारा

 पर  स्थित  निकास  प्रक्षण  चालू  मीटरों  की  सहायता  से  किया  जाता  है  और  इसके  लिए  कोई

 नया  उपकरण  आयश्यक  नहीं

 पहली  1991  से  शुरू  जल  वर्ष  के  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  बीच

 सीमा  के  निकट  कावेरी  पर  बिल्ली  गुडुलु  केन्द्र  पर  मापे  गए  जल  की  मात्रा  46  1991

 ज़्क  3832  मिलियन  बयूबिक  मीटर  होने  का  हिसाब  लगाया  गया  है  ।
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 UES

 दक्षिण  पूर्व  एशियाई  देशों  के  साथ  सस्यस्ध

 3998.  थ्रो  सुकुल  बालकव्ण  वासनिक  :  क्‍या  बिवेश  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दक्षिण  पूर्व  एशियाई  देशों  के  संगठन  के  साथ  निकट

 लारिक  सम्बन्ध  रखने  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  की  मई  पहल  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 दक्षिण  पूर्व  एशियाई  देशों  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  ?

 विदेश  मंत्रो  माधवसिह  :  माश्त  और  के  अलग-अलग  देशों
 के  बीच  विद्यमान  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  के  भारत  ने  एक  दल  के  रूप  में  एसियान  के  साथ  हमेशा
 ही  धनिष्७  सम्बन्धों  को  महत्व  दिया  है  ।

 और  देशों  के  साथ  स्तर  पर  भारत  की  बातचीतਂ  शुरू  करने
 के  लिए  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 विपणन  आसूचना  केस

 3999.  श्री  बो०  शोमनाव्रोइवर  कया  कृषि  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विषणन  आसूचना  केन्द्रों  की  स्थापना  की

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  वे  केन्द्र  स्थापित  किये  गए

 इन  केन्द्रों  की  स्थापना  के  उ््  इय  वय/-क्या

 क्या  इन  केन्द्रों  के  क्रियाकलापों  और  किसानों  के  लिए  उनकी  उपयोगिता  कं  बारे  में
 कोई  अध्ययन  किया  गया  और

 (३)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  हां  ।

 मंडी  आसूचना
 नई  त्रिवेन्द्रम  और  मुवनेश्वर  में  स्थिति

 मंडी  आसूचना  केन्द्र  रथापित  करने  के  मुख्य  उहं श्य  इस  प्रकार  थे  .(1)  स्टाफ  द्वारा
 उनके  क्षेत्रों  को  मंडियों  का  नियमित  दौरा  करना  |  (2)  राज्य  सरकारों  को  प्राथमिक  आसूचना
 एजेंसियों  मंडी  आसूचना  एकत्र  करने  क॑  बारे  तत्काल  मार्ग  निर्देश  (3)  चाल  मूल्यों
 और  मंडो  की  स्थिति  फसल  के  आसार  से  सम्बन्धित  आवधिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  (4)  राज्य
 सरकारों  के  फसल  खाद्य  एवं  नागरिक  आपूर्ति  अर्थ  और  सांख्यिकी  ब्यूरो
 अभिलेख  से  सम्बन्धित  विभागों  और  विभिन्न  क्रषि  जिन्‍्सों  की  अधिप्रष्ति  से  सम्बन्धि  एजेंसियों  से
 सम्पर्क  बनाये  रखना  ओर  (5)  विपणन  के  विभिन्‍न  पहलुओं  का  समय-समय  पर  अध्ययन  करना  ।
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 (8)  अध्ययन  से  यह  पता  चला  है  कि  इन  कन्द्रों  द्वारा  मूल्य  आंकड़े  एकत्र  करने  और  सूचना
 देने  से सरकार  को  मूल्य  नीति  कम  मूल्य  पर  माल  बेचने  से  किसानों  को  रोकने  में  सुविधा
 मिली  है  तथा  किसानों  को  उनके  उत्पाद  का  लाभकारी  मूल्य  उपलब्ध  हुआ  है  ।  ग्रामीण  कार्यक्रमों  में
 जन  प्रचार  के  माध्यम  से  मंडी  आसूचना  के  प्रसार  से  और  समय-समय  पर  फसल  अ!सूचना  की
 पाक्षिक  रिपोर्ट  से  न  केवल  किसानों  बल्कि  सरकार  को  भी  आवश्यकता  पड़ने  पर  सुधारात्मक
 उपाय  करने  में  मदद  मिली  है  ॥  इसके  अध्ययन  के  पश्चात  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि
 अधिक  स्टाफ  उपलब्ध  कराकर  इन  एककों  को  सुदृढ़  करना  चाहिये  ।

 राजस्थान  में  स्पीड  पोस्ट  सेवा

 ]

 4000.  थ्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्‍या  संथार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राजस्थान
 में  किन-किन  शहरों  में  स्पीड  पोस्ट  सेवा  उपलब्ध  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमत्री  पो०  वी०  रंगय्या  :  राजस्थान  के
 लिखित  नगरों/शहरों  में  स्पीड  पोस्ट  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 राष्ट्रीय  नेटवर्क  के  अन्तगंत

 जयपुर

 प्वाइंट-ट्‌-प्वाइट  सेवा  के  अन्तगंत

 1.  जयपुर  अजमेर
 11.  जोथपुर  उदयपुर

 २४.  कोटा  बीकातेर  और
 पाली

 ]

 4001,  भरी  वी०  एस०  विजयराधवन  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केरल  में  कुरियारकुट्टी-करप्पारा  बहु-उद्देशीय  परियोजना  केन्द्रीय  सरकार  के
 विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसे  कब  तक  स्वीकृति  दिये  जाने  की
 संभावना  है  ?
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 जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  विज्ञावरण  और  नहीं  |  केरल  की

 कुरिया  रकुट्टी-करप्पारा  परियोजना  का  60.16  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  का  संशोधित
 सिचाई  घटक  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  1990  में  प्राप्त  हुआ  इस  परियोजना  के  131.03

 करोड़  रुपए  को  अनुमानित  लागत  का  संशोधित  विद्यूत  घटक  1991]  में  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  में  प्राप्त  हुआ  ।  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  स्क्रीनिंग  समिति  जांच  के  यह  पाया  कि

 इस  परियोजना  का  तिचाई  घटक  विशेषज्ञ  समिति  के  निर्णयों  को  ध्यान  में  रखकर  तंयार  नहीं  किया

 गया  चू  कि  अनुपालन  से  परियोजना  प्रस्ताव  काफी  प्रमावित  यह  परियोजना

 1991  में  राज्य  सरकार  को  संशोधन  के  लिए  लौटा  दी  गयी  ।  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  ने

 पेरम्विकुलम  वाइल्ड  लाइफ  सेन्‍्क्‍्चुअरी  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्र  में  विस्तृत  अन्वेषण  करने  के  लिए
 राज्य  सरकार  को  मना  कर  दिया  है  |  राज्य  सरकार  विद्यूत  घटक  के  लिए  विस्तृत  अन्वेषण

 पूरा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ॥

 विदेष  लाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम

 4002.  श्री  थो०  एस०  विजय  राश्ववन  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  कितने  जिलों  को  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शामिल  किया
 गया

 करल  में  अब  तक  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितनी  प्रगति  हुई
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  केरल  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  और  अधिक  जिलों

 को  दामिल  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  केरल  में  5  जिले

 समेकित  चावल  दिकास  कायंक्रम  के  अन्तगंत  कवर  किये  गये  हैं  ॥

 1991-92  के  कार्यक्रम  के  अमी  5791  विवंटल  प्रमाणीकृत  घान
 685  कि०  ग्रा०  285  कि०  ग्रा०  कीटनाशी  और  43  छिड़काव  थंत्र  किसानों  को  राज

 सहायता  प्राप्त  मूल्यों  पर  उपलब्ध्र  कराये  गये  हैं  ।  इसरे  किसानों  की  जोतों  112

 हैक्टेयर  क्षेत्र  में  बेहतर  चावल  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  के  संबंध  में  क्षेत्र  प्रदर्शन  किये  गये  हैं  ।

 ओर  केरल  में  इस  योजना  के  अन्तगंत  और  जिले  लाने  अमी  तक  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 भारतोय  दात्रों  को  आस्ट्रेलिया  में  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  भेजना

 4003.  श्री  थोी०  एस०  विजयराधघवन  :  क्या  विवेश  भ्न्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि  :

 वया  कोई  गेर-सरकारी  एजेंसी  मारतीय  छात्रों  को  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए
 आस्ट्रेलिया  मेज  रही
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 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  को  आस्ट्रेलिया  में  इन  एजंसियों  द्वारा  भेजे  गए  छात्रों  क ेसाथ  धोखाघड़ी

 होने  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इन  एजेंसियों  की  गतिविधियों  को  विनियमित॒  करने  के  लिए  सरकार  ने
 क्‍या  कदम  जठाये  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  माघवर्सिह  से  इस  विषय  पर  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  उसे  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 साम्प्रदायिक  दंगों  को  पूर्ण  चेतावनो  देने  के  लिये  गप्सचर  सेवाओं  को  शक्तिशालो  बनाना

 4004.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  गृह  भन्‍त्रो  :  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  किसी  राज्य  में  साम्प्रदायिक  दंगा  मड़कने/आतंकवादी  गतिविधियां  आरम्म

 होने  से  पहले  राज्य  सरकार  को  चेतावनी  देने  की  दृष्टि  से  आसूचना  एजेंसियों  को  मजबूत  बनाने  हेतु
 क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  देझ्ष  में  साम्प्रदायिक  सौहादं  बढ़ाने  वाली  समाएं/गोष्ठियां  आदि
 आयोजित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  गह  सन्त्रलय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  एम०  एम०
 जेकब  )  :  लोक  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  है  *  तथापि  साम्प्रदायिक  सौहाद  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  कंन्द्र  सरकार  ने  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  को  दिशा  निर्देश  जारी  किए  हैं  जिसमें  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  आसूचना  एजेंसियों  की  भूमिका  सम्मिलित  केन्द्र  सरकार  साम्प्रदायिक  हिसा
 की  रोकथाम  के  लिए  भी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  साथ  अपनी  आसूचना  सेवाएं  भी  उपलब्ध
 कराती  है  ।

 इसी  प्रकार  जब  आतंकवादी  गतिविधियों  के  बारे  में  सूचनाएँ  प्राप्त  होती  है  तो  संबन्ध्रित
 राज्य  सरका  रें|[सघ  शासिल  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सूचनाएं  उपलब्ध  करायी  जाती  है  ।

 और  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  योजना  के  साम्प्रदाध्रिक  सौहांदं  और

 राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  स्वयंसेवी  संगठनों/वंस्थानों  ग्रप
 सांस्कृतिक  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  दिवसों/त्योहारों  इत्यादि  को  अन्त  समुदाधिक  रूप

 में  आयोजित  करने  के  आगे  आने  के  सहायतानुदान  देती  है  ।

 ह्डछ
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 पद्चिस  बंगाल  को  चालू  सिंचाई  परियोजनाएं

 4005.  हा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  की  चालू  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  कया

 उसके  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  राक्षि  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  और

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो  जाएंगी

 जल  संसाधन  मंत्रो  विज्ञाचरण  :  ओर  पश्चिम  बंगाल  की
 घीन  बृहद  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  मूल्यांकन  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  किप्ती  परियोजना  को  केन्द्रीय
 सहायता  प्रदान  नहीं  की  गई  है  ।
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 ससुद्री  सछलो  का  उत्पादन

 4006.
 का  कवाय

 :  क्‍या  कृषि  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने

 समुद्री  मत्स्यकी  की  वृद्धि  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 उत्पादन
 कृषि  सम्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  मुल्लापल्लो  :  समुद्री  मछलियों  का

 बढ़ाने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उठाये  गए/प्रस्तावित  महत्वपूर्ण  कदमों  में  निम्नांकित
 योजनाओं  का  कार्यान्वयन  शामिल  है  :--

 और

 (1)  परम्परागत  नौकाओं  का  मोटरीकरण  ।

 (2)  20  मीटर  से  कम  लम्बाई  वाली  मछलौ  पकड़ने  वाली  नौकाओं  द्वारा  प्रयोग  की  जाने
 वाली  हाई  स्पीड  डीजल  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  प्रतिपूर्ति  ।

 (3)  12-15  मीटर  की  लम्बाई  के  ग्ेरं-जलयान  किस्म  के  मछली  पकड़ने  की  एफ०आरब्पी०
 नौकाओं  का  प्रयोग  शुरू  करके  अपतटीय  पेल्जिक  मात्स्यिकी  समाधनों  का  दोहन  ॥

 (4)  डोंगी  और  बेड़ा  के  प्रतिस्थापक  के  रूप  में  प्लाईवुड  के  वने  मछली  पकड़ने  वाली
 नौकाओं  का  प्रयोग  ।

 (5)  प्रादेशिक  जल  में  समुद्री  मत्स्ययन  विनियमस  अधिनियम  के  कारगर  कार्यान्वयन  हेतु

 पैट्रोल  वाली  नोकाओं  की  खरीद  के  लिए  समुद्रवर्ती  राज्य  सरकारों  को  वित्त  प्रदान
 और

 (6)  संयुक्त  उद्यम  के  माध्यम  से  गहरे  समुद्र  में  मत्स्ययन  को  प्रोत्साहन  एक  बार

 प्रयुकत  विदेशी  मछली  पकड़ने  वाली  मौकाओं  को  पटूटे  पर  देने  की  अनुमति
 नौकाओं  की  खरीद  के  लिए  ऋण  का  विस्तार  आदि  करना  ।

 सी-डाट  को  प्रगति

 4007.  श्री  विजय  नवल  पाठिल  !  यया  संचार  मरञ्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेंटर  फार  डेवलपमेंट  आफ  टेलीमेटिक्स  ने  अब  तक  कितनी  प्रगति  की

 क्ष्या  द्वारा  विकसित  हमारी  प्रौद्योगिकी  अन्य  देशों  में  स्वीकार  की  जाने  लगी

 सरकार  ने  का  और  विकास  करने  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  जगह  बनाने

 हेतु  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 स्विचन
 मेटिक

 संचार  सन्त्रालय  सें  उपसन्त्री  पो०  बो०  रंगय्या  :  सी-डाट  ने  डिजिटल
 प्रणालियों  के  एक  समूह  का  डिजाइन  तैयार  किया  है  जिसमें  प्राइवेट  ब्रांच  रूल

 मेन  इनटेगरेटिड  लोकल  और  ट्रांजिस्ट  एक्सचेंज  शामिल  संघटक़ों  के
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 लिए  वेंडरों  का  विकास  तथा  डिजाइनों  के  विविर्माण  के  लिए  अपेक्षित  सब-असेंबली  तथा  अभ्य

 सामाण  तेदार  करने  का  कार्य  भी  स्ी-डाट  ते  किकः  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  जिसमें  टेस्टर  शामिल

 हैं  तथा  पद्धतियां  विकसित  की  गई  इन  उत्पादों  को  लगाने  के  लिए
 प्रलेखन  तथा  सहयोग  भी  प्रदान  किया  गया  इस  दूरसंचार  विभाग  की  अनेक

 परियोजबाओं  के  लिए  स्विचन  तथा  संचारण  उत्पादों  कें  विकास  के  कार्य  में  लगा

 विश्व  के  अनेक  देशों  ने  सी-डाट  से  प्रौद्योगिकी  तथा  उत्पादों  के  बारे  में  जानकारी
 मांगी  सी-डाट  लाइसेंसघारियों  को  सीधे  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  रहे

 सी-खाट  स्थाई  संस्था  के  रूप  में  स्थापित  किया  मना  प्रौद्योगिको/सी-डाट  के
 उत्पाद  विकास  कायेक्रमें  के  लिए  पर्याप्त  धन-राणशि  उपलब्ध  कराके  सरकार  सहायता  प्रदान
 कर  रछ्ढी  सी-ढाट  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदक्शधन  के  माध्यम  से  निर्यात  में  बुद्धि  करने  के  प्रयास  कर  रहा

 बिभाग  मी  बुरसंचार  उत्पादों  तथा  सेबाओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  दे  रहा  है  ।

 खानमों  से  प्राप्त  सोना  और  जांदी  '

 4006.  थी  जिजथय  मयल  याष्टिल  :  क्या  खान  मंजोी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तौन  बर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  स्वर्ण  खानों  से  सोने  और  चांदी  की  कितनी-कितनी

 मात्रा  मैं  प्राप्त  हुई

 क्‍या  गोल्ड  फील्ड्सਂ  का  खनन  कार्य  बन्द  कर  किया  गय्य

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  देश  के  अन्य  संभावित  क्षेत्रों  से  सोना  और  चांदी  का  विदोहन  करने  की  कोई
 योजबा  और

 ($)$  यदि  तो  तरखम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 खान  मंतरलय  के  रफ्य  मस्ती  खिह  :  मत  3  वर्षों  के  दौरान  देश
 में  विभिन्‍न  स्वर्ण  खानों  से  उत्पादित  और  उपोत्पाद  के  रूप  में  प्राप्त  स्वर्ण  और  चांदी  की  मात्रा
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 और  जी  नहीं  |  किन्तु  अयस्कों  की  समाप्ति  तथा  अलाभप्रद  खनन  का्यों  के  कारण
 कोलार  स्व  क्षत्र  की  खानें  क्रमिक  रूप  से  बन्द  की  जा  रही  हैँ  ।

 जी

 (३)  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 188



 लिखित  उत्तर 31  1913  )

 DPW!
 (६
 +े

 ३

 bibubs
 ६

 (21221)

 8812]

 998

 5८

 7५6

 101

 001

 Beeb

 2७1७

 ४»0]३

 (1)

 2201७॥

 2७1७

 was)

 ‘III

 ८६9५

 00:.6701

 9६8६

 00°SL8
 ६8

 ट५
 ट५

 00'596

 (५2४७)

 1121]

 (४३810

 129

 (29

 ०]

 ७००७

 82७

 गा

 डफनेगनाझआखभवथाखयथा

 बज

 52८#9८

 ५६-६८८

 ६8८2

 (०४७

 ४2६

 ६9८

 5६8

 ४।७

 (६)

 हा
 शा

 ८6:69

 ६८9

 769८

 ६79

 ६96८

 (८)

 ४॥9

 ह

 '॥७७|||४

 »[डे

 ६६५४६

 096/?

 09%7

 68५

 द८८६८

 "849

 ४8

 (५४२

 ०७]

 2200

 (७

 कल

 ७१४७

 के

 ३७

 [83

 र्ज्न्न्न्जकफ््ज्ण

 फ

 ७

 (8

 १७६

 ०५॥)

 |७४२

 पु

 (७४३

 ५

 |४४
 ६

 2

 [४७

 ४:७४]

 189



 22  1991

 ।
 है

 ॥४४
 डे
 ba

 ४»
 ५

 Ldn!

 1५
 [pl

 ।
 ।
 है

 ४1७

 ५७३

 ३७

 ३७
 (४

 ६
 ६

 ४

 ८८-2४

 ॥ है ॥2॥8 ॥0५| ॥ ४3 २ ०४३ एड ४१४ । है (2 2५ ४४028 ४ ४४७ [७४३ पड़े 2208 2२8 ०७] 2206 ४४५ [--2(७ $?7$567६ $८060८ ५६9५८ ८६868'8६ : 208 2४% क्‍ गा 6८9६६ न 87८८६ ना १] ७७] 07. ६५८६ ८्ध्ट १६८9 805५ ५्ट0ा ) ४७% 2958 है ६ 08८५ ८09? न 2४0 ४३222 है ४०६४॥ लिखित उत्तर



 31  1913  लिखित  उत्तर
 a  ७  इइस्‍रर्ॉ  ृक्‍  ७  ७ीखी  ७  ख  कृषि  **ीिीउऊउफऑफ््ऊऊऊरऊरऊरऊफफफ फू  खआ

 कृषि  विश्वविद्यालय

 4009.
 भर  अरदिल्य  |

 :  क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितने  कृषि  विश्वविद्यालय
 क्या  ऐसे  और  अधिक  विश्वविद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और
 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  इन  विश्वविद्यालयों  के  खोले  जाने  की

 सम्मावना  है  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  सुल्लापललो  :  देश  में  26
 राज्य  कृषि  विश्वविद्यालय  हैं  ।

 और  एक  केन्द्रीय  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  इसका

 मुख्यालय  मणिपुर  में  होगा  और  अरुणाचज्ञ  प्रदेश  और  सिक्किम  में  इसके
 परिसर  होंगे  ।

 उच्च  उत्पादकता  किस्म  के  बोजों  का  विकास

 4010.  श्रो  अरविन्द  नेताम  :  क्‍या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  वैज्ञानिकों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन

 उच्च  उत्पादकता  किस्म  के  बीजों  का  विकास  किप्रा  उनका  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  उच्च  उत्पादकता  किस्म  के  बीजों  की  बुवाई  करने  से  किसानों  को  कौन  से

 नीय  लाम  मिले  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दोरान  विकसित  की  गई  विभिन्‍न  फसलों  की  उच्च  उपजशोल  किसमें  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  हैं  ।

 उच्च  उपजशील  किस्मों  के  बीज  इस्तेमाल  करने  के  परिणामस्वरूप  किसान  उच्च  उपज

 लेने  और  अधिक  लाम  कमाने  में  सफल  हुए  हैं  ।

 विवरण

 गत  तोम  बर्षों  से ंरिलोज  को  गयो  अधिक  उपज  देते  वाली  किसमें

 (1)  खाद्यान्न  फसलें  :--

 चावल

 पूसा
 सी  एस  आर  10,

 तुल  ।
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 गेहूं
 पी  बी  डब्ल्यू  154,  एच  डी  2428,  एच  डी  2270,  एच  डी  2402,  एच  आई  977,

 यू  पी  1109,  एच  डो  23१0,  एच  एस  240,  एच  एस  207,  राज  3077,  पी  बी  डब्ल्यू  226  पी  बी

 डब्ल्यू  175,  एच  जाई  1077  डब्ल्यू  एव  416,  एच  डी  आर  77,  एच  डी  2501,  के  आर

 एल  1-4

 सक्‍्का

 गंगा  11,  बी  एल  42,  हर्ष  पूसा  कम्पोजिट  ।,  पूसा
 जिट  11,  पी  एल  88,  सूर्य  दककन  ।,  दककन  105,  माधुरी  ।

 स्यार
 एस  पी  एच  504,  एस  थी  वी  913,  एस  एस  वी  84,  एस  पी  एच  468
 ।
 करण  16,  के  409,  डी  एल  472

 बालें  :--

 चना

 बी  जी  256,  पी  बी  फुले  एच  82-2,  फुले

 भरहर
 आई  सी  पी  एल  15 !,  आई  सी  पी

 सूंग
 पी  डी

 भटर

 मालवोय  पंत  वी  एस
 उड़द
 पी  डी
 भोठ

 शाजमाश
 मालवीय

 लोबिया
 जी  सी  8  2-7
 फ्रेंसबोन

 बिस्ड  ओम

 ए  के  डब्ल्यू
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 छुल्यी

 बाजरा

 एच  एच  आर  एच  आर  बी  एच  8609,  एच  एच  एम  बी
 वी  बी  आई  सी  एम  एप  पूसा  सी
 आर  सी  बी-आई

 ग्वार
 आर  जी

 अमरन्थ
 जी

 ग्थायले

 एच

 संडुभा
 सी  ओ  यू  ए  वी

 कोदो
 जी  पी  यू  जे
 कंगनो

 )
 ए  के  132-1

 संवां

 के  वी  वी

 चीनी

 एल  5224
 एल  1387

 (2)  तिलहन  फसलें

 मूंगफली
 आई  सी  जी  आई  सी  जी  आई  सी  जी  आई  सी  जी  डी

 आर  टी  ए  वी  आर  वी  आर  एम  आर

 आई  सी  जी  एस-॥

 तोरिया  सरसों
 सरसों  :--
 आर  एन  डी  आर  आर

 डी  आई  आर  एस
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 तोरिया

 टी  टी
 तारामोरा
 टी  एम
 पीलो  सरसों

 पी  वाई

 कुसुम
 जे  एस  जे  एल  एस  बी  एस
 अलसी
 किरन  जानकी  नगरकोट  एल  सी  528

 रामतिल

 शिवा

 एल  एस  एल  एस  एम  एस  एफ  एस

 आर  इम्प्र,ब्ड  ओ  एम  1-6-3,  जे  एल
 सोयाबीन

 जे  एस  80-21,  जे  एस  71-05,  एम  एसी  पी
 वी  एल

 (3)  व्यावसायिक  फसलें

 कपास  :--

 एल  एल  आर  एस  जी-कोट  जी-कोट
 एन  एच  एम  सी  |,  जे  डी  डी  एन
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 हेमा

 लाया  जाने  वाला  तस्बाक्‌
 पूसा

 शन्‍्ता  :---

 सी  ओ  एल  को  सी  ओ
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 वर कम

 तार  तथा  टेलोफोन  सुविधाओं  द्वारा  सेवित  ओसत  आवादी

 4011.  श्री  सेयद  शाहबुद्दोन  :  क्या  संचार  मनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तार  तथा  टेलीफोन  सुविधाएं  मुहैया  करना  लोगों  के  लिए  आवश्यक  माना
 जाता

 यदि  तो  देश  मर  में  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  10  1991  की  शाखा  डाकधर

 तथा  ग्रामीण  डाकधर  सहित  औसतन  कितनी  जनसंख्या  के  पीछे  एक  तारघर  और
 जनिक  टेलौफोन  केंद्र

 क्‍या  तार  और  टेलीफोन  सुविधाओं  के  विस्तार  हेतु  वार्षिक  कार्यक्रम  तेयार  करते
 समय  इनके  अन्तर्गत  आने  वाली  औसत  जनसंरूषा  की  दृष्टि  से  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में
 वतंमान  असमानता  को  दूर  करने  के  उद्ं इ्य  को  ध्यान  में  रखा  जाता  और

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  में  कारंवाई  के  लिए  बनाए  गए  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित

 किए  जाने  पर  राज्य  संघ/राज्य  क्षेत्रवार  औसतन  कितनी  जनसंरूया  के  पीछे  तार  व  ठेलीफोन  «
 केंद्र  होंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पो०  वो०  रंगब्या  :  डाक  और  दूरसंचार
 सेवाएं  समाज  के  सामाजिक-आथिक  विकास  के  लिए  आवश्यक  आधारभूत  सेवाएं

 31.3.1991  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रत्येक  तारघर  ओर  सावंजनिक
 फोन  द्वारा  जितनी  औसत  जनसंख्या  को  सेवा  प्रदान  की  जाती  है  वह  इस  प्रकार  है  :

 डाकघर  :  4607

 तारधर  :  20405
 सावंजनिक

 टेलीफोन  :  8190

 डाकघर  की  मंजूरी  केवल  जनसंख्या  के  आधार  पर  ही  नहीं  दी  जाती  बल्कि  अन्य
 कारणों  जेसे  निकटतम  डाकधर  से  इसकी  दूरी  और  वित्तीय  व्यवहायंता  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता

 है  ।  कुल  मिलाकर  जब  वाधिक  कारयेक्रम  के  अनुसार  डाकघर  खोले  जाते  हैं  तो  उनसे  कुल  मिलाकर
 जनसंख्या  के  अनुपात  पर  भी  अनुकूल  प्रमाव  पड़ता  है  ।

 तार  और  टेलीफोन  सुविधाओं  के  विस्तार  के  लिए  जिस  उद्ं  श्य  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है
 वह  इन  सेवाओं  को  अधिक  से  अधिक  लोगों  तक  पहुंचना  और  मांग  को  पूरा  करना

 1991-92  के  डाक  और  दूरसंचार  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  बाद  जितनी
 संभावित  औसत  जनसंख्या  की  सेवा  प्रदान  किए  जाने  की  सम्भावना  है  उसका  विवरण  क्रमद्य  संलग्न

 और  दिया  गया  है  ।
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 विवरण

 क्र०  सं०  राज्य  1991-92  (1981  की  के  लिए
 कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  बाद  सेवित
 सम्भावित  औसतन  जगसंख्या

 1.  आन्च्र  प्रदेश  3282
 2.  असम  -  5182
 3.  अरूणाचल  प्रदेश  2331
 4.  बिहार  6060
 5.  गोवा  3875
 6.  गुजरात  3877
 7.  हरियाणा  5061
 8.  हिमाचल  प्रदेश  1635
 9.  जम्मू  व  कश्मीर  3775

 10.  कर्नाटक  3819
 11.  केरल  5145
 12.  मध्य  प्रदेश  4729
 13.  महाराष्ट्र  5199
 14.  मणिपुर  2284
 15.  मेघालय  2824
 16.  मिजोरम  1390
 17.  नागालेंड  2719

 .  18.  उड़ीसा  3333
 19.  पंजाब  4405
 20.  राजस्थान  3423
 21.  सिक्किम  1839
 22.  तमिलनाडु  4020
 23.  त्रिपुरा  3006
 24.  उत्तर  प्रदेश  5639
 25.  पद्चिचम  बंगाल  6452

 संघ  राज्य  क्षेत्र
 1  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वोप  समूह  1832
 2  चण्डीगढ़  7526
 3.  दिल्ली  11248
 4.  दादर  एवं  नगर  हवेली  2728

 5  दमन  एबं  दीव  4387
 6  लक्षद्वीप  2683

 7  पांडिचरी  5812
 अखिल  भारत  4540

 ————
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 विवरण  i

 प्रत्येक  तार  घर/सावंजनिक  टेलीफोन  द्वारा  31.3.92  तक  सेवित  संभावित  औसतन  जनसंख्या

 क्र-सं०  दूरसंचार  सकिल  का  नाम  तारघर  सावंजनिक  टेलीफोन

 1.  आमन्ध्र  प्रदेश  16310  4960
 2.  असम  47841  10530
 3.  बिहार  29864  15200
 4  गुजरात  सागर  दादर  22830  5080

 सहित
 5.  हरियाणा  40090  4570
 6.  हिमाचल  प्रदेश  7270  4600
 7.  जम्मू  व  कश्मीर  19640  7390

 कर्नाटक  11310  4350

 9.  केरल  लक्षद्वीप  सहित  14360  4870
 10  मध्य  प्रदेश  हि  193:0  7510
 11.  महाराष्ट्र  गोवा  सहित  30510  5100
 12.  पूर्व  44350  8520
 13.  उड़ीसा  11530  ६060
 14.  चंडीगढ़  सहित  33600  4650
 15.  राजस्थान  25306  7960

 16.  तमिलनाड़  पांडिचेरी  सहित  9730  2930
 17.  उत्तर  प्रदेश  20600  10600
 18.  प्रश्चिम  अंडमान  निकोबार  द्वीप  43100  9170

 समूह  सहित
 19.  दिल्‍ली  139850  50  960
 20.  अखिल  मारत  19950  6030

 बिहार  में  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  भूमि  का  अधिप्रहज

 ]

 4012.  श्री  साईमन  सरास्डो  :  क्‍या  स्तान  मसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंकाला  कोयला  और  लौह  अयरूप

 जैसे  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  कितनी  मूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया/पट्टे  पर  लिया

 क्या  मूमि  के  पट्टे  को  अवधि  समाप्त  हो  जाने  पर/किसी  उद्योग  के  बन्द  होने  उक्त

 मूमि  को  मूस्वामियों  को  वापस  कर  दिया  गया  और
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 यदि  तो  उत्तके  क्या  कारण  हैं  और  भूस्वामियों  को  मूमि  कब  तक  वापस  कर  दी
 जायेगी  ?

 खान  संत्रालय  के  राश्य  संत्रो  बलरास  सिह  :  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 महाराष्ट्र  के  पृण  जिले  में  तारघर  ओर  डाकघर  खोलना

 ]

 भ्रो  अन्ना  जोक्षी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  में  महाराष्ट्र  के  पुणे  जिले  में  तारघर  और  डाकघर  खोलने  के  लिए
 क्या  लक्ष्य  रखा  गया

 क्या  उस  लक्ष्य  को  पूर्ण  रूप  से  प्राप्त  कर  लिया  गया  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  और

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितने  तारघर  और  डाकघर  खोले  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  में  उप  सन्त्रो  पो०  बो०  रंगब्या  :  वर्ष  1990-91  के

 दौरान  पृणे  में  4  तारघर  और  6  डाकघर  खोलने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 )  एक  तारघर  तथा  5  डाकघर  खोले  जा  चुके  शेष  डाक  व  तारघर  खोलने  में  बिलंब
 का  कारण  उपयुक्त  स्थान  का  उपलब्ध  न  हो  पाना

 पुणे  जिले  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  3  तारघर  और  10  डाकघर  खोलने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 पुणे  में  टंलोफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  मे ंबदलना

 4014.  भ्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  सवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  पुणे  जिले  में  इलेक्ट्रोनिक  और  अन्य  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्‍या  समी  एक्सचेंजों  को  इलेब"ेनिक  एक्सचेंज  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यत्राही  करने  का
 विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  में  उप  संत्री  पो०  वो०  रंगस्या  :  पुणे  में  15  एक्सचेंज
 हैं  जिनमें  से  5  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  हैं  ।

 जी  नहीं  |
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 प्रइन  नहीं  उठता  ।
 क्योंकि  सभी  शेर-इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  को  अमी  बदला  नहों  जाना  है  ।

 डाक  संचालन  व्यवस्था  का  यंत्रोकरण  ओर  स्वचालन

 4015.  श्रौ  शरत  चन्द्र  पटनायक
 श्री  प्रकाश  थो०  पाटील

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  डाक  संचालन  व्यवस्था  का  यंत्रीकरण  करने  और  उसे
 लित  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  योजना  के  अंतर्गत  किन-किन  राज्यों
 और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को शामिल  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कार्य  कब  तक  पुरा  किए  जाने  की  सम्मावना  है  ?
 संचार  मंत्रालय  में  उप  मम्त्रो  पो०  वो०  रंगय्या  :  घुने  हुए  डाकघरों  में

 काउंटर  मशोौनें  लगाने  का  प्रस्ताव  बम्बई  में  भी  डाक़  छंटाई  मशीनें  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 चुने  गये  डाकधरों  की  सूची  को  अमी  अंतिम  रूप  नहों  दिया  गया  है  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |
 :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  नए  शाखा  डाकधर  खोलना

 ु
 4016.  प्रो०  प्रेम  घमल  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  खोले  जाने  वाले  नए  शाखा  डाकघरों  तथा
 विद्यमान  शाखा  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  उप  डाकंघरों  में  बदलने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  का
 वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 स्वीकृत  किए  गए  उक्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संघार  मन्त्रालय  में  उप  मन्‍त्रो  पी०  बी०  रंगण्या  और  विस्तृत
 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  t

 विवरण

 वर्ष  1990  91  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  नए  शाखा  डाकधघर  खोलने  और  मौजूदा  शाखा
 डाकघरों  का  विभागीय  उप  डाकघरों  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाने  से  सम्बन्वित  प्रस्तावों  को

 दर्शाने  वाला  विवरण  |

 नए  डाकघर

 क्र०  सं०  जिला  प्रस्तावित  डाक्धर  का  नाम

 1.  बिलासपुर  जनाली
 2.  सेर
 3.  हमीरपुर  बड़ोह
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 इन  सभी  प्रस्तावों  को

 शिमला

 सिरमौर

 सोलन

 डुल्लू

 चम्बा

 22  1991  |

 3

 नछीर
 गधियारा

 मंदेहाड

 बातुही
 खखरियाना

 दोहाग
 लोवर  घनाला
 बाय
 कोट
 चायली
 द्ट्रा
 मिसेरवाला
 ग्वाली

 राडी
 कोटी

 मूड
 कालीबाड़ी
 मालेरा
 साचनी
 नियोली

 तारागढ़
 बवांगी

 निपटा  दिया  गया  है  और  डाकधर  खोल  दिए  गए  हैं  ।

 दर्जा  बढ़ाना  :  1990-91  के  दौरान  किसी  भी  शाखा  डाकधर  का  उप  डाकघर  के  रूप  में
 दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  कोई  मो  भ्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  था  ।

 ]

 अतिरिक्त  विभमागोय  कर्मचारियों  को  निर्वाह  मत्ता

 4017.  प्रो०  प्रेम  घूमल  :  कया  संचार  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  45  दिन  से  अधिक  अवधि  तक  आफ
 ड्यूटीਂ  के  अंतर्गत  कितने  अतिरिक्त  विभाणोय  कमंचारो  .

 |
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 क्या  सरंकार  का  उन्हें  निर्वाह  मत्ता  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  यो०  रंगय्या  :  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  इसे  समापटल  पर  रख  दिया

 से  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  को  जि  दौरान  ड्यूटी  पर  नहीं  रखा  जाता  तो
 क्या  वे  उस  अवधि  के  दौरान  जीवन-निर्वाह  भत्ता  पाने  के  हकदार  हैं  या  इससे  सम्बन्धित

 मामला  मारत  के  उच्चतम  न्यायालव  में  स्थायिक  जांच  के  लिए  लम्बित  पड़ा  हुआ  इस  प्रकार

 यह  सारा  मामला  न्याथाघीन

 कृषि-आधारित  उद्योग

 4018.  श्री  बी०  सिदनाल  :  क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्‍या  राज्य  सरकारों  ने  क्ृष  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  केन्द्र  सरकार  को
 प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापल्लो  :  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विहार  में  निर्माभाधोन  सिचाई  परियोजनाएं

 4019.  क्री  ललित  उराब  :  क्‍या  अल  संसाधन  संत्री  यंह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  की  बड़ी  और  मध्यम  दर्ज  को  निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्योरा
 क्या

 30  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति

 हुई  और

 इन  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  की  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्री  विद्याचरण  :  से  बिहार  की  निर्माणाधीन  बृहद
 और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  मूल्यांकन  का  विवरण  संलग्न  है  ।
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 हा

 &

 9

 रु

 ६

 ट

 जपपयाययायपयपपपिाफी

 नररनरनननरन्ं्ंंणससस्ओऊओञ

 कप

 0028

 ५४

 (४

 #99७

 ४४2]

 ५६

 $&

 ॥४७॥७

 28४]

 ाह"”भया।माणज/|/भ/भस्‍हअजेजजजफह७ह/फ/७/७/७४७पफ/७५८/७८/5प-पफ्फ"फ-+क.््ू्.

 ७2808

 ४039

 ४9

 205



 लिखित  उत्तर 31  1913  )

 880 0५८
 0५४
 ट 000 0५7 00६ 0५1 00८ 008 0५8

 81.9५ ६८17६ व्ण्दा ध्द्श्ट |््ट्ट६ ८५6८ 00? 00८5८

 00

 ८99६] घ्ध्ादा

 (७)

 (७)

 2७18112॥

 RIP

 (५)

 ६

 (७)

 9

 (५)

 040७

 >2०४२४७

 ६

 (७)

 (४०३६४

 (७)

 >8.5

 03%

 ४४७७.

 4९४७६

 (७9)

 90४७

 (५)

 टा

 200७४

 (३2)

 48४५६

 >७

 |

 (५)

 (2०७

 (७)

 ४५

 ४३७ ४0४२४

 6

 (७)

 ४.४

 -२]०७५|

 ०४४].

 '8

 ६

 ट

 ५

 *--

 203



 ऊ

 00#

 00 ८

 ६.

 009

 00%

 ९३

 00८

 0970

 00's

 00६

 00५

 प्र्ध्ट

 00
 ८

 0५ ट

 00%

 007६

 007

 000

 00८

 दाद <#'0

 009

 007

 00
 ट

 7१00

 001

 0017

 000

 000

 00८

 001

 लिखित  संचर

 (५)

 naive

 Bp

 20५2

 (५७)

 ४11७

 20899

 (५)

 ४1४४४

 ud

 (५)

 01४2)

 (३४०

 (७)

 01818

 ३8७)

 (४४)

 phi

 Yay

 (2)

 ४७1४1

 112४ II-ln2

 04%
 (७)

 (५)

 ओि

 (५)

 020७

 (५)
 (७)

 ४५७

 (४७३५०

 (७)

 (५)

 ७४%

 (७)

 २४४

 ट



 लिछित  उल्चरः

 (४)

 ४४४

 4४४४

 २211९

 000

 00.0

 000

 08°79

 ७181२॥७४

 ">]0७४०|

 2121७

 "८६

 Abdus

 18118
 8

 bile

 है

 (४४६७४

 2४.

 000

 000

 000

 0

 244

 20.5

 (७)

 ४७1७४

 >12०)४

 9

 जि

 000

 000

 00°0

 079६

 pap

 (५७)

 mine

 (९४७७४

 *५

 (21४४४)

 (७)

 ४७1७७

 000

 000

 098८

 0१8८...

 फड७

 18७

 ७६

 259४४ ४

 (५)

 अधधछ

 00 ८

 ्ण्द

 0909

 0६68८

 ७४४४४

 ३७४७

 ६

 (७)

 000

 000

 070

 फछ्धाड

 ट

 (३

 (
 2)

 (७७७४

 &

 006

 006

 0८०

 0६50८

 |

 नल

 ता

 6

 8

 ६

 ट

 ड़

 _

 ६

 तल

 20]...

 20]

 ३४

 ठ

 ६.

 0४४३७.

 ५४४

 ५६

 हद

 ॥४७७

 0४४४७

 420७

 ४>॥७

 _

 ञ

 है

 दिवाली

 इसी

 ७ृल्‍

 लसआ्

 ्७/8७खख5७5<

 ड़

 (2०६०३

 त

 ४

 208



 27  1991 लिखित  उत्तर

 ee

 421200४

 [bole

 4७01७

 Ine
 ४४

 ble

 ४

 1011७

 1211९

 न

 Be—

 दा

 000 000 00°0 600 001 00'0

 000

 008

 009

 0५8

 000

 0079

 000

 0५9

 009

 096

 90
 6

 05८६1

 000

 007८

 0070

 079५9

 000

 &?'07

 -

 ४

 us

 8१

 ३$(७४--

 000

 07५८

 000

 0987

 (५)

 nies

 ३8०2

 9

 (५)

 हद

 ५

 (५)

 ७1४1७

 11212].

 7?

 (७)

 1:0>8७

 btb

 ४21७3

 ६

 (५)

 ४81४

 1४०३४

 (४)
 1

 1०1७

 040

 1121/12%12&

 “1

 Dlulaiadjb

 ४४३४७

 (७७) (५)

 ७४॥७७

 (७)
 >$

 (७)

 (2४७

 .

 (५)

 ४३

 ४३७ >2६९२४

 6

 (७)
 -२॥७४४]



 लिखित  उत्तर 3  1913

 000

 000

 छै४
 —

 00°!

 000

 —Be—

 00'0

 00.1

 “

 050

 001

 “

 05
 0

 001

 “7

 00°0

 000

 000

 जारडछ
 ८

 00.0

 00 ट

 000

 000

 007

 000

 48

 000

 000

 जा

 00. 000

 000 00'0

 000

 पका

 000

 000

 झाफशणा

 00*0

 000

 दा

 ।

 ॥
 है

 100७

 ४५७|०४४

 ५७॥॥॥४

 ५७॥॥॥४

 8
 8

 bie

 ४8:७8

 : :

 8,

 282|७८७ : ,,७,, 000 000 000 000 000 000 000 900 008 000 000 000 000 4७9५ 8.5 ७७० ४8989] फहि०॥ 4४४३७ डिक 4५४५ (५) ७४४ >७॥६४ (७) (७) (७) ७३४ (५) (५) जेहि (») (७ (५) [४०४४४॥ (५) ४३७ [७७७५४ (५०) (५) ७9% (५) ट प्ट ट 207



 लिखित  उत्तर  -22  1991

 ेल्‍  दिल्‍ली  के  होटलों  में  केबरे  भृत्य

 4021.  भो  मदन  लाख  खराना  :  वया  गृह  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  कितने  रेस्टोरेंटों  तथा  होटलों  को  केवरे  नृत्य  के  लोइसेस  प्राप्त

 इनमें  से  कितने  रेस्टोरेंटों  तथा  होटशों  में  न्यायालय  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेश
 पर  कंबरे  नृत्य  होता  और

 वया  सरकार  का  न्यायालय  क्वरा  जारी  किये  गये  आदेश  के  माम  पर  होने  वाले  कंबरे

 नृत्य  को  बन्द  करने  के  लिए  कोई  कारंवाई  करने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  भम्त्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०
 :  दिल्‍ली  पुलिस  ने  एक  होटल  और दो  रेस्टोरैन्टों  को  कंबरे  करने  के  लाइसेंस  जारी

 किए  हैं  ।

 और  दो  रेस्टोरेन्ट  न्यायालय  के  इस  आदेश  के  आधार  पर  कंबरे  आयोजित  कर

 रहे  हैं  कि  उन  पर  तब  तक  मुकदमा  नहीं  चलाया  जाएगा  जब  तक  कंबरे  कराने  के  लिए  लाईसैंस
 प्रदान  करने  हेतु  दिए  गए  उनके  आवेदन  कत्र  पर  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  जाता  है  ।  दिल्‍ली  पुलिस
 को  उनके  आवेदन  पत्र  पर  अतिप्त  निर्णय  नहीं  लिया  जाता  है  ॥  दिल्‍ली  पुलिस  को  उनके  आवेदन  पत्रों
 को  जल्दी  निपटाने  के  लिए  निदेश  दिए  गए  हैं  ।

 पूर्वोत्तर  राज्यों  के सोमावर्तो  जिलों  में  रहने  वाले  लोगों  को  पहुचान  पत्र  जारो  करना

 ]

 4022.  श्री  केश रो  लाल  :  क्‍या  बह  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कछ्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बंगलादेश  सीमा  पर  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  सीमावर्ती  जिलों  में  रहने  वाले
 लोगों  को  पहचान  पत्र  जारी  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यह  कार्य  कब  तक  शुरू  किये  जाने  की
 थना  है  ?

 संसदीय  कार्य  मम्त्रांलय  में  राज्य  मसत्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  एम०  एम०
 :  (५)  और  जी  श्रीमान्‌  ।  यह  तय  क्रिया  गया  है  कि  मिजोरम  और  त्रिपुरा  राज्यों

 तथा  असम  राज्य  के  घुबरी  जिले  में  पहचान-पत्र  जारी  करने  की  एक  योजना  लागू  की  जाए  ।
 योजना  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  इस  वर्ष  फंड  उपलब्ध  कराये  गए  हैं  तथा  मार्गदर्शन

 दिए  गए  इस  सम्बन्ध  में  प्रारम्मिक  कार्य  शुरू  किया  जा  चुका

 उत्तर  भवेद्  में  पोस्टਂ  सेवा

 4023.  श्री  केशरी  लाल  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  उन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  हस  समय  पोस्टਂ  सेवा
 लब्ध
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 कया  कामपुर  में  पोस्टਂ  सेवा  आर्थिक  दृष्टि  स ेलामकर  साबित  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  को  कानपुर  में  इस  सेवा  को  शुरू  करने  के  बाद  से  औसतन  कितनी
 वार्षिक  आय  हुई  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मम्त्री  पो०  वो०  रंगय्या  :  निम्नलिखित

 शहरों  में  स्पीड  पोस्ट  सेवाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 ()  रशा्ट्रीय  नेटवर्क  के  अन्तर्गत

 मुरादाबाद  ।

 (1)  प्याइट-टू-प्याइट  सब्विस  के  अन्तर्गत

 सहारनपुर  ।

 जी  हां  ।

 औसत  वाधिक  आय  लगभग  ।2  लाख  रुपये  है  ।

 उड़ोसा  में  अन्तर्राण्योय  जल-विवादों  से  प्रभावित  सिंचाई  परियोजनाएं

 ]
 4024.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  अन्तर्राज्यीय  जल-विवादों  से  प्रभावित  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 इन  परियोजनाओं  सिंचाई  और  जल  बिद्युत  क्षमता  कितनी  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  विज्ञाथरण  शुक्ल  :  उड़ोसा  की  कोई  सिचाई  परियोजना

 अन्तर्राज्यीय  जल-विवाद  के  कारण  लम्बित  नहीं  है  ।

 )  प्रश्य  नहीं  उठता  ।

 लोह  अयस्क  को  अधिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता

 4025.  श्री  सेयद  शाहबुद्दोन  :  क्या  इस्पात  मंत्रों  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 1990  को  लौह  अयस्क  की  अधिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  कितनी
 थी  और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  थास्तविक  उत्पादन  कितना

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितनो  मात्रा  का  देश  में  प्रयोग  किया  गया  और  कितनी
 मात्रा  का  निर्यात  किया

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  प्रति  इकाई  कितनी  विदेशी  मुद्दा  अजित  की  गई  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  का  औसत  मूल्य  क्‍या
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 क्या  लोह  अयस्क  के  निर्यात  हेतु  विदेशों  के साथ  लम्बी  अवधि  का  कोई  समझौता  किया
 गया  और

 (३)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  कितने  लौह  अयस्क  का  निर्यात  किया

 जाएगा  और  यदि  इसके  मूल्य  में  वृद्धि  सम्बस्जी  कोई  छा्तं  रखी  गई  तो  तह  बया  है  ?

 इरपात  मजालय  के  राज्य  भत्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  !  1990  की
 स्थिति  के  अनुसार  नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेश्न  और  स्टील  अथारिटी  ऑफ  इंडिया
 टेड  की  खानों  की  लोह  अयस्क  की  संस्थापित  उत्पादन  क्षमता  330  लाख  टन  भारतीय  खान

 ब्यूरो  निजी  क्षेत्रों  से सम्बन्धित  सूचना  नहीं  रखती  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  देश  में  547  लाख  टन  लौह  अयस्क  का  उत्पादन  हुआ  ।

 ब्ष  1990-91  के  दौरान  आन्तरिक  रूप  से  उपयोग  की  गई  लौह  अयस्क  कौ  मात्रा
 223  लाख  टन  थी  ।  निर्यात  की  गई  मात्रा  311  लाख  टन  थी  ;

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  अजित  प्रति  यूनिट  विदेशी  निम्नानुसार  है  :--

 एम०  एम०  टी०  सी०  368.70  रुपये  प्रति  टन
 के०  आई०  ओ०  सी०  एल७  288.00  रुपये  सान्द्रण  प्रति  टन

 634.00  रुपये  पैलेट  प्रति  टन

 ओसत  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मूल्य  कई  घटकों  पर  निर्मर  करता  है  जेसे  कि  पोत-लदान

 समुद्री  माड़ा  आदि  इसलिए  लोह  अयस्क  के  सम्बन्ध  में  कोई  औसत  अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  नहीं  है  ।

 (a)

 (३)  निम्नलिखित  दी्षंकालिक  करार/समझोता  ज्ञापन  किए  गए  :--

 (i)  एम०  एम्र०  हटो०  सी०  जवधि  लाल  टन

 देह  प्रति

 जापान  अयस्क  )  5  वर्ष  85  से  105

 (1  भरप्रेल  1991
 दक्षिण  कोरिया  4  वर्ष  35,5

 (1989-90
 पाकिस्तान  अक्तूबर  1987  से  वर्ष  1990-91  के  लिए

 अगस्त  1992  तक  48  0  लाख  टन

 (ii)  कुड्रेमुख  आयरण  और  कम्पनी  लि०

 सान्द्रण  अवधि  मात्रा  ठन  प्रति

 जापान  1991-95  27.5  से  28.5

 ईरान  15  वर्ष  में  लगमग  मात्रा  और  मूल्य
 250  लाख  टन  प्रति  वर्ष  तय  किये  जाते  है  ॥
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 पेलेद

 भास्ट्रे  लिया  1991-1994  3.0

 जापान  1991-1995  2.8  से  4

 हंगरी  1991-1994  6.0

 इम्होनेशिया  1990-1994  2.0  सै  3.0

 मूल्य  प्रतिवर्ष  तय  किये  जाते  हैं  ।

 केरल  में  टेलोफोन  प्रजालो  के  विकास  हेतु  धमरादि  का  आवंटन

 4026,  क्रो  पो०  सो०  थामस  :  क्‍या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  में  टेलीफोन  प्रणाली  के  विकास  हेतु  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 इन  वर्षों  के दौरान  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई

 कया  कैरल  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  टेलीफोन  क्षेत्र  मे ंऔर  विकास  कार्य  करने  का
 विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  पो*  वो०  रंगमब्या  वर्षबार  ब्यय

 मुसार  है  :---

 1988-89  118.09  करोड़  रुपए
 1989-90  183.87  करोड़  रुपए
 1990-91  170.17  करोड़  रुपए

 इन  वर्षों  के  दौरान  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  --

 *
 1988-89  --  स्विचन  क्षमता  में  28525  लाइनें  जोड़ी

 --  कुल  24114  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  गए  ।
 --  टीएएक्स  नटवर्क  से  17  स्टेशनों  को  जोड़ा  गया  ॥

 1989-90  --  स्विचन  क्षमता  में  21813  लाइनें  जोड़ी  गई  ।
 --  कुल  22558  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए
 --  राष्ट्रीय  उपमोवता  डायलिग/अंतर्राष्ट्रीय  उपमोवता  डायलिग

 वक  में  15  स्टेशन  शामिल  किए  गए  ।
 1990-91  —  स्विचन  क्षमता  में  35417  लाइनें  जोड़ी  गई

 --  कुल  28819  टेलोफोन  कनेब्शन  प्रदान  किए  गए  ।
 --  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिग/मअंतर्राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिग  नेटवर्क

 में  25  स्टेशन  शामिल  किए  गए  ।
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 जी

 वर्ष  1991-92  के  लिए  योजनाएं  :
 --  स्विचन  में  77403  लाइनें  जोड़ी  जानी  हैं  ।
 --  कुल  40445  टेलीफोब  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाने  हैं  ।
 --  40  स्टेशनों  को  एस०  टी०  डो०  सुविधा  के  साथ  जोड़ा  जाना  है  ।

 बिरसा  कृषि  रांचो  को  वित्तोय  सहायता

 ]

 4027.  भी  शाम  टहुल  चौधरी  :  क्‍या  कृषि  सम्नत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  और  विकास  के  अस्तगंत  बिरसा  कृषि  बिहार  ने

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  का  अनुरोध  किया  और  उसे  कितनी
 सहायता  दी  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  सुल्लापललो  :  बिरसा  कृषि
 बिहार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  मांगी  गयी  और  उन्हें  रिलीज  की  गमी

 राषि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  मांग  रिलीज  की  गयी  राशि

 रुपये  मे ं)
 1988-89  9  श्न्य  14  105
 1989-90  झ्न्य  32.00
 1990-91  194.30  35.00

 तेल-ताड़  को  खेतों

 4028.  शो  गोबिग्द  राव  निकस  :  क्या  कृषि  सम्त्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1986  में  विश्लेषज्ञ  समिति  ने  देश  के  कतिपय  क्षेत्रों  को  तेल-ताड़  के  वृक्ष  लगाने
 के  लिए  उपयुक्त  पाया

 यदि  तो  ऐसे  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  कोंकण  क्षेत्र  में  तेल-ताड़  के  वृक्ष  लगाने  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए  और

 अधिक  पंदावार  वाले  तेल-ताड़  के  वृक्ष  लगाने  हेतु  बनाई  गई  योजनाएं  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापहलो  :  हां  ।

 विक्षेषज्ञ  समिति  ने  नौ  राज्यों  में आयल  पाम  की  खेती  के  लिए  उपयुक्त  5.75  लाख
 हैक्टेयर  मूमि  की  पहचान  की  हैं  1  विस्तृत  विवरण  निम्न  प्रकार



 3]  1913  लिखित  उसस्
 ee  ्-खञखञखख ््््््््

 राज्य  क्षेत्र  हैक्टेयर

 आन्ध्र  प्रदेश  2.50

 असम  0.10

 कर्नाटक  2.50

 केरल  0.05

 महाराष्ट्र  0.10

 उड़ीसा  010

 तभिलनाड्‌  0.25

 त्रिपुरा  0.05
 पद्दिचम  बंगाल  0.10

 योग  5.75

 और  मारत  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  लममग  1000
 क्षेत्र  में  सिचित  स्थितियों  के अधीन  आयल  पाम  की  खेती  की  संमाब्यता  को  प्रदर्शित  करने

 के  लिए  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षत्र  मैं  आयल  पाम  प्रदक्शन  पशियोजना  प्रारम्भ  की

 है  ।  आयातित  और  देशी  स्रोतों  दोनों  से  सर्वोत्कृष्ट  अधिक  उपज  देने  वाली  संकर  बीजों  स ेआयल
 पाम  नप्तरियों  की  स्थापना  की  गई  अब  तक  कुल  रोपित  क्षंत्र  लगभग  700  हैक्टेयर  है  और
 होष  क्षत्र  का  इस  मानसून  के  दौरान  रोपण  किया  जा  रहा  है  ।

 राजस्थान  में  चालू  सिच्ाई  परियोजनाएं

 |
 4029.  श्रीमतो  बसुस्धरा  राजे  :  क्या  जल  संसाधन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  चल  रही  सिंचाई  परियोजनाओं  की  लागत  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ओर  इसके  कब  तक  पूरा  किए  जाने  की
 सम्भावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  बिद्यायरथ  :  और  राजस्थान  की  बृहद/मध्यम
 निर्माणाघीन  सिंचाई  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  विवरण  संलग्न  है  ।
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 लिखित  उत्तर  22  1991

 उड़ीसा  में  लोह-अयस्क  का  उत्पादन

 4030.  भरी  गो  रोनाथ  गजपति  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गत  तौन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  की  विभिन्‍न  खानों  से  लौह  अयस्क  का  कितना  डत्पादन

 किया

 क्‍या  उड़ीसा  में  कुछ  लौह  अयस्क  खानें  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  व  कारण  क्‍या  और

 इन  खानों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 इस्पात  संज्रालय  के  राज्य  संत्रो  सम्तोष  मोहन  :  भारतीय  खान  ब्यूरो  की

 रिपोर्ट  के  अनुसार  वर्ष  1988  से  1990  के  दोरान  उड़ीसा  राज्य  में  लोह  अयस्क  का  उत्पादन

 निम्वानुसार  रहा  :--
 NS

 1988  7465
 1989  7276
 1990  7959

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रत्नों  का  अवंध  खनन

 4031.  श्री  झ्िव  क्षरण  वर्मा  :  क्या  खान  अन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  रत्नों  के  अवेब  खनन  से  राजस्व  की  बहुत  अधिक  हानि  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कायवाही
 को

 खान  भम्त्रासय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  बलराम  सिह  :  व  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 के  निर्देश  मो  नहों  मानतो  दिल्लो  पुलिसਂ  शझ्ोषक्  से  समाचार

 4032.  थौ  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  गृह  संज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  1  1991  के  में  के  निर्देश  भी
 नहीं  मानती  दिल्ली  पुलिसਂ  शीषंक  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  यर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  इस  सम्बन्ध  मे  क्या  कार्रवाई
 की  गई  है/करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  सन्नालय  में  राज्य  मंत्री  भी  एम०  एस०
 :  से  1  1991  को  में  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 जिसमें  कुछ  निर्दोष  सिख  बालकों  को  गिरफ्तार  करने  और  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  न्यायालय  के  आदेक्षों
 को  न  मानने  का  आरोप  लगाया  गया  था  ।  दिल्‍ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  समाचार  में
 खित  चार  जसविन्दर  राजविन्दर  वीर  सिह  तथा  जगजीत  सिंह  को  29

 199  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  इनमें  से  तीनों  ने  अवंध  रूप  से  हथियार  रखे  थे  और

 चोथे  के  पास  अवैध  रूप  से  एक  हथगोला  पाया  गया  ।  उनमें  से  प्रत्येक  के  विरुद्ध  अलग  से  एक
 राधिक  मामला  दर्ज  किया  दिल्ली  पुलिस  ने  भी  सूचित  किया  है  कि  जसविन्दर  सिंह  तथा
 राजविन्दर  सिंह  की  ओर  से  दायर  की  गई  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण  याचिका  को  उच्च  न्यायालय  द्वारा

 रह  कर  दिया  गया

 थर्मा  जांच  आयोग

 4033.  भ्रो  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  वर्मा  आयोग  ने  इस

 सम्बन्ध  में  विवरण  देने  के  लिए  अवधि  बढ़ा  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 :  और  जी  श्रीमान्‌  |  विभिन्‍न  विशेषकर  संबंधित  सरकारी  विभागों

 क्या  अधिकारियों  से  प्राप्त  अनेक  अनुरोधों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्मा  जांच  आयोग  ने  तथ्यों  के

 विवरण  भ्रस्तुत  करने  के  लिए  समय-सीमा  बढ़ा  दी  है  ।

 डाकघरों  में  फक्स  मशीनों  का  प्रयोग  आरम्म  करना

 |
 4035,  श्री  हन्मान  सोल्लाह  :  क्या  संचार  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  डाकघरों  में  प्रयोग  के  तौर  पर  फेक्स  मशीनें  लगाने  का  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 इलेक्ट्रानिक  ढाक  सेवा  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मम्शासय  में  उपभस्त्री  पो०  वो०  रंगम्या  :  फिलहाल  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 अभी  इलेक्ट्रानिक  मेल  शुरूआत  नहीँ  की  गई

 सेरठ  स्थित  पश्चु  परियोजना  निदेशालय  में  कथित  अभियषजितताएं

 ]

 4036.  भी  संतोष  कुचार  गंगवार  :  क्‍या  कृषि  भस्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेरठ  स्थिति  पशु  परियोजना  निदेशालय  में  जनियमितताएं  बरते  जाने  के  अनेक

 मामले  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में  लाये  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इन  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्लो  :  हां  ।

 ये  शिकायतें  निर्माण  कार्यों  को  सरकारी  आवास  को  सुसज्जित  सरकारी

 बाहुन  के  आदि  में  कथित  अनियमितताओं  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 व्यापक  जांच  करने  पर  ये  शिकायतें  अपुष्ट  ओर  प्रमाणहीन  पाई  गई  ।  फलतः  आने
 ओर  कोई  कारंवाई  नहीं  की  गई  ।

 डड़ोेसा  में  देलोकोम  एक्सजेंखों  को  इलेक्ट्रायिक  एक्सजेलों  में  परिवर्तित  करना

 अलिनुबाद ]
 4037.  थो  भबल्लम  पाणिग्रहो  :  कया  संचार  मंज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कुल  कितने  टेलोफोन  एक्सचेंज  हैं  ओर  उनमें  से  कितने  एक्सचेंजों  को  वर्ष
 तथा  1992-93  के  दौरान  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  परिवर्तित  किए  जाने  की  संभावना

 सरकपर  का  उड़ीसा  में  दूर-संकर  नेटक्क  का  विस्तार  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 संचार  सम्जालय  में  उप  मग्त्रो  पो०  बो०  रंगम्या  :  31.7  1991  की
 स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  में  477  टेलीफोन  एक्सचेंज  इसमें  से  1991-92  और  1992-93  के
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 दौरान  क्रमशः  128  और  100  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचंजों  में  परिवर्तित  करने  की
 संमावना

 1991-92  के  दोरान  उड़ीसा  दूरसंचार  सकिल  में  दुरसंचार  नेटवर्क  के  विस्तृत  प्रस्तावों
 में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 न  11770  एक्सचेंज  लाइन  जोड़कर  90  से  अधिक  इलेक्ट्रानिक  एक्मचेंजों  की

 संस्थापना/विस्तार  तथा  9589  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करना  ।
 -+  50  स्थानों  पर  उपमोश्ता  ट्रक  डार्यालिग  सुविधा  का  विस्तार  ।

 मदो  बोर्ड  को  स्थापना

 4038.  श्रीमती  बसुस्धरा  राजे  :  वया  जल  संसाधन  मन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  एक  नदी  बोडं  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  बोर्डों  की  स्थापना  के  मुख्य  उहूंश्य
 क्‍या  और

 यह  बोर्ड  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  विज्ञाचरण  :  से  नदी  बोर्ड  की  स्थापना  के  संज्ध
 में  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1955  में  बनाए  बये  नदी  बोर्ड  अधिनियम  में  अन्तर्राग्बीय  नदी  अथवा  नदों  घाटी  अथवा
 उसके  विशिष्ट  भाग  की  नियमन  या  विकास  जेसते  मामलों  में  सलाह  देने  के  लिए  इस  बारे
 में  इच्छुक  सरकार  से  प्राप्त  अनुरोध  पर  नदी  बोडं  की  स्थाषना  की  व्यवस्था

 इस  अधिनियम  के  अन्तबंत  गठित  किए  जाने  वाले  नद्वी  बोड़े  के  लिए  परिकह्पत  काय॑

 निम्नवत  है  :--

 अपने  का  क्षेत्र  के  भीतर  किसी  विद्षिष्ट  अन्तर्राज्यीय  नदी  अथवा  नदी  घाटी  के

 नियमन  अथवा  विकास  से  सम्बन्धित  किसी  मामले  पर  इच्छुक  सरकारों  को  सलाह  विशेषकर

 उनके  बीच  मतमेदों  को  हल  करने  के  लिए  उनकी  गतिविधियों  के  समन्वय  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देना

 तथा  निम्नलिखित  श्रयोजनों  के  लिए  अस्तर्राज्यीय  नदी  घाटी  में  उनके  द्वारा  किए  गए  उपायों  के

 सम्कत्ध  में  अधिकतम  परिणाम  प्राप्त  करना  ।

 (1)  अन्तर्राज्यीय  नदी  के  जल  ससाध्षनों  का  नियंत्रण  और  उनका  इष्टलण
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 (1)  पिंचाई  जल  आपूर्ति  अथवा  जल  निकास  की  स्कौमों  को  बढ़ादा  देना  तथा  उनका
 प्रचालन  ,

 (iii)  जल  विद्युत  शक्ति  के  विकास  की  स्कीमों  को  बढ़ावा  देना  तथा  उनका

 (५)  बाढ़  नियंत्रग  की  स्कीमों  को  बढ़ावा  देना  और  उनका

 (५)  वनारोपण  को  बढ़ावा  देना  ठथा  मुदा  कटाव

 (४)  नौवहन  को  बढ़ावा  देना  तथा

 अन्तर्राज्यीय  नदी  के  जल  प्रदूषण  का

 ऐसे  अन्य  मामले  जंसे  कि  निर्धारित  किए

 अन्तर्राज्यीय  नदी  अथवा  नदी  घाटी  के  नियमन  अथवा  विकास  के  प्रयोजन  से
 प्रयोजनी  स्कीमों  सहित  स्कीमें  तंयार  करना  और  बोडं  द्वारा  तैयार  स्क्रीमों  के  क्रियान्वयन  के  लिए
 उपाय  करने  हेतु  इच्छुक  सरकारों  को  सलाह

 बोडं  द्वारा  त॑ंयार  किसी  स्कीम  को  क्रियान्वित  करने  तथा  स्कीम  के  क्रियान्वयन  में  शुरू
 किए  गए  किसी  कायें  के  अनुरक्षण  की  लागत  का  इच्छुक  सरकारों  के  बीच  आबंटन

 इच्छुक  सरकारों  द्वारा  छुरू  किए  गए  उपायों  की  प्रगति  की  निगरानी

 (३)  कोई  अन्य  जो  उक्त  किसी  भौ  काय॑  का  प्रासंगिक  अथवा  परिणाम
 स्वरूप  है  ।

 इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अपने  कार्य  करने  बोर्ड  ने  सभी  स्तरों  पर  इच्छुक  सरकारों  से

 सलाह  लेनी  है  और  जहां  तक  व्यवहारिक  हो  सकता  है  ऐसी  सरकारों  के  बीच  समझौते  का  प्रयास

 करना

 नदी  बोर्ड  1956  अब  तक  लागु  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  इस  आशय  के  संबंध
 में  किप्ती  राज्य  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 दहेज  के  कारण  सृत्यु

 4039.  भरी  दल्तात्रेय  बंडारू  :  कया  गृह  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  और  राज्य-वार  दहेज  के  कारण  कितनी  मोतें

 इस  संबंध  में  वर्ष-वार  और  राज्यवार  कितने  मामले  दर्ज  किए

 वर्ष-वार  और  राज्य-वार  कितने  लोगों  को  दोषी  ठहराया  और

 (a)  ऐसे  मामलों  में  वर्ष-बार  और  राज्य-वार  कितने  लोगों  को  मृत्यु-दण्ड  दिया  यया  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  राब्य  मनत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मतन्रो  एम०  एस०
 :  और  वर्ष  1988,  1989  और  1990  के  दौरान  दर्ज  किए  गए  दहेज  के

 कारण  हुई  मौतों  के  मामलों  के  राज्य-वार  आंकड़े  धलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 और  अपराध  के  जांच  पड़ताल  और  छानबीन  की  जिम्मेवारी  राज्य
 सरकारों  की  दोषी  सिद्ध  ठहराए  गए  लोगों  ओर  मृत्यु  दण्ड  दिए  गए  लोगों  की  संख्या  के  संबन्ध
 में  सूचना  केन्द्रीय  सरकार  की  एजेंसियों  द्वारा  संकलित  नहीं  की  जाती  हैं  ।

 विवरण

 वर्ष  1988  से  1990  के  दौरान  दहेज  के  कारण  हुई  मौतों  के  दर्ज

 किए  मामलों  की  संख्या  का  विवरण  ।

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  1988  1989  1990

 1  2  3  4  5

 राज्य
 1:  आन्ध्र  प्रदेश  99  320  344
 2  अरूणाचल  प्रदेश  ||  न  _

 3  असम  2  18  24
 4.  बिहार  उन्न०  228  243
 5.  गोवा  —  न

 6  गुजरात  32  51  125
 7  हरियाणा  93  151  126

 8.  हिमाचल  प्रदेश  7  18  21

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  4  7  8

 10.  कर्नाटक  179  175  216

 11.  केरल  6  16  11

 12-  मध्य  प्रदेश  192  282  397

 13.  महाराष्ट्र  294  690  858

 14.  ,  मणिपुर  जा  गा  1

 15.  मेघालय
 न  न  —

 16.  मिजोरम  न  —  न

 17.  नागालंण्ड  ---  —  —

 18...  उड़ीसा  23  42  64

 19,  पंजाब  50  48  103

 20.  राजस्थान  107  130  166

 21.  सिक्किम  —  न  --

 22.  तमिलनाडु  75  122  86

 23.  त्रिपुरा  7  9  5

 24,  उत्तर  प्रदेश  777  1364  1516

 25.  परदिचम  बंगाल  155  402  420
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 1  2  3  4  5

 संघ  शासित  क्षेत्र  :

 26.  अंडमान  और  निकोबार  —  न  ना

 द्वीप  समूह
 27...  चण्डोगढ़  2  ||  न्नन

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  जा  न+

 29.  दमन  और  दीव  न  न  चाः

 30.  दिल्ली  193  109  102
 31°  लक्षद्वीप  —  —  —

 32.  पाण्डिचेरी  2  न+

 टिप्पणी  ब्यौरे  माहवार  उपराध  आकड़ों  पर  आधारित  है  और  इसे  अन्तिम
 माना  जाय  ।

 2.  उ०  न०  के  लिए  है  ।

 डिललो  पुलिस  को  चुस्त  बनाने  सम्बन्धी  उपाय

 4040.  राजनाथ  सोनकर  प्लास्त्रो  :  क्‍या  मृह  भमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़े-बड़े  दावों  और  बन्दोबस्त  के  बाबजूद  भी  दिल्‍ली  पुलिस  ओखला  बँक  डकेती
 तथा  दूरदर्शन  के  महानिदेशक  पर  घातक  हमले  के  लिए  जिम्मेदार  अपराधियों  को  पकड़ने  में  असफल

 रही  और

 यदि  तो  दिल्ली  पुलिस  के  कार्यक्रण  को  चुस्त  बनाने  तथा  दिल्‍ली  वासियों  में  पुनः
 विश्वास  बहाल  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गह  मस्त्रालय  में  राज्य  मरजणो  एम०  एम०
 :  समी  प्रयासों  के  ओखला  बेंक  डकंती  के  लिए  जिम्मेवार  अपराधियों

 ओर  दूरदर्शन  के  महानिदेशक  पर  करने  वाले  अपराधिग्रों  को  गिरफ्तार  करने  में  सफल  नहीं
 हो  पायी  ।

 दिल्‍ली  पुलित्त  के  कार्यकरण  को  सक्रिय  बनाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  समी
 संवेदनशील  बैंकों  तक  चलती-फिरती/पैदल  गस्‍्त  और  पुलिस  नियन्त्रण  कक्ष  वाहन  सहित  दुकड़ियों
 की  सेवाएं  उपलब्ध  बेंक  प्रबन्धक  के  साथ  पुलिस  का  गहन  बैंक  गाों  और  अर्लाम
 प्रणाली  की  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  पुलिस  नियंत्रण  कक्ष  वाहन  को  तैनात

 पड़ौसी  राज्यों  के  अधिका  रियों  के  साथ  समन्वय  बैंठक  ज्ञात  अपराधियों  के  विरुद्ध  निष्कासन
 कार्यवाई  सम्मिलित
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 तारघर  कार्यालय  के  लिए  मवन  का  निर्माण

 4041.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  केन्द्रीय  तारघर  नई  दिल्‍ली  और  तारघर  कलकत्ता  के  लिए
 नये  मवनों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  इस  समय  किस  चरण  में  और

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 संचार  मस्वालय  में  उप  मनन्‍्त्रो  पी०  बो०  रंगमब्या  :  नई  दिल्‍ली  में  एक
 नए  केन्द्रीय  तारघर  भवन  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  कलकत्ता  के  लिए  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 (i)  नई  दिल्ली  में  एक  नए  केन्द्रीय  तार  घर  :  नक्शे  तेयार  करने  का  काय॑  पूर्ण  हो
 गया  दिल्‍ली  शहरी  कला  आयोग  के  अनुमोदन  की  प्रतीक्षा  है  ।

 (#)  कलकत्ता  केन्द्रीय  तारघर  :  लागू  नहीं  ।

 (9)  नई  दिल्ली  केन्द्रीय  तारघर  :  यह  पाया  गया  है  कि  भवन  निर्माण  के  लिए  प्रयोग
 में  लाई  जाने  वाली  इस  प्रस्तावित  मूमि  पर  कुछ  झुग्गी-झोंपड़ी  वालों  ने  कब्जा
 कर  रखा  यह  कब्जा  छुड़ाने  क ेलिए  डी०  डी०  ए०  को  कहा
 गया  जमीन  खाली  होने  के  बाद  भवन  के  निर्माण  में  तीन  वर्ष  का  समय
 लगेगा  ।

 (४)  कलकत्ता  केन्द्रीय  तारघर  :  लागू  नहीं  ।

 विमागेतर  कर्मचारियों  को  पेंशन

 4042.  श्रीमतो  सुशीला  गोपालन  :  क्‍या  संचार  अन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विभागेतर  कमंचारियों  को  पेंशन  देने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रही  है  केरल  जैसे  विभिन्‍न  राज्यों  में  कृषि  वुद्धों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  दिया

 जा  रहा

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्बी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पो०  वो०  रंगय्या  जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 मौजूदा  प्रभावी  आदेशों  के  तहत  केवल  नियमित  पूर्णकालिक  सरकारी  कमंचारियों  को

 ही  पेंशन  दी  ज!ती  है  बशरतें  कि  वे  इप  सम्बन्ध  में  के  न्द्रीय  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित

 की  गई  शर्तें  पूरी  करते  हों  ।  चू'कि  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  अकालिक  कमंचारी  होते  इसलिए

 सरकार  के  मौजूदा
 नियमों  के  अधीन  वे  पेंशन  पाने  के  हकदार  नहीं  हैं  ।
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 पाझ्मासों  सियाई  परियोजना

 4043.  शी  एम  ०  रमसन्‍ता  राय  :  क्या  जल  संसाधन  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 कैरल  में  पाझ्मासी  सिंचाई  परियोजना  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या

 इसकी  मूल  अनुमानित  लागत  तथा  परियोजना  की  सिंचाई  क्षमता  कितनी  और

 इस  पर  अमी  तक  कितनी  धनराद्षि  व्यय  की  गई  है  और  इसे  कब  तक  पूरा  किया

 जाएगा  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  विद्ाचरण  :  से  केरल  की  पाक्षासी  सिंचाई
 परियोजना  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 केरल  में  पास्‍श्ासों  सिंचाई  परियोजना  का  ब्योरा

 केरल  में  22,256  हेक्टेयर  कृष्प  कमान  वाली  पाझासी  सिंचाई  जिसमें
 पत्तनम  नदी  पर  एक  बराज  के  निर्माण  की  परिकल्पना  4.42  करोड़  रुपए  की  अनुमानित
 लागत  से  वर्ष  1964  में  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  दी  गई  ।  इस  परियोजना  से  32,400
 यर  पर  क्षेत्र  की  वाधिक  सिचाई  की  जा  सकेगी  ।  14.82  करोड़  रुपए  के  प्रथम  संशोधित  अनुमान
 परियोजना  के  कायेक्षत्र  में  क्रिसी  परिवतंन  की  परिकल्पना  न  करते  हुए  योजना  आयोग  द्वारा
 1975  और  1981  में  स्वीकृत  मी  किए  गए  |  1991  में  राज्य  सरकार से  प्राप्त  अद्यतन  सूचना

 के  परियोजना  का  कृष्य  कमान  क्षत्र  तथा  सिंचाई  क्षमत्र॒  11,530  और  23,050
 हेक्टेयर  संशोधित  की  गई  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  सृजित  तथा  उपयोग  की  गई  क्षमता
 11,460  हेक्टेयर  सूचित  की  गई  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  वा्षिक  योजना  प्रलेख  में  बताई  गई  परियोजना  की  अद्यतन  लागत
 81  12  करोड़  रुपए  1990  तक  71  12  करोड़  रुपए  का  व्यय  किया  गया  है  ओर  वर्ष
 1990-91  के  लिए  2  करोड़  व्यय  किए  जाने  की  प्रत्याशा  राज्य  सरकार  द्वारा  वर्ष
 1991-92  के  लिए  संस्तुत  परिव्यय  3.40  करोड़  रुपए  राज्य  सरकार  का  इस  परियोजना  को
 1992-93  2-93  में  पूरा  करने  का  कार्यक्रम  है  ।

 दिल्‍लो  में  पुलिस  आयुक्त  प्रणाली

 4044.  भी  मदन  साल  खुराना  :  वया  युह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वा  दिल्‍ली  में  पुलिस  आयुक्त  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 और

 क्या  दिल्लीਂ  में  पुलिस  आयुक्ष्त  प्रणाली  के  कार्यंकरण  के  विरूद्ध  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई
 और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  जा
 ही  है  ?

 संतदोब  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  और  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 और  एक  भूतपूर्व  सांसद  का  एक  पत्र  1991  में  प्राप्त  हुआ  जिसमें
 कहा  गया  था  कि  दिल्ली  में  पुलिस  आयुक्‍त  प्रणाली  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  इस  के

 लाग  होने  से  अपराध  में  वृद्धि  हुई  है  ।  पत्र  में  आगे  कहा  गया  है  कि  पुलिस  आयुक्‍त  प्रणाली  से  पुलिस
 की  शक्तियां  असीमित  हो  गई  है  जिसके  फलस्वरूप  भ्रष्टाचार  पनपा

 बड़  अलाक््यों  का जोवन  काल

 |
 4045.  थो  राम  ठहल  चोधरो  :  वया  जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रिहन्द  बांध  सहित  बड़े  जलाशयों  के  निर्माण  क ेसमय  उनका  जलाहायय-वार  कितना
 जीवन  काल  आंका  गया

 क्‍या  उन  जलादायों  का  जीवन  उनमें  अधिक  मात्रा  में  गाद  जमा  हो  जाने  के
 काफी  घट  गया

 यदि  तो  उक्त  जलाष्षयों  में  अधिक  मात्रा  में  गाद  जमा  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?
 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्याचर्ण  :  और  देश  में  बृहद  जलाक्षयों  को

 100  वर्ष  की  आयु  की  योजना  बनाई  गई  जलाश्ययों  में  गाद  मरना  एक  प्राकृतिक  घटना  है  तथा
 गाद  समायोजित  करने  के  लिए  जलाशयों  की  क्षमता  में  प्रावधान  किए  जाते  हैं  ।  रिहन्द  बांध  पर  भी
 गाद  मरने  के  कारण  अप्रत्याशित  रूप  से  अंधिक  हानि  की  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  अन्य  बांधों  में
 भी  जहां  गाद  मरने  की  सूचना  मिह्की  गाद  मरने  के  कारण  भण्डारण  में  हानि  सामान्य  तथा  बहुत
 अधिक  नहीं  है  ।  देश  में  कुछ  बृहद  जलाशयों  की  आयु  नीचे  दिए  गए  अनुसार  आंकी  गई  है  :--

 बांध/जलाशय  का  नाम  जलाशय  की  क्षमता  हानि  का  प्रतिशत
 मानित  आयु  सकल  भण्डारण  अवधि

 1.  मैथान  246  वर्ष  14.0  24  वर्ष  (1955-79) )
 2.  पोंग  प्रदेश |  100  बर्ष  3.35  12  वर्ष  (1974-86)
 3.  तुगभद्रा  200-300  वर्ष  14.84  32  बय  (1953-85)
 4.  गांधीसागर  100  वर्ष  2.3  16  कक्‍्ये  (1960-76)
 5.  गिरना  )  100  वर्ष  7.2  14  वर्ष  (1965-79)
 6.  होराकुड  400  वर्ष  14.5  27  वर्ष  (1957-84) )
 7.  भाखड़ा  180  वर्ष  5.78  29  वर्ष  (1957-87)  )
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 ओर  गाद  की  जल  के  वाधिक  प्रवाह  के  अनुपात  में  जलाशय  की  भण्डारण

 मू-आकृति  विज्ञान  सम्बन्धी  जलवायु  तथा  जलाशगयों  के  जलग्रहण  क्षंत्रों  में  मूमि
 उपयोग  पद्धति  जैसे  तथ्यों  पर  निर्भर  करती  गाद  प्रवाह  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा

 जल  ग्रहण  क्षेत्रों  में  वानिकी  जल  विभाजक  प्रत्न्ध  परियोजनाएं  तथा  मुमि  संरक्षण  उपाय  झुरू
 किए  जाते  हैं  ।

 डिदा  एन्टिना  का  दुरुपयोग

 4046.  भी  गंगाघर  सानोपल्लो
 भो  भोरेश्बर  सावे

 कया  सरकार  को  पता  लगा  है  कि  विदेशी  कार्यक्रम  देखने  के  लिए  डिश  एन्टिना  का

 दुरुपयोग  किया  जाता  ओर

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  कौ  गई  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  पो०  वो०  रगस्या  :  लौर  केवल
 तोय  उपग्रह  से  दूरदह्ोन  के  कार्यक्रम  ग्रहण  करने  के  लिए  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  अथवा  इस्तेमाल
 किये  जाने  के  लिए  सक्ष्म  डिश  उससे  सम्बद्ध  फ्रट  और  कन्वर्टर  की  रख-रखाव
 अथवा  प्रचालन  के  दूरसंचार  विमाग  की  विभिन्‍न  फील्ड  यूनिटों  द्वारा  प्रचालनीय  बनुज्ञप्तियां
 जारी  की  जा  रही  यह  रिपोर्ट  मिली  हैं  कि  विदेशी  उपग्रह  से  दूरदक्षेन  के  कार्यक्रम  ग्रहण
 करने  के  लिए  मी  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ।  डिश  एन्टिना  की  अनुश्प्ति  भारतीय  उपग्रह  के  लिए
 दी  जाती  है  ।  यह  रिपोर्टे  भी  मिली  हैं.कि  एन्टिना  को  विदेशी  कार्यक्रम  ग्रहण  करने  के  लिए  भी
 इस्तेमाल  किया  जा  रहा  विदेशी  उपग्रहों  से  दुरदर्शन  के  कार्यक्रम  ग्रहण  करने  में  सक्षम  डिश
 एन्टिना  पर  नियामक  नीति  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।

 ।
 :  क्‍या  संचार  सन्नी  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 न्याय  पंचायतों  को  स्थायिक  अधिकार  ओर  शत्ितियां

 4047,  श्री  राम  नारायण  बेरवा  :  क्या  गृह  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  भारतीय  दंड  संहिता  के  अन्तग्रंत  सामान्य  अपराधों  के  मामलों  को  निपटाने  के
 लिए  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  न्‍्याय  पंचायतों  को  न्यायिक  अधिकार  ओर  शक्तियां  प्रदान  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो कब  तक  और  यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैँ  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  सनत्रो  एम०  एम०
 :  और  मारत  सरकार  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 तटोय  क्षेत्रों  में  मत्स्प-उत्पाद  प्रसंस्करण  एकक
 4048.  प्रो०  उमारेडडि  बेंकटेडवरलु  :  क्‍या  कृषि  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तटीय  आंध्र  प्रदेश  में  प्रानਂ  के  पालन  ने  आएचयंजनक  छलांग  लगाई
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 (a)  क्या  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  अन्तगंत  आंध्र  प्रदेश  के  गुन्टूर  जिले
 में  सर्यालंका  में  मी  हैचरीਂ  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  निर्यात  के  विकास  को  और  बढ़ावा  देने  हेतु  तटीय  क्षेत्र  में  मत्स्य-उत्पाद  प्रसंस्करण

 एकक  प्रारंम  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  मुल्लापल्ली  :  हां  ।

 और  कृषि  और  सहंकारिता  विभाग  ने  खारापानी  मछली  फार्म
 विकासਂ  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अधीन  1989  के  दौरान  आमन्ध्र  प्रदेश  के

 बुट्र  जिले  के  सर्येलंका  में  210.80  लाख  रुपये  की  कुल  अनुमानित  लागत  पर  एक  झींगा  बीज

 हैच री  की  स्थापना  की  स्वीकृति  दी  है  |  इस  हैचरी  के  पूरे  हो  जाने  के  बाद  यह  हैचरी  प्रति  वर्ष
 मग  25  मिलियन  टाइगर  झींगा  बीच  का  उत्पादन  करने  की  स्थिति  में  होगी  ।

 इस  तटवर्ती  क्षेत्रों  मे ंनयी  मछली  परिसंस्करण  इकाइयां  शुरू  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 12  00  थ०  प०

 ]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आपकी  कृपा  है  कि  आप  आज  मुझे  बर्खाइत  रेलवे

 कमंचारियों  को  बहाली  का  प्रश्न  उठाने  की  अनुमति  कल  माननीय  रेल  मत्री  ने  एक  घोषणा
 की  मैं  यही  आशा  करता  हूं  कि  आप  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  वे  अपने  वायदे  को  पूरा

 मैं  का  संत  नहीं  लेना  चाहता  |

 |
 भी  हरि  किशोर  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता

 हूँ  कि  अखबारों  में  छपा  है  कि  रूपानिया  में  हमारे  राजदूत  श्री  जे०  एफ०  रेविरों  पर  कातिलाना  हमला
 हुआ  उससे  एक  दहशत-सी  फैल  गयी  है  ।  इसक  पूर्ण  मी  हमारे  उच्चायुक्त  के  अटंची  श्री  महात्रे
 की  लन्दन  में  हत्या  हुई  थी  ।  मैं  सरकार  से  यह  जातता  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  दिशा  में  क्‍या
 करने  जा  रही  है  और  यह  जानकारी  मी  चाहता  हूं  कि  विदेशों  में  जो  हमारे  राजनयिक  उनकी

 सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 अनुवाद  ]

 श्री  झ्ोमानाद्रीष्वर  वाड़डे  राव  :  आपके  माध्यम  से  मैं  सरकार  का

 ध्यान  उस  स्थिति  की  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहूंगा  कि  कंन्द्रीय  विद्यालयों  में  तृतीय  श्रेणी  क॑  अन्तगंत

 प्रथम  श्रेणी  में  प्रवेश  के  लिए  जो  विद्यार्थी  चुने  गए  हैं  उन्हें  प्रवेश  नहीं  मिल  सका  क्‍योंकि  मारत
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 निजता  ०

 सरकार  से  प्रवेश  के  लिए  अनुमति  मिलने  में  विलम्व  हुआ  ।  लगभग  300  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  यही
 स्थिति  है  जिसके  कारण  हजारों  बच्चों  को  प्रवेश  नहीं  मिल  सका  ओर  उनके  अभिमावकों  को  दु:ख  का
 सामना  करना  पड़ा  मैं  मानव  संताघन  विकास  मंत्री  से  अनुरोब  करता  हूं  कि  वह  मामले
 पर  ध्यान  दें  और  111  श्रंणी  के  अन्तगंत  प्रथम  श्रंणी  में  विधार्थियों  को  प्रवेश  देने  $  लिए  आवश्यक

 अनुनति  दें  और  इत्त  प्रक्रिया  का  विकेन्द्रीक रण  करें  ताकि  मविष्य  में  ऐसा  विलम्ब  न  हो  ।

 श्री  एम०  आर०  कादम्बूर  अवांबन  :  आयोग  का  आपके  माध्यम
 से  मैं  सरकार  का  ध्यान  आक्ृृष्ट  करना  चाहूंगा  कि  तमिलनाडु  की  लम्बी  समुद्र  तटीय  रेखा  काफी
 संवेदनशील  सीमा  क्षेत्र  है  जो  हिमालय  क्षेत्र  क ेबराबर  है  योजना  आयोग  से  सेतु  समुदाय  परियोजना
 को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  का  अनुरोध  करते  है  क्योंकि  इसका  सुरक्षा  और  सामुद्रिक
 दोनों  ही  दृष्टियों  से  महत्व  यह  तमिलनाडु  की  जनता  की  इच्छा  है  कि  सेतु  समुद्रम  परियोजना  को
 आठवीं  योजना  में  शामिल  किया

 शी  सनो  रंखन  मक्‍त  :  अध्यक्ष  समाचारपत्रों  में  जंसी  को
 खबर  है  कि  सोवियत  संघ  की  बहादुर  जनता  ने  लोकतंत्र  को  पुनः  बहाल  किया  है  ।  मैं  अनु  रोध  करता

 हूं  कि  यह  विवत्र  का  सबसे  बड़ा  सब  वम्मति  से  सोवियत  संघ  की  जनता  को  लोकतंत्र

 बहाल  करने  के  लिए  और  सोवियत  नेता  मिखाइल  गार्बाचोव  के  प्रति  सदमावना  के  लिए  बधाई  दे  ।

 भी  चन्द्रजोत  यादव  :  महोदय  भारत  की  जनता  की  ओर  से  सदन  को  सोवियत
 संघ  की  जनता  और  राष्ट्रपति  श्री  मिखाइल  गर्बाचोव  को  अलोकतांत्रिक  शक्तियों  पर  उनकी  विजय

 के  लिए  शुमकामनाएं  देनी  चाहिए  ।  )

 धो  मतो  रंजन  मस्त  :  हम  उन  शक्तियों  की  निदा  करते  हैं  जिन्होंने  तहता  पलट  करने  वाले
 लोगों  की  सहायता  की  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  एक  अलग  विष  पर  बोल  रहे  श्री  जसवंत  शिह  जी

 श्ली  जअसवंत  सिह  :  अध्यक्ष  मारतीय  जनता  पार्टी  और  मैं  व्यक्तिगत
 रूप  से  मोवियत  संघ  में  अलोकतांत्रिक  तरूपपलट  के  असफल  होने  पर  प्रसन्नता  व्यक्त  करता  हूँ
 सोवियत  संसद  की  स्नत्ता  की  बहाली  और  राष्ट्र  गार्वाचोत  के  पद  की  बहाली  का  भी

 हम  स्वागत  करते  यह  एक  अति  महत्वपूर्ण  घटना  गह  घटना  सही  दिल्ला  में  है  ओर  पेरेस्त्रो  इका
 और  ग्लास्नोत  की  मूल  क्रांति  से  भी  अधिक  महत्त्वपूर्ण  सोवियत  जनता  की  इच्छा  की  विजय  हुई

 है  ।  हम  सोवियत  संघ  की  जनता  को  जनतांत्रिक  मावना  और  लोकतंत्र  के  प्रति  उनकी  प्रतिबद्धता  को
 लाम  करते  हैं  ।  इस  महान  विजय  की  घड़ी  में  और  लोकतंत्र  की  विजय  पर  हम  उन्हें  बधाई  देते  हैं

 रूसी  राष्ट्रपति  बोरिस  येल्तासिन  के  द्वारा  प्रतिनिधित्व  में  जिन  हजारों  बोगों  ने  बाधा  खड़ी
 की  उनकी  नेतिक  ओर  शारीरिक  शक्ति  की  गाथा  अत्यन्त  लोभहर्क  है
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 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  कहूंगा

 झो  जसवन्त  सिह  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करू  किन्तु  इस  महत्त्वपूर्ण  क्षण  में  मुझे
 कुछ  कहना  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्वागत  योग्य  है  और  आप  स्वागत  कर  रहे  किन्तु

 )

 भी  जसबम्त  सिह  :  किन्तु  बधाई  देते  मुझे  कुछ  कहना  है  और  महोदय  यह  रिकार्ड
 करवाना  चाहता

 सी०  पी०  आई०  के  मेरे  मित्रों  की  असुविधा  पर  टिप्पणी  न  करते  हुए  मैं  कहना
 चाहता  हूं

 शो  सोमनाथ  चटर्जो  :  इस  अवसर  का  मेरे  मित्र  दुरुपयोग  कर  रहे  वे  अनावश्यक
 रूप  से  हम  पर  छींटाकशी  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  हमारी  अपनी  प्रतिबद्धताएं  हम  भी  सोवियत  संघ
 की  जनता  को  बधाई  देते  हम  जानते  हैं  कि  जनता  की  इच्छा  को  जीत  हुई  है  ।  लोग  जो  चाहते  ये

 उन्हें  वह  मिल  गया  ।  किन्तु  यह  तरीका  नहीं  है  मेरे  एक  अत्यन्त  घनिष्ठ  मित्र
 लोकतंत्र  की  और  सोवियत  रूस  में  जनता  की  विजय  की  बात  कर  रहे  हैं  किन्तु  वे  और  उनका  दल
 इस  देश  के  लोगों  के  लिए  क्‍या  कर  रहा  हमें  यह  भी  नहीं  मूलना  चाहिए

 करी  चन्द्रजओोत  यादव  :  सभा  में  सभी  पक्षों  की  यही  राय  है  |  हमें  यह  सम्मान  के  साथ
 करना  चाहिए

 “'
 )

 व्ऋयक्ष  महोवय  :  कृपया  लोकनाथ  जी

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  महत्त्वपूर्ण  घटनाएं  हो  रही  हैं  ।  किन्तु  हमें  कहने  में  बहुत  सावधानी  बरतनी

 |  और  हमें  इसे  तरह  से  करना  है  कि  समा  में  हम  किसी  विवाद  में  न  पड़े  :

 )

 जसबवन्त  सिंह  :  मैं  आगे  अपनी  बात  कहता  हूं  ।  कहना  चाहता  हुं  कि
 सोवियत  संघ  संबंधों  जैसे  महत्त्वपूर्ण  मुह  पर  भारत  सरकार  की  जो  माननीय  विदेश  मंत्री  द्वारा

 दिए  गए  वक्‍तथ्य  में  झलकती  उसे  सिर्फ  संकोच  पूर्ण  और  स्थिति  के  अनुरूप  नहीं  कहा
 जा  सकता  है|  यह  वक्‍तव्य  जो  ससद  के  कायेंवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  है  स्वयं  ही

 -
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 एक  सानतीय  सदस्य  :  उन्होंने  बहस  छुरू  कर  दी

 थी  जसवन्त  सिह  :  मैं  अपनी  बात  कह  रहा  हूं  ।  जो  परिवर्तन  हुआ  है  मैं  उसका  स्वागत
 करता  हूं  कांग्रेसो  पक्ष  में  होते  वाले  परिवर्तन  का  मैं  स्वागत  करता  )
 सरकार  ने  एक  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  घटना  पर  प्रतिक्रिया  की  ।  मारत-रूस  के  सम्बन्धों  में  सरकार  ने  जो
 प्रतिक्रिया  दी  वह  कायरतापूर्ण  ग  असंगत  थी  ।  इसने  ऐसी  स्थिति  में  प्रतिक्रिया  की  कि  ऐसा  लगा
 कि  सश्कार  की  प्रतिक्रिया  पहले  की  घिसी  पिटो  अति  थी  ।  सिर्फ  यह  वब्तव्य  ही  नहीं  दिया  गया

 अपितु  प्रधानमन्त्री  की  वह  टिप्पणी  मी  कायंवाही  बृत्तान्त  में  है  जो  अनावश्यक  उपदेश  से  भरी  हुई  है
 कि  सुधा  रकों  को  सावधान  रहना  चाहिए  ।  समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि
 मास्को  में  हमारे  राजदूत  ने  वहां  होने  वाले  तर्ता  पलट  पर  कुछ  टिप्पणी  की  ।  ज॑ंसा  छपा  है
 बह  टिप्पणी  सही  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  जसवत  सिंह  यह  एक  अत्यन्त  नाजुक  मसला

 )

 झी  जसवंत  सिह  :  इसीलिए  मै  इसे  उठा  रहा  हूं  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ..

 )

 झी  जसबंत  सिह  :  मैं  अपनी  बातचीत  में  समाप्त  नहीं  कर  रहा  ।  मुझे  बात  समाप्त  करने

 अध्यक्ष  महोक्य  :  में  सिर्फ  श्री  जसवंत  सिह  से  बात  समाप्त  करने  का  अनुरोध  कर  रहा  हूं  ।

 शो  जसवन्त  सिह  :  मास्को  में  हमारे  राजदूत  ने  जो  कहा  है  उसके  बारे  में  जो  खबरें  आई  हैं
 यदि  बे  सत्य  जो  यहां  अकुशल  और  अपर्याप्त  सूचना  का  अनुचित  रूप  से  प्रयोग  हो  रहा  अगर

 यह  सही  तो  सरकार  को  जल्दी  ही  संशोधन  करना  वर्योंकि  यह  भारत-रूस  संबन्धों  का
 मामला  अगर  यह  सही  नहीं  तो  म॑ਂ  सरकार  को  शीघ्र  ही  सुधार  करना  चाहिए  क्‍योंकि  यह
 मारत-रूस  संबन्धों  का  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जसवम्त  सिह  ये  अत्यन्त  नाजुक  मामले  इतनी  जल्दी  निष्कर्ष  नहीं
 निकालें  ।

 थी  जसवस्त  सिह  :  में  इतनी  जल्दी  निष्कर्षों  पर  नहीं  आ  रहा  |  मैं  दोनों  ही  ब!तें  कह  रहा
 हूं  ।  अगर  वे  सही  तो  एक  निष्कर्ष  निकलता  है  और  अगर  यह  सही  नहीं  है  तो  दूसरा  निष्कर्ष
 निकलता  मेरी  मांग  है  कि  सरकार  को  इस  मुह  पर  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।  दोनों  ही  स्थितियों
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 में  सरकार  को  सदन  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  और  संसद  के  परिसर  के  बाहर  इन  घटनाओं  पर
 टिप्पणी  न  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जा  फर्नाडीज  ।

 थो  लोकनाथ  घोधरों  :  कृपया  मुझे  अनुमति  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  दू  गा  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  मुझे  स्थिति  संमालते  मैं  आपको  अनुमति  मैं  बूटासिह
 जी  को  अनुमति

 (

 अव्यक्ष  महोदय  :  मुझे  विव्वास  है  कि  इस  सभी  होने  वाली  घटनाओं  के  सवेदनाशीलता
 और  विषमता  से  परिचित  हैं  ।  मैं  मानर्नाय  सदस्यों  से  यही  अनुरोध  करू गा  कि  वे  तथ्यों  में  उचित
 रूप  में  रखें  जिससे  कि  हमारी  विदेश  नीति  सारे  विश्व  में  सौहार्द  पूर्ण  परिस्थितियां  उत्पन्न  करने
 का  माध्यम  बनें  ।  श्री  जाजे  फर्नाडीज  ।

 श्री  जाजं  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  रूस  में  जो  घटनाहं
 घटी  हैं  और  रूस  की  जिस  जनता  बहुत  ही  बहादुर  जनता  जो  तानाशाही  कुछ  ही  घण्टों  के
 लिये  वढां  पर  लादी  गयी  उस  तानाशाही  को  हराने  और  मिटाने  का  काम  किया  उसे  इस
 सदन  की  तरफ  से  बधाई  दी  जाये  यह  कहना  चाहता  हूं  ।  )

 अध्यक्ष  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  पिछले  48  घण्टों  में  रूस  में  हमने  जो  कुछ

 वह  इसी  का  दोतक  है  कि  आज  की  दुनिया  में  जहां  तहां  किसी  भी  प्रकार  व्यक्ति

 नागरिक  आजादी  को  मिटाने  का  प्रयास  कोई  करेगा  तो  उसके  इस  प्रयास  दुनिया  की  कोई  भी

 शब्ति  अब  सामना  करने  की  सामथ्य  नहीं  रखती  है  ।  मुझे  अफसोस  इस  बात  मैं  यहां  कोई

 बहस  नहीं  करना  चाहता  और  न  दहस  छेड़ना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार  को  इस  चीज  की

 जानकारी  होनी  चाहिये  थी  कि  रूस  में  जो  बदलाव  गोबचिव  ने  लाये  थे  वे  बदलाव  इतने  बुनियादी  थे

 और  लोगों  के  जहन  में  वे  कहां  तक  जाकर  पहुंच  चुके  थे  ।  हम  लोगों  ने  शायद  सोक्ना  होगा  कि  राजनीति

 दरबार  में  जैसे  यहां  चलती  वैसे  हो  टहां  भी  कोई  दरबारी  राजनीति  होगी  और  एक  को

 दूसरे  को  बंठा  दिया  तो  हम  दूसरे  के  पीछे  हो  जो  आज  हम  लोग  अनुभव
 कर  रहे  देख  रहे  वह  यही  है  कि  रूस  की  राजनीति  दरबारी  नहीं  वह  लोगों  की  राजनीति
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 ती--अक्‍न्‍न्‍न्‍  न  सी  त-->..__०>-नननीज-सक्‍ोसस  न

 है  और  लोगों  ने  वहां  पर  खड्ढें  जिन्होंते  दरबारी  राजनीति  को  चलाने  का  प्रयास  उनको

 हटाने  उनको  खत्म  करते  में  कामयाबी  पाई  है  ।

 विदेश  मंत्री  यहां  बैठे  हुए  उस  दिन  उन्होंने  जब  यहां  पर  बयान  दिया  मैं  मी  सदन  में
 मैं  उसी  वक्‍त  उनको  टोकना  चाहता  लेकिन  आपने  जिस  डेलिकेसी  की  अमी  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अमी  मी  कर  रहा  हूं  ।

 शो  जाज  फर्नास्डोल  :  अध्यक्ष  इसमें  कोई  डेलिकेसी  नहीं  ऐसा  मेरा  मानना  है  ।

 बिनुवाव  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  थोड़ा  इन्तजार  तो

 थी  जसबम्त  सिह  :  इसमें  इंलिकेसी  जेसी  कोई  बात  नहीं  है  जबकि  लोग  कठिनाइयों  से  जूझ
 रहे

 ह

 भी  जाज्ज  फर्ताग्डोज  :  अध्यक्ष  इसमें  किसी  प्रकार  की  डेलिकेसी  नहीं  गोर्बाचेव  एक

 चुने  हुए  नेता  थे  और  वहां  एक  चुने  हुए  नेता  को  हटाने  का  नाम  हुआ  ।  माननीय  अधिकारों  के  साथ

 खड़े  रहने  वाले  भारत  की  जनता  की  ओर  से  सरकार  का  फर्ज  था  कि  वह  गोर्बाचेव  के  पीछे  खड़ी
 रहती  ।  ....  अगर  इतना  भी  नही  तो  बोरिस  येल्तसिन  की  क्‍या  शक्ति
 €ूत  की  क्‍या  दाक्ति  रशियन  रिपब्लिक  की  क्या  शक्ति  अगर  इसको  भी  थोड़ा  सा  समझने  की
 अक्ल  हमारी  मारत  सरकार  में  तो  जो  आज  रूस  के  लोगों  के  सामने  हमारा  मुह  काला  होने
 की  स्थिति  आ  गई  वह  नहीं  होती  ।

 अध्यक्ष  मैं  उन  तमाम  लोगों  को  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  जिन्होंने  सरकार  के  रूख
 बदलने  के  बावजुद  मी  रूस  के  लोगों  का  साथ  देगे  का  काम  किया  ।  श्री  त्रोरिस  येल्तसिन
 और  रूस  की  जनता  को  अध्यक्ष  आपसे  प्रार्थना  है  कि  इस  देश  की  ओर  से  बधाई  भेजने  का
 काम  आप  करें  ।

 लिनुवाद  ]

 झो  संफुद्दोीत  चोधरो  :  यह  एक  बार  फिर  प्रमाणित  हो  गया  है  कि
 हास  को  आगे  बढ़ान  में  मात्र  जनता  ही  निणोयक  शर्बित  हैं  ओर  जनता  की  इच्छा  के  सामने  कोई  भी
 नहीं  टिक  सकता  हूँ  ।  सोवियत  संघ  के  लोगों  क॑  लिए  हमारी  शुभकामनाएं  यह  अच्छी  बात  है
 कि  रक्‍्तपात  नहीं  हुआ  और  हम  तीसरी  दुनिया  के  लोग  सोवियत  संध  की  ओर  इन  अपेक्षाओं  के
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 साथ  देख  रहे  हैं  कि  वह  इन  देशों  में  भी  ऐसे  संघर्षों  मे ंउसी  तरह  सहायता  दें  ज॑सा  पहले  देते  रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  कृपया  आपस  में  बातचीत  न

 झोमतो  गीता  सुसर्जा  :  हमारे  देश  का  सोवियत  संघ  से  बहुत  ही  अच्छा
 सम्बन्ध  रहा  है  और  निश्चित  तौर  पर  हमारा  देश  यह  चाहता  है  कि  यह  सम्बन्ध  कायम  रहें  इसमें
 कोई  सन्देह  नहीं  जहाँ  तक  इसका  सम्बन्ध  मुझे  यह  भय  हो  रहा  है  कि  अमरीकी
 साम्राज्यवाद  की  पकड़  मजबूद  होती  जा  रही  लेकिन  इस  पर  मैं  कोई  निर्णय  नहीं  देना
 मैं  तो केवल  यही  कामना  करती  हूं  कि सोवियत  जनता  अपनी  सूझबूझ  से  विजय  होगी  और  साथ  ही
 तौसरी  दुनिया  के  देशों  का  मविष्य  भी  पूरी  तरह  सुरक्षित  रहेगा  ।

 हरी  सोमनाद्रोश्वर  राव  वाइडे  :  अध्यक्ष  कुछ  सप्ताह  पूर्व  सोवियत
 रूस  में  जो  घटनाएं  घटीं  उससे  पूरी  दुनिया  के  करोड़ों  लोग  विचलित  हो  गये  ।

 श्री  भिखाईल  गोर्बाचेव  केवल  सोवियत  संघ  के  राष्ट्रपति  ही  नहीं  हैं  बल्कि  वह  एक
 ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिनसे  कई  उन  देशों  के  लोगों  को  प्यार  जो  शांति  प्रिय  लोग  हैं  और  वे  श्वान्ति  के
 प्रतीक  हो  गए  हैं  ।  हाल  ही  में  जाज॑  बुश  के  साथ  हुए  ऐतिहामिक  समझौते  ने  कई  देशों  में  दुनिया
 के  मविष्य  के  बारे  में  कई  माषाओं  को  जाग्रत  किया  है  ।

 हम  अत्यधिक  प्रसन्‍न  हैं  और  हम  अपने  सहयोगियों  सहित  सोवियत  संघ  की  जनता

 को  इस  बात  की  बधाई  देने  में  आपके  साथ  हैं  कि  उन्होंने  राष्ट्रपति  गोबचिव  को  पुन  राष्ट्रपति  के

 हुूप  में  स्थापित  कर  दिया  है  और  उन्होंने  यह  भी  प्रमाणित  कर  दिया  है  कि  सोवियत  जनता
 ने  वास्तव  में  ग्लासमोस्त  और  पेरेस्त्रोइका  को  स्वीकार  कर  लिया  है  जिसे  कामरेड  ग्रोबाचेव  द्वारा

 पहली  बार  कम्युनिस्ट  दुनिया  के  इतिहास  में  शुरू  किया  गया  है  ।

 झौ  लोकनायथ  चौधरी  :  अध्यक्ष  सोवियत  संघ  में  जो  घटना  घटी  है  वह  अविस्मरणीय

 और  अपनी  छाप  छोड़ने  वाली  है  और  यह  प्रक्रिया  शुरू  भी  हो  गई  सोवियत  संघ  का  घटनाक्रम

 इस  दृष्टि  से  नाजुक  है  कि  यह  अब  मी  उनका  आंतरिक  मामला  बना  हुआ  है  ।  अब  तक  सोवियत  संघ

 से  हमारे  अच्छे  सम्बन्ध  रहे  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  तीसरी  दुनिया  की  अर्थव्यवस्था  को

 स्वावलम्बी  बनाए  रखने  में  उनका  अपार  योगदान  रहा  लेकिन  जब  इस  स्थिति  में  हालात
 त्रण  से  बाहर  हो  जाएं  तो  मेरे  विचार  में  भी  तर्ता  पलट  द्वारा  सत्ता  पर  कब्जा  करने  का  कोई  भी

 प्रयास  निदनीय  अतरीकी  साम्राज्यबाद  ने  सोवियत  संघ  के  आंतरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप
 किया  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कह  दिया  है  कि  यह  एक  नाजुक  मामला  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  दोनों  ही  पक्षों  पर  लागू  होता  है  ।

 भी  लोकनाथ  चोधरी  :  मै  अमरीकी  साम्राज्यवाद  के  बारे  में  कह  रहा  हूं  और
 जाज॑  बुश  ने  जो  मूमिका  अदा  की  है  उसके  सम्बन्ध  में  कह  रहा  हूं  ।  एक  ऐसे  समय  पर  जब

 सोवियत  जनता  अपने  भविष्य  का  निर्णय  करने  वाली  थी  ऐन  बकषत  पर  किसी  भी  तरह  का  हस्तक्षेप
 भी  निबरनीय  है|  हमें  यह  मी  कहना  चाहिए  ।  हमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  सोवियत  जनता  उमर  कर

 आगे  आएगी  और  उसकी  एकजुटता  रंग  लेकिन  उसके  साथ  हम  उन  नकारात्मक
 घटनाक्रमों  को  भी  देखें  जो  विश्व  में  घटित  हो  रहा  है  ।  इसलिए  भारत  सरकार  द्वारा  इस  स्थिति  में

 कोई  मी  मत  व्यतत  करना  बहुत  ही  नाजुक  मामला  है  और  हमें  स्थिरता  आने  तक  स्थिति  पर  नजर
 रखनी  होगी  ।

 झो  चित्त  बसु  :  अध्यक्ष  यह  घटना  बिल्कुल  अचानक  हो  घटी  इसमें
 कोई  शक  नहीं  है  ॥  लेकिन  सोवियत  संघ  की  प्रमुता  सम्पन्न  जनता  को  पूरा  अधिकार  है  ओर  उन्हें  ही
 अपने  जीवन  का  रास्ता  चुनने  का  अपनी  आथिक  नीति  निर्धारित  करने  और  अपने  विदेशी  संबन्धों  को
 बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  लेने  का  अधिकार  है  ।  वे  स्वतंत्र  वे  प्रमुससा  सम्पन्न  हैं
 और  सोवियत  संभ  की  कम्युनिस्ट  पार्टी  सोवियत  भूमि  के  लोगों  की  पार्टी  सोवियत  संघ  की

 कम्युनिस्ट  पार्टी  की  अपनी  नीति  है  और  कार्यक्रम  हैं  ।  अपने  सदस्यों  और  सामान्य  जनता  के  सहयोग
 के  सहारे  उन्होंने  अपनी  नोति  और  कार्यक्रम  बनाए  हमें  उसमें  हस्तक्ष  प करने  का  कोई  अधिकार

 नहीं  है  ।  सभी  राजनीतिक  दलों  को  यह  अधिकार  है  कि  वह  अपनी  नीति  और  कार्यक्रम  स्वयं
 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  खास  तौर  से  इस  नाजुक  समय  में  सी०पी०एस०यू०  सही  दिशा  अपनाएगी
 और  सोवियत  संघ  राजनंतिक  स्थिरता  जहां  तक  भारत-सोवियत  सम्बन्धों  का  मामला  है
 भारत  के  लोग  युगों  से  दोनों  देशों  की  महान  जनता  के  मध्य  दोस्त  निमाती  रही  मैं  समझता  हूं
 कि  भारत  सरकार  उस  नीति  का  अनुश्रण  करती  रहेगी  जिसका  लम्बे  समय  से  अनुसरण  करती

 रही  ह ैऔर  भारत  की  जनता  को  यह  देखकर  प्रसन्नता  होगी  कि  भारत  सरकार  अपनी  नीति  से
 विचलित  नहीं  हो  रही  है  ।

 मुझे  आशा  और  विश्वास  है  कि  विश्व  में  शान्ति  और  लोकतंत्र  की  स्थापना  तथा
 सोवियत  संघ  में  समाजवाद  की  पुनेस्थापना  के  लिये  सोवियत  जिसे  क्रांति  विरासत  में  मिली

 हुई  सतत  संघर्ष  करती  रहेगी  ।

 झो  बूटा  सिह  :  अध्यक्ष  सोवियत  यूनियन  में  जो  हुआ  उस  पर  सदन  में  सब
 पक्षों  की  ओर  से  जो  चिन्ता  व्यवत  की  गई  वह  स्वाभाविक  मैं  चाहूंगा  कि  इसके  बजाय  कि  हम
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 दलगत  नीति  के  ऊपर  उठकर  इस  पर  अपने  विचार  मुझे  पूरा  विदवास  है  कि  सदन  के
 नेता  भारत  सरकार  की  ओर  से  और  कांग्रेस  पार्टी  की  ओर  से  अपने  विचार  रखेंगे  आपसे
 प्राथंना  है  कि  पूरे  सदन  की  ओर  जैसा  श्री  मनोजरंन  भकत  ने  यदि  आपकी  ओर  से  इस

 तरह  का  प्रस्ताव  आए  जिससे  पूरे  सदन  की  ओर  से  आप  इसका  स्वागत  करें  कि  रूस  में  फिर  से
 लोकतंत्र  बहाल  हुआ  क्‍योंकि  विश्व  शान्ति  का  भारतवर्ष  है  और  श्री  गोर्बाचौफ  और
 श्री  राजीव  गांधी  जब  विश्व  शांति  के  रास्ते  पर  चले  जब  खाडी  युद्ध  की  समाप्ति  के

 लिए  श्री  राजीव  गांधी  ने  अपनी  विश्व  शान्ति  की  यात्रा  शुरू  की  तो  उसका  पहला  चरण  मास्को  था

 और  सबसे  पहले  उन्होंने  श्री  गोबांचौफ  से  बातचीत  की  थी  ।

 अमी-अभी  जो  गोबाँचेव  और  प्रेजीडेंट  बुश  के  दरम्यान  विव्व  शांति  के  लिए  ऐतिहासिक
 संधि  हुई  उसको  आगे  मविष्य  में  ले  जाने  के  लिए  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  सोवियत  यूनियन  में

 इस  तरह  का  वातावरण  हो  जो  फिर  से  बहाल  हो  ।  उसके  लिये  हम  सब  ईश्वर  के  सामने  प्रार्थना
 करते  हैं  कि  वहां  स्टंबिल्टी  लोकतंत्र  हो  ।

 ,

 सोवियत  यूनियन  की  मंत्री  जो  भारत  वर्ष  के  साथ  सदियों  पुरानी  उसको  आगे  बढ़ाया
 जाये  ।  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  आपकी  ओर  से  आना  चाहिये  ।

 ]

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रो  अजुन  :  माननीय  अध्यक्ष  निस्सन्देह  यह
 मात्र  महत्वपूर्ण  घटना  ही  नहीं  बल्कि  मेरे  विचार  से  ऐतिहासिक  परिप्र  क्ष्य  में  पूरे  विश्व  में  समी  लोगों

 के  लोकतांत्रिक  आकांक्षाओं  के  साथ  जो  उतार-चढ़ाव  संघ  तथा  उनकी  विजय  आदि  का  विवरण

 इतिहास  के  पन्नों  पर  अंकित  है  और  मैं  यह  कहता  हुं  कि  कोई  शांत  पीढ़ी  नहीं  बल्कि  उथल-पुथल
 का  समय  ही  इतिहास  पर  अपनी  छाप  छोड़ता  है  ।

 भारत-सोवि7त  मित्रता  पर  हमें  किसो  उपदेश  की  आवश्यकता  नहीं  मैं  यह  दोहराने  की

 अनुमति  चाहता  हूं  कि  मारत-सोवियत  मित्रता  की  नींत्र  राष्ट्र  निर्माता  पडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने

 ही  रखी  थी  |  इतने  वर्षों  के  दौरान  यह  ध्यान  देने  की  बात  है  कि  इन  सबंधों  का  देश  के  सभी  पक्षों

 ने  समर्थन  किया  यद्यपि  कुछ  लोग  हैं  जिनका  अपना  ही  तक  है  कि  हम  सोवियत  संघ  के  साथ

 मित्रता  कुछ  हृद  से  अधिक  ही  कर  रहें  लेकिन  जेसा  कि  बार-बार  यह  कहा  गया  है  कि  यह

 मित्रता  दीर्घा  में  बैठे  लोगों  की  वाह-वाही  लेने  के  लिये  नहीं  बनाई  गई  यह  मित्रता  किसी  के  लिये

 अथवा  उसके  विरोध  में  नहीं  बल्कि  यह  मित्रतः  महान  सोवियत  जनता  और  भारत  की  महान  जनता

 के  हित  में  की  गई  है  ।

 सोवियत  संघ  के  लोगों  के साथ  मिलकर  मुझे  प्रसन्‍नता  होती  है  ॥  वे  लोग  अपने  देश  में

 जो  कुछ  करना  चाहते  हैं  उसमें  उन्होंने  एक  बार  फिर  अपनी  सर्वोच्चता  सिद्ध  की  है
 ।

 यदि  माननीय  विदेश  मन्त्री  मौन  ये  तो  इसका  अथं  यह  नहीं  था  कि  लोकतंत्र  के  विस्तार के
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 प्रति  हमारी  वचनबद्धता  में  कोई  कमी  थी  |  वह  एक  कूट  नीतिक  मौन  था  और  मैं  समझता  हूं  कि  इस

 समा  में  व ेसमी  जो  कमी  न  कभी  सत्तापक्ष  में  इस  बात  को  मलिमांति  जानते  होंगे  ।  मैं

 कोई  उदाहरण  नहीं  देना  चाहता  और  मैं  किसी  के  विरुद्ध  कोई  आरोप  भी  नहीं  लगाना  चाहता  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  सोवियत  संघ  में  हमारे  राजदूत  के  कथित  वक्तव्य  का

 सम्बन्ध  मैंने  वह  तैस  रिपोर्ट  देख  ली  यह  किसी  और  के  कथन  जिसने  राजदूत  का  संदर्भ

 दिया  ली  गई  बात  है  ।  अच्छा  यह  होगा  कि  विदेश  मन्त्रालय  को  यह  पता  लगाने  के  लिए  कहा
 जाना  चाहिये  कि  वास्तव  में  मामले  के  तथ्य  क्या  यदि  यह  राजदूत  द्वारा  दिये  गये  ववक्‍तव्य  से

 उद्धृत  किया  गया  है  तो  यह  बिल्कुल  अलग  बात  होगी  ।  रिपोर्ट  मिली  है  कि  किसी  और  व्यक्ति  ने

 राजदूत  द्वारा  इस  प्रकार  की  गई  बात  को  उद्धृत  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसलिए  हम  पर  विश्वास  नहीं  करते  ।

 झो  अजुम  सिंह  :  परन्तु  इसका  यहां  उल्लेख  किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ठीक  कह  रहे  परन्तु  हम  इस  पर  विश्वास  नहीं  करते  ।

 श्री  अब्दुल  गफ्फूर  :  )  श्री  शंकर  दयाल  सिंह  अभी  मास्कों  से  आये  हैं  ।  उन्होंने

 मुझे  बताया  कि  उनकी  मारत  के  राजदूत  के  बातचीत  हुई  है  ॥

 अध्यक्ष  नहोदय  :  जी  नहीं  ।  यह  एक  निजी  वातचीत  है  और  यह  एक  नाजुक  मामला

 मैं  इसे  देखुग़ा  और  फिर  उचित  निर्णय  लूगा  ।

 थी  अजु न  सिंह  :  माननौय  विदेक्ष  मन्त्री  जी  तथ्यों  का  पता  लगायेंगे  और  फिर  वे  सदन  में
 आयेंगे  क्योंकि  जैसाकि  मैंते  कहा  यह  किप्ती  स्वार्थ  अथवा  सुविधा  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 भारत-सोवियत  सम्बन्ध  और  मंत्री  के  ठोस  आधार  है  ।  वे  आधार  केवल  परस्पर  हित  ही
 नहीं  हैं  अपितु  तमाम  विश्व  में  शान्ति  बनाये  रखने  में  सहायक  रहे  हैं  और  जब  कभी  शान्ति  को
 खतरा  हुआ  लोक  तन्‍्त्र  को  खतरा  हुआ  कमजोर  राष्ट्रों  क ेकल्याण  को  खतरा  हुआ  है  तो  उसके
 विरुद्ध  खड़े  होने  में  सहायक  रहे  हैं  ।  जब  देश  में  अथवा  दुतिया  में  गरीब  लोगों  को  किसी  प्रतिकूल
 स्थिति  का  सामना  करना  पड़ता  तो  किसी  न  किसी  को  उनके  लिए  आवाज  उठानी  पड़ती
 कम  से  कम  पिछले  40  वर्षों  ने  यह  कर  दिया  है  कि  यह  भारत-सोवियत  मित्रता  का  मूल
 सिद्धांत  ही  है  जिसने  विश्व  के  लाखों  लोगों  को  साम्राज्यवाद  के  विरुद्ध  आवाजं  उठाने  और  अपने
 अधिकारों  के  लिए  लड़ये  के  लिए  साहसी  बनाया  है  मले  ही  इसमें  कोई  जोखिम  भी  क्‍यों  न  हो  ।
 लिये  मैं  सोवियत  संघ  में  लोक  तन्‍्त्र  की  जीत  के  साथ  इस  सरकार  का  और  अपनी  पार्टी  को
 जित  करता  हू  ।

 हम  राष्ट्रपति  गोर्बाचेव  के  लिये  कुशलता  की  कामना  करते  है  जिन्होंने  अपने  देश  को  उस
 मकाम  पर  पहुंचाया  है  जहां  सोवियत  लोगों  की  सभी  आकांक्षायें  पूर्ण  हो  सके  ।  )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  गण  अब  अपने  विचार  प्रकट  कर  चुके  अब  सदन  के  सभी  सदस्य
 प्रामाणिक  तथ्यों  के  बारे  में  जानना  चाहेंगे  जोकि  विदेश  मन्त्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  जायें  ।  उन्हें
 यह  कहा  गया  था  कि  तथ्यों  का  पता  लगाये  और  उन्हें  सदन  में  अब  भी  वसा  ही  किया  जा

 रहा

 थ्रो  चन्द्रजोत  यादव  :  जी  महोदय  ।  मुझे  खेद  है  ।  सदन  इस  बात  पर  एक  मत  है  कि

 हमें  सोवियत  संघ  के  लोगों  और  वहां  की  सरकार  को  बधाई  भेजनी  चाहिये  |  कृपया  संसद  की  ओर
 से  हमारी  बधाई  भेजी  जाये  कृपया  मारत-सोवियत  मंत्री  और  शान्ति  के  व्यापक  हित  में

 इस  संसद  की  ओर  से  हमारी  बघाई  भेजी  जाये....इस  मुद्दे  पर  प्रत्येक  सदस्य  २.हमत  हमें  कम  से
 कम  इस  सदन  को  भावनाओं  से  तो  उन्हें  अवगत  कराना  ही  चाहिये  ॥  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें|  श्री  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण
 करें  |  कृपया  यह  निष्कर्ष  न  निकालें  कि  सदन  के  सदस्यों  की  राय  अलग-अलग  लेकिन  इसके
 साथ-साथ  आप  यह  जानते  हैं  कि  हमें  केवल  दो  दिन  पूर्व  ही  सूचना  मिली  आप  यह  भी  जानते

 हैं  कि  आज  तथ्य  कुछ  और  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपके  साथ  अपने  कक्ष  में  चर्चा  करूगा  और
 उसके  बाद  सही  निर्णय  लूगा  ।  आप  एकदम  से  किसी  निर्णय  पर  मत  मैं  इस  तरीके  से
 निर्णय  नहीं  करता  हूं  ।

 श्री  जसवबंत  सिंह  :  परत्तु  मंत्री  जी  को  निश्चित  रूप  से  वास्तविक  तथ्य  देने  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बिल्कुल  ठीक  है  ।  उन्हें  टिप्पणी  करने  के  लिए  नहीं  बल्कि  तथ्य  देने
 के  लिए  कहा  गया  था  ।  मैं  इस  समय  भी  वही  कर  रहा  हू  ।

 थ्रो  विग्विजय  सिंह  :  मैं  एक  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  मामला  उठाना

 चाहूंगा  ।  वर्ष  1973  से  1985  तक  अर्थात्‌  तेरह  वर्षों  तक  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  एक  एसोसिएशन
 बनी  हुई  थी  तथा  वर्ष  1985  में  उस  एसोसिएशन  के  लिए  दी  गई  मान्यता  को  वापस  ले  लिया  गया

 था  ।  इस  समय  रेलवे  सुरक्षा  बल  काफी  लम्बे  अरसें  स ेएसोसिएशन  बनाने  के  लिए  आन्दोलन  कर

 रहा  कल  श्री  हरीश  मूतपूर्व  संसद  सदस्य  ने  रेल  मंत्री  के  घर  के  सामने  घरना  दिया

 जिन  लोगों  ने  घरने  में  माग  लिया  था  उन्हें  पुलिस  स्टेशन  ले  ज!या  गया  तथा  हवालात  में  बन्द  रखा

 गया  |  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  समा  ने  भी  अपनी  अनुमति  दे  दी  अधीनस्थ  विधान

 सम्बन्धी  समिति  अपनी  रिपोर्ट  में  पहले  अपना  मत  व्यक्त  कर  चुक्री  है  कि  जिस  आदेश  तथा

 अधिनियम  के  अन्तगंत  इस  एसोसिशन  की  मान्प्रता  समाप्त  की  गई  है  उसे  निरस्त  कर  दिया  जाना
 मैं  एक  बार  रेलवे  मन्त्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  वह  इस  भुह  पर  फिरसे  विचार

 करें  तथा  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  एसोसिएशन  बनाने  का  अधिकार  फिर  से  दें  ।  समा  के  नेता  को  इस

 पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करनी  चाहिए  ।
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  अब  समा-पहल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।

 ) रे

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 संसद  में  विपक्षों  नेता  वेतन  ओर  मत्ता  1977  के  अंतर्गत  अधिसूचनायें

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  रंगराजन

 गुलाम  नबी  आजाद  को  ओर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता

 हूँ

 (1)  संसद  में  विपक्षी  नेता  वेतन  और  मत्ता  1977  की  घारा  10  की  उपघारा

 (3)  के  अंतगंत  निम्नलिखित  अधिसू  चनाओं  की  एक-एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी
 :--

 संसद  में  विपक्षी  नेता  चिकित्सा  तथा  अन्य

 1991,  जो  8  199)  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०
 नि०  269  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  इनका  एक  शुद्धि-पत्र  जो  19
 1991  की  अधिसचना  संख्या  सा०  का०  नि०  346  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 संसद  में  विपक्षी  नेता  कार  के  लिए  1991,  जो  8
 1991  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधियुचना  संख्या  सा०  नि०  270  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  इनका  एक  शुद्धि-पत्र  जो  19  1991  की

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  347  में  प्रकाशित  हुआ

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०्टी०  433/91]

 खान  संत्रालय  को  वर्ष  1991.92  को  अनुवानों  को  विस्तृत  भांगों  को  एक  प्रति

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बलराम  सिह  :  मैं  खान  मंत्रालय  का
 वर्ष  1991-92  की  अनुदानों  को  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अग्र जी  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 240



 3।  1913  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  विधि
 विधेयक

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०टी०  434/91]
 आवश्यक  वस्तु  453  के  अन्तर्गत  अधिसूचनायें

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  समुल्लापलली  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा-पटल  पर  रखता

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  अविसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  :--

 का०  आ०  473  जो  25  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  काफी  अथवा  रबड़  बागानों  अथवा  कृषकों  को
 बोरों  में  बेचे  जाते  वाले  उवंरकों  का  अधिकतस  मूल्य  निर्घारित  किया  गया  है  ।

 का०  आ०  1877,  जो  6  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जिसके  द्वारा  श्री  आर०  एम०  संयुक्त  कृषि  मंत्रालय  को  श्र
 के०  सी०  क्रृष्णामूर्ति  के  स्थान  पर  उवंरक  नियंत्रक  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया

 है  ।

 में  रतो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  435/91]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक
 प्रति  तथा  अंग्र जी  :---

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  क्रषि  औद्योगिक  निगम  लखनऊ  के  वर्ष  1982-8
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  कृषि  औद्योगिक  निगम  लखनऊ  का  वर्ष  1982-83

 का  वाधिक  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 ..

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रंजी  ।

 में  रख  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  436/91]

 12.34  म०  १२

 केन्द्रीय  उत्पाद-शु श्क  तथा  सीमा  शुल्क  विधि  विधेयक*

 वित्तमंत्री  मनमोहन  :  मैं  श्रस्ताव  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  उत्पाद-घुल्क

 और  नमक  1944  तथा  सीमा  शुल्क  1962  में  और  संशोधन  करने  वाले

 +  दिनांक  22-8-91  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 विधेयक
 NENT  +++3++++»+५>«ममभनभ  33333»  ++म  आम

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक  1944  तथा  सौमाशुल्क
 1962  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित**  करने  की  अनुमति  दी
 जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 थी  मनमोहन  सिह  :  मैं  विधेयक  को  स्थापित  करता  हूं  ।

 जण्यक्ष  जहोदय  :  अब  हम  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पर  विचार  करेंगे

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आचाय  आप  ऐसा  क्यों  कर  रहे  आप  काफी  प्रबुद्ध  तथा  योग्य

 घ्दस्य  आप  नियमों  का  उपयोग  कर  सकते  आप  यह  सब  क्यों  कह  रहे  इस  तरह  मत

 क्रिये  ।  यह  आपके  हिंत  में  नहीं  यह  किसी  के  भो  हित  में  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस

 कार्यें-सूची  में  टल्लिखित  कार्य  की  मदों  को  आप  महत्व  यों  नहीं  देते  हैं  ।

 धाम  )

 _..  अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  मत  आप  मेरे  कक्ष  में  आइये  ।  मैं  अब  उस  मामले  को
 छठाने  की  अनुमति  नहीं  दु

 )

 भरी  दिग्विजय  सिह  )  :  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दा  समा  के  नेता  को  इस
 पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  इस  तरह  नहीं  ।  कृपया  जाईये  :

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मैं  आपको  अनुमति  दू  तो  मुझे  उनको  मी  अनुमति  देनी
 तब  मुझे  हर  किसी  को  अनुमति  देनी  पड़ेगी  |  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।

 *«  राष्ट्रपति  को  सिफारिश  से  पुर:स्थापित  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  का्यवाही-वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जावेगा  ।  श्री  सावन्त  ने  जो
 कहा  है  केवल  उसे  ही  कार्यवाही-बृत्तान्त  में  सम्मिलित  किया

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  मैं  उस  विथय  पर  पुनः  चर्चा  करने  की  अन  मति  नहीं  हू  पदि

 आपको  कुछ  कहना  है  तो  आप  कृपया  मेरे  कक्ष  में  आईये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आपके  हैं  हित  में  है  कि  आब  नियमों  के  अनु  वार  समा  की  कायंवाही
 को  चलने  दें  ।  यह  आपके  हित  में  नहीं  आज  आप  ऐसा  कर  रहे  कल  कोई  और  सदस्य  कर
 सकता  है|

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुधीर  सावन्त  बोलेंगे  ।  श्री  सुघीर  सावन्त  की  बात  ही  कार्यवाही-बुसास्त
 में  सम्मिलित  की  जायेगी  ।

 )  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपसे  मैं  अपने  कक्ष  में  बात  ककू  गा  ।  आप  मेरे  कक्ष  में

 )

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 12.37  म०  प०

 महाराष्ट्र  के  रत्तागिरि  तथा  जिलों  को  जनता  को  टेलोविजन  को  सुविया
 प्रदान  करने  को  आवध्यकता

 करी  सुधोर  सावन्त  )  :  महाराष्ट्र  के  रत्नागिरि  तथा  सिन्धुयढ्  जिले  के  लगभव
 70  प्रतिशत  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  नहीं  देखे  जा  सकते  यह  क्षेत्र  देश  का  सर्वाधिक  पिछड़ा

 हुआ  क्षेत्र  है  ?  वहां  पर  टेलीविजन  प्रसारण  सुविधा  के  अमाव  से  उन  लोगों  की  व्यथा  और  अधिक
 बढ़  गई  है  जिन्हें  पिछले  चालीस  वर्षों  ते  विकास  का  लाभ  नहीं  मिल  रहा  यह  अनुरोध  किया
 जाता  है  कि  इस  क्षंत्र  को  1992  से  पहले  टेलीविजन  प्रसारण  के  अन्तगृत  लाया  जाये  ।

 नि  लड़
 *  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 एक स्थायपोठ cata करने ओर  कद  ओर

 स्॒०  प०

 सहोदय  पीढासोन

 शज़िवेखस  में  केरत  उच्च  स्थायालय  को  एक  स्थायपोठ  स्था।पत  करने  ओर  एक  ओर

 प्रशासनिक  स्थायाधोकरण  स्थापति  करने  की  आवश्यकता

 शी  ए०  चास्स  :  विश्वसनीय  सूत्रों  से  यह  पत्ता  चला  है  कि  जिन  राज्यों  की

 राजधानियों  में  उच्च  न्यायालय  नहीं  हैं  वहां  उच्च  न्यायालय  की  कुछ  न्यायापीढें  स्थापित  करने  पर
 सरकार  गम्मीरता  से  विचार  कर  रही  है  ।  यह  बात  सच  है  कि  केरल  की  राजधानी  त्रिवेन्द्रम  में

 कोई  उच्च  न्यायालय  नहीं  cardia  में  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  त्रिवेन्द्रम  में
 केरल  उच्च  स्यायालय  की  एक  न्यायपीठ  स्थापीत  करने  का  अनुरोध  किया  लम्बे  पन्र-व्यवहार
 के  बाद  अप्र  न्यायाधिकरण  में  केरल  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  यह  सूचना  दी  कि  उन्होंने  त्रिवेन्द्रम  में

 एक  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  स्थापित  करते  का  निर्णय  लिया  है  और  उच्च  न्यायालय  की  त्रिवेन्द्रम
 स्यायपीठ  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  इस  संदर्म  में  लिया  लेकिन  प्र्मासनिक  न्‍्यायाधिकरण
 भी  कोचीन  में  स्थापित  कर  दिया  गया  और  कहा  गया  कि  यह  वहीं  स्थापफ्ति  किया  जा  सकता  है  जहां
 उच्च  न्यायालय  इस  प्रकार  त्रिवेन्द्रम  में  उच्च  न्यायालय  की  न्‍्यायपीठ  और  प्रशासनिक
 करण  स्थापित  नहीं  किया  गया  |  राजघानी  में  उच्च  न्यायालय  की  न्यायपीठ  के  अभाव  में  केरल
 सरकार  को  बहुत  परेशानी  हो  रही  मैं  यह  अनु रोध  करता  हूं  कि  त्रिवेन्द्रम  में
 न्यायालय  की  न्‍्यायपीठ  और  एक  और  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  स्थापित  किया  जाए  ।

 राज्य  सरकार  को  ओर  से  गर-सश्कारी  आयोजकों  हारा  चलाई  जा  रहो  अबधिकृत
 साटरियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  को  आवश्यकता

 प्रो०  साविन्रि  लक्मषणन  :  इस  समय  अधिकांश  लॉटरियां  राज्य  सरकारों  द्वारा
 प्रत्यक्ष  रूप  से  न  चलाई  जाकर  गेर-सरकारी  आयोजकों  द्वारा  चलाई  जा  रही  लाटरियों  के  बारे  में

 बहुत  शिकायतें  मिल  रही  मुस्य  इनामों  का  पैसा  न  दिया  डा  का  स्‍थान  और  समय  न
 गलत  टिकटों  का  मुद्रण  और  डा  में  बिला  बिके  टिकटों  को  शामिल  करना  तथा

 रित  प्राधिकरणी  को  लेखाओं  को  प्रस्तुत  न  करना  मुख्य  शिकायतें  अनेक  राज्य  सरकारें  निर्धारित
 रायल्टी  पर  अपना  नाम  उपयोग  करने  के  लिए  लाटरियां  चलाने  का  अपना  अधिकार  गेर-सरकारी
 एजेंसियों  को  बेच  देती  इसके  ये  गेर-सरकारी  एजेंसियां  अधिकतम  साम  कमाने  के  लिए
 गलत  तरीके  इस्तेमाल  करती  इससे  इन  लोगों  को  बहुत  नुकसान  होता  है  जिन्हें  मुख्य  इनाम
 नहीं  मिलते  ।  राज्य  लाटरी  निदेशालय  ने  यह  जानकारी  दी  है  कि  राज्य  सरकार  और  राज्य  सरकार
 के  नियमों  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  संचालित  लाटरियों

 के अलावा केरल राज्य में लाटरियों के टिकट बेचें इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों से विधेषरूप से समाज के गरीब वर्ग से काफी राजस्व बटोरा - 244
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 मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  तत्काल  राज्य  सरकारों  की  ओर  से
 सरकारी  आयोजकों  द्वारा  चलाई  जा  रही  अनधिकृत  लाटरियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाए  ।

 हैदराबाद  में  हुसंत  सामर  झोल  से  वृद्ध  को  मृति  खोजने  ओर  उसे  झोल  के  बोच  में
 स्थापित  करने  को  आवश्यकता

 झरो  दत्ताज्न य  बंडारू  :  हैदराबाद  शहरी  विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 हैदराबाद  में  सुन्दर  हुपन  झील  के  चारों  ओर  पर्यटकों  के आकर्षण  हेतु  एक  विशाल  परियोजना  बनाई
 गई  ओर  उसका  नाम  भगवान  बुद्ध  के  नाम  पर  पूणिमा  परियोजनाਂ  रखा  आंध्र  प्रदेश
 सरकार  का  बुद्ध  की  एक  पत्थर  की  सुन्दर  प्रतिमा  बनाकर  झील  के  मध्य  में  की
 पर  लगाने  का  प्रस्ताव  लेकिन  जब  वह  विशाल  प्रतिमा  झील  के  बीच  ले  जाई  जा  रही  थी  तब

 वह  अचानक  गिर  गई  और  बह  गई  |  लेकिन  आज  तक  ठसे  निकालने  और  प्रस्तावित  स्थान  पर
 लगाने  के  सभी  प्रयास  विफल  हो  गए  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  झील  से  उस  विज्ञाल  पत्थर  की  प्रतिमा  को
 निकालने  के  लिए  नौसेना  को  लगाए  और  वह  प्रतिमा  वहां  लगाई  यह  पूरे  देश  और  विष्व  में

 बुद्ध  धर्म  के  अनुयायियों  की  आहत  भावनाओं  पर  मरहम  लगाने  में  सहायता  करेगा  और  पूर्व  तथा

 सुदूर  पूर्व  के  एशियाई  राष्ट्रों  क ेलिए  बहुत  अच्छा  पर्यटन  केन्द्र  होगा  ।

 गया  ओर  दिल्लो  के  बोच  एक  नई  रेलगाड़ो  शुरू  करने  ओर  इस  सा  पर  डोलक्स

 एक्सप्रेस  को  नियमित  करने  को  आवदयकता

 थी  छेरी  गसवान  :  झऋाजादी  मिलने  के  43  वर्ष  बाद  भी  ग्रेन्ड  का  हो  कर  एक
 भी  दँनिक  गाड़ी  अहमदाबाद  या  अन्य  महानगरों  के  लिए  नहीं  चालू  की  गई  ।

 दूसरी  देश  के  अन्य  क्षंत्रों  में  कई  नई  गाड़ियां  सुविधाजनक  समय  पर  शुरू  की  गई  पटना  का

 ही  उदाहरण  ले  आजादी  मिलने  के  बाद  पटना  से  सिर्फ  दिल्ली  के  लिए  छः  जोड़ी  गाड़ियां
 लब्ध  कराई  गई  इनमें  से  दो  ग्राड़ियां  श्रमजीवी  एक्सप्रेस  तथा  गंगान्यमुना  एक्सप्रेस  तो
 पटना  से  ही  खुलती  जो  सुविधाजनक  रात्रि  सेवा  प्रदान  करती  हैं  ।  70  के  दक्षक  में  तिनसुखिया
 मेल  ग्रेन्ड  कार्ड  क्षत्र  होकर  शुरू  की  गई  थी  परन्तु  बाद  में  इसे  गया  बबूल  लाईन  से  हटाकर  पटना

 वासियों  को  दे  दिया  गया  था  ।

 जहां  पटना  होकर  दिल्‍ली  एवं  अमृतसर  के  लिए  ग्यारह  जोड़ी  देनिक  गाड़ियां  हैं  किन्तु  गया

 होकर  मात्र  एक  गाड़ी  वह  भी  दिन  भर  का  समय  बर्वाद  कर  रात  में  दिल्‍ली  पहुंचती
 पश्रेन्ड  का  होकर  एकमात्र  सेवा  प्रदान  करने  वाली  गाड़ी  डीलक्स  एक्सप्रस  फिलहाल  सप्ताह  में

 मात्र  तीन  दिन  इसे  चार  दिन  और  चलाये  जाने  से  वाराणसी

 जिलों  के  एक  करोड़  से  अधिक  जनसंश्या  को  दीर्घकालीन  मांग  पूरी  होगी  ।
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 केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  ग्रे  न्ड  काड्ड  क्षत्र  के  एक  करोड़  से  अधिक  आबादी
 के  सुविधा  को  देखते  हुए  इस  मार्ग  पर  एक  नई  गाड़ी  गया  से  दिल्ली  के  बीच  चालू  करने  तथा

 2381/2382  डीलक्स  एक्सप्रेस  को  इस  मार्ग  पर  नियमित  करने  की  स्वीकृति  प्रदान  की  जाये  ।

 कागज  लिपटोी  ओड़ियों  पर  शुल्क  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  को  समीक्षा  करने  की  आवश्यकता

 ]

 श्री  सुदर्शन  राय  चोधरी  :  देश  में  कागज  लिपटी  बीड़ियां  बनाने  का
 व्यापार  बहुत  छोटा-सा  है  ।  इसमें  पश्चिम  बंगाल  सबसे  अग्रणी  है  और  आज  तक  कोई  अन्य  राज्य
 इस  प्रकार  की  बीई  नहीं  बना  सका  है  जिसका  प्रचलित  नाम  सदाबोड़ी  यह  श्रम-प्रघधान  उपयोग

 है  और  इसमें  किसी  मो  चरण  पर  मशीन  का  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है  ॥  यह  उद्योग  अधिकांश
 रूप  से  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  सीरमपुर  में  स्थित  हैं  जहां  लगभग  25,000  कामगार  जिनमें  अधिकांश
 समाज  के  गरीब  तबके  की  महिलाएं  कायं  कर  रहे  हैं  ।

 कागज  लिपटी  बीड़ियों  को  इस  वर्ष  के  केन्द्रीय  बजट  प्रस्तावों  में  पुनः  वर्गीकृत  किया  गया

 इसमें  यह  प्रस्ताव  है  कि  प्रति  हजार  बीड़ी  पर  3,90  रु०  उत्पाद  छुल्क  लेने  के  स्थान  पर  10.75  रु०

 लिए  जाएं  ।  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  इतनी  अधिक  वुद्धि  करने  से  यह  उद्योग  संकट  में  पड़  जाएगा
 तथा  बन्द  हो  जाएगा  जिससे  हजारों  मजदूर  बेकार  हो  जाएंगे  ।

 केन्द्र  सरकार  के  घृज्रपान  की  खतरनाक  आदत  को  रोकने  के  प्रयासों  की  प्रशंसा  करते  हुए  मैं
 केन्द्र  सरकार  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वह  इस  उद्योग  पर  इतने  अधिक  उत्पाद  शुल्क  लगाने  के  प्रस्ताव
 की  समीक्षा  करे  अन्यथा  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  हजारों  गरीब  लोग  बेकार  हो  जाएंगे  और  उनके
 परिवारों  को  इस  उद्योग  के  संकटों  को  भुगतना  पड़ेगा  ।

 व्यावसाधथिक  पाठ्यक्षमों  में  योग्य  उम्मीदवारों  का  प्रवेश  सुनिव्िचित  करने  को
 आवश्यकता

 झो  मोरेश्वर  सावे  :  महोदय  मारत  के  संविधान  में  व्यवसाथिक  पाठ्यक्रमों  जैसे
 फार्मेप्ती  आदि  में  प्रवेश  क ेलिए  पिछड़े  वर्गों  को  आरक्षण  दिया  गया  है  ।

 तथापि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सरकार  द्वारा  सह्वायता  प्राप्त  कुछ  गेर-सरकारी
 और  अन्य  व्यवसायिक  महाविद्यालयों  को  प्रबन्ध  समिति  के  विवेकाधिकार  से  20%  तक
 थियों  को  प्रवेश  देने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।

 ह

 अनेक  ऐसे  मामले  ध्यान  में  आए  हैं  जिनमें  मेडीकल  कालेजों  के  प्रत्नंघकों  ने  दाखिले  के  लिए
 3  से  5  लाख  रुपये  तक  और  इन्जीनियरिंग  महाविद्यालयों  ने  30-75  हजार  रु०  तक  चन्दा
 इससे  शिक्षा  का  वाणिज्यकरण  हो  रहा  है  और  अन्य  उम्मीदवारों  को  दाखिला  नहीं  दिया  जा  रहा

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  ६स  मामले  की  जांच  करे  और  इस
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 बात  को  सुनिश्चित  करे  कि  व्यवसाथिक  पाठ्यक्रमों  में  योग्य  उम्मीदवारों  को  दाखिला  मिले  |
 शन  छुल्क  लेने  की  प्रथा  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 राजस्थान  में  अजमेर  में  पेय  जल  को  समस्या  से  निपटने  ले  लिए  कदम  उठाने  को
 आवश्यकता

 प्रो०  रासा  सह  रावत  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  इस
 पूर्ण  विषय  की  ओर  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 राजस्थान  के  अन्य  हिस्सों  की  भांति  ही  अजमेर  नगर  एवं  जिले  में  पीने  के  पानी  की  समस्या

 अत्पन्त  विषम  स्थिति  में  गत  वर्षों  में  वर्षा  कम  मानसून  की  अकालजन्य

 स्थिति  के  कारण  जलाशयों  के  सूख  कुओं  का  जलस्तर  नीचा  चले  जाने  के  कारण

 पुष्कर  आदि  शहरों  तथा  कर्तरों  में  तथा  समत्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 वेपजल  की  प्राप्ति  अत्यन्त  कठिन  हो  गई  नगरीय  क्षेत्र  में  48  घंटे  और  कमी-कमी  72  घण्टों  में

 एक  बार  पानी  अत्यन्त  मंथर  गति  से  आता  है  ।  गांवों  में  तो  स्थिति  और  भी  भयावह  मीलों  दूर  से

 पानी  लाते  में  बहुत  कठिनाई  होती  |  दुषित  पानी  पीते  को  मजबूर  होना  पड़ता  हैंडपम्प
 अधिकांश  सूख  गए  हैं  तथा  कई  खराब  हो  गए  इसी  पेयजल  समस्या  के  कारण  अतमेर  नगर

 एवं  जिले  का  औद्योगिक  विकराप  भी  नहीं  हो  पाया  उद्योगपति  तथा  सरकार  के  कारण

 उद्योग  स्थापित  नहीं  करते।॥  वर्ष  में  दो  बार  अजमेर  में  रुवाजा  साहब  के  उसे  पर  मुसलमानों  का

 तथा  कार्तिक  पूणिमा  के  अवसर  पर  पुष्कर  में  हिन्दुओों  का  विशाल  मेला  लगता  जिसमें  देश  विदेश

 के  लाखों  लोग  सम्मिलित  होते  हैं  +॥  तब  पेयजल  को  समस्या  और  भी  उग्र  हो  जाती  है  !  इस  मूल
 मानवीय  आवश्यकता  पेथजल  को  आपूर्ति  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वीसलपुर  योजना  को

 शीघ्र  ही  युद्ध  स्तर  पर  पूरा  किया  जाए  तथा  इथ  पेवजल  सप्रस्प  के  समाघान  हेतु  केन्द्र  सरकार  इस

 योजना  के  लिए  अपनी  ओर  से  विशेष  अनुदान  देकर  अविलम्ब  इसे  पूरा  साथ  हो

 तोड़  कुएਂ  खुदवाने  हेतु  सरकार  विशेष  अभियान  चलाकर  पेग्रजल  समस्या  का  निश!रण  करवाए  ।

 ]
 12.49  मण्प ०

 अनुदानों  की  मांगें  1991-92  उद्योग  मन्त्रालत्र
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  आगे  चर्चा  आरभ्म

 करेगी  ।  श्री  याईमा  सिंह  युमनाम  अपना  भाषण  जारी  करेंगे  ।

 भी  याईसा  सिह  युमतास  :  उपाध्यक्ष  मैंने  राष्ट्रीप  उद्योग  नीति

 के  वारे  में  कल  अपने  विचार  व्यक्त  किये  अब  मैं  मणिपुर  में  उद्योगों  के  विकास  के  बारे  में

 बोल गा  ।
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 कागज  के  कारखाने  कौ  स्थापना  करने  के  लिए  कच्ची-सामग्री  के  मामले  में  मणिपुर  एक
 अत्यम्त  समृद्ध  राज्य  मणिपुर  के  विज्ञाल  बन  क्षंत्रों  में  अत्यधिक  मात्रा  में  बांस  उपलब्ध  होता  है  ।

 उस  क्षेत्र  में  यदि  कागज  के  एक  कारखाने  की  की  जाती  है  तो  वहां  पर  काफी  बड़े  पैमाने
 पर  कागज  के  उत्पादन  की  पूरी  सम्मावना  काफी  अधिक  बांस  की  लकड़ी  व्यर्थ  चली  जाती  है
 तथा  इसका  उपयोग  नहीं  किया  जाता  अतएव  मैं  सरकार  से  प्रस्ताव  करना  चाहूंगा  कि  वह  वहां
 पर  कागज  का  एक  कारखाना  स्थापित

 वर्ष  1972  में  मणिपुर  की  सरकार  ने  वहां  पर  कागज  के  कारखाने  की  स्थापना  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  प्रस्ताव  भेजा  उस  समय  मैं  तत्कालीन  सरकार  के  किसी  मंत्रालय
 में  नियुकतत  हम  स्वर्गीय  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  से  मिलने  आये  उनको  जो

 व्यवहायंता  रिपोट  प्रतुस्त  की  गई  थी  बह  उस  सै  करीब-करोब  सहमत  थीं  तथा  आशयच्पत्र  देना

 चाहती  उस  समय  जो  राज्य  मन्त्री  उद्योय  मन्त्रालय  का  कायमार  संभाल  रहे  थे  उनको  भी

 पुर  सरकार  को  आद्यय-पत्र  देने  का  आदेश  दिया  गया  जो  राज्य  मन्त्री  उद्योग  मन्त्रालय  का
 कार्य  देख  रहे  थे  वह  श्री  एम०  चोधरी  थे  ।  वह  उस  कागज  के  कारखाने  को  अपने  क्षेत्र  में  लगाना

 चाहते  थ ेताकि  उनका  चुनाव  में  खड़ा  होना  हो  सके  ।  इस  प्रकार  उन्होंने  उस  कागज  के
 कारखाने  पर  हमारे  अधिकार  को  हम  से  छीन  लिया  तथा  अपने  क्षेत्र  में  उस  कागज  के  कारखाने  को
 लगवा  लिया  ।  उसके  लिए  मणिपुर  से  बांस  के  टुकड़ों  के  रूप  में  कच्ची  सामग्री  वहां  पर  भेजी  जा

 रही  है  ।  बहुत  थोड़ी  मात्रा  में  वहां  पर  बांस  के  टुकड़े  भेजे  जा  रहे  हैं  तथा  इस  प्रकार  से  ठीक  ढंग  से

 मणिपुर  के  हितों  की  पूि  नहीं  हो  पा  रही  इस्तीलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से
 अपील  करू गा  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  मणिपुर  में  कागज  उद्योग  की  स्थापना  करने  अथवा  लगाने
 सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 अब  मैं  एक  और  अध्यस्त  महत्वपूर्ण  मामल्ले  पर  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  मणिपुर  हथकरघा  उद्योग
 तथा  कमर-करघा  उद्योगों  के  लिए  प्रसिद्ध  हथकरघा  तथा  कमर-करघा  उद्योगों  के  उत्पादों  की

 अमरीका  तथा  ब्रिटेन  जेसे  देक्षों  में  मो  अत्यन्त  प्रांग  अन्य  स्थानों  में  भी  मणिपुर  के
 इन  उत्पादों  की  अत्यधिक  मांग  है  ॥  यह  विश्व  भर  में  प्रसिद्ध  है।॥  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता
 नहीं  मिलने  के  बारण  ऐसे  लघु  उद्योग  लगभग  समाप्त  हो  गये  है  ।  इन  उत्पादों  से  विदेशी  मुद्रा  भी
 अजित  होती  है  ।  वास्तव  में  मणिपुर  ५  इन  उत्पादों  की  विदेशों  में  मी  काफी  मांग  इस  समय
 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसे  अपना  संरक्षण  दे  तथा  यह  देखे  कि  मणिपुर  के  लखु
 उद्योगों  को  सहायता  प्राप्त  हो  ताकि  वहां  पर  काफी  बड़ी  संख्या  में  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  ।

 अन्त  में
 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  जब  मणिपुर

 जैसे  छोटे  राज्यों  के  पास  अपने  कोई  घरेलू  संसासन  तया  इतना  धन  भी  नहीं  है  कि  वह  इन  सभी
 ऐसे  लघु  उद्योगों  को  निधि  दे  सके  जो  कैन्ट्रीय  सरकार  की  अबुदानों  तथा  सहायता  पर  ही  लगमग
 निर्मर  करते  ऐसी  स्थिति  में  केन्द्रीय  सरकार  को  आनुपातिक  वितरण  व्यवस्था  का  पालन  नहीं
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 करते  हुए  ऐसे  छोटे  राज्यों  को और  अधिक  निधि  प्रदान  करनी  छोटे  राज्यों  के  लिए  यह
 लाभप्रद  नहों  है  क्योंकि  छोटे  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  पर  ही  निमंर  होते  हैं  ।

 वहां  पर  चीनी  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  स्थानों  का  चयन  करते  समय  भी
 नेतिक  कारण  भी  अपनो  मूमिका  निमाते  हैं  तथा  इसीलिए  मणिपुर  में  कषोवार्चिंग  में  स्थित  वर्तमान
 चीनी  का  कारखाना  ठीक  से  नहीं  चल  पा  रहा  है  ।  इसीलिए  मणिपुर  में  सीमेंट  का  कारखाना  भी
 ठीक  से  नहीं  चल  पा  रहा  इससे  पहले  वाली  सरकार  कांग्रेस  की  उस  क्षेत्र  से  निर्वाचित
 सदस्यों  की  इच्छाओं  के  अनुरूप  उसने  चीनी  के  कारखाने  के  लिए  जगह  का  चयन  किया

 लिए  चीनी  के  कारखाने  के  लिए  उस  जगह  का  चयन  किया  गया  जहां  पर  गन्ने  की  खेती  करने  के

 लिए  कोई  उपयुक्त  जमीन  नहीं  थी  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  मूमि  उपलब्ध  है  जहां  पर  काफी  मात्रा

 में  गन्‍ना  उगाया  जा  सकता  है  राजनंतिक  कारणों  के  परिणाम  स्वरूप  गलत  जगह  का  चयन  किया

 गया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सिंह  वास्तव  में  मिनट  का  समय  आपको  दिया  गया  परन्तु
 आपने  अधिक  समय  ले  लिया  है  |  वहां  पर  और  भी  सदस्य  हैं  जिन्हें  बोलना  है  ।

 थी  याईमा  सिह  युमनास  :  मैं  उस  विषय  पर  तक  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  आपके

 माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  देश  के  बिल्कुल  पूर्वी  हिस्से  में  स्थित  मणिपुर
 जँसे  छोटे  राज्यों  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  वे  पिछड़े  राज्य

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  राजाराम  छांकरराव  माणे  !  जी  वह  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  तो

 कांग्रेस  के  श्री  सुख  राम  बोलेंगे  ।

 ]

 शो  छेदी  पासवान  :  हमको  बोलने  दीजिये  ।  )

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  पर  एक  व्यवस्था  बनी  हुई

 |

 सिस्टम  के  अन्दर  ही  काम  करना  पड़ता

 ]

 इसमें  मनमानी  नहीं  चल  सकती  ।
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 और  छेदी  पासवाम  :  कल  जनता  दल  का  एक  ही  मैम्बर  बोला  है'*ਂ

 ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  पासवान  कभी  कोई  गलती  हो  ही  जाती  है  ।  आपको  ऐसी  बातों  के
 प्रति  अपने  को  अनुकूल  बनाना  होगा  ।  परन्तु  किसी  को  भो  बोलने  से  वंचित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 अब  सुखराम  जी  बोलेंगे  ।

 ]

 करी  सुख  राम  :  उपाध्यक्ष  आज  सदन  के  सामने  सबसे  बड़ा  प्रश्न  यह  है  कि  संसार
 की  जो  इकोनोमिक  बै+वर्डनेस  उसको  कंसे  दूर  कंसे  हम'रे  देश  में  इसका  विकास  शुरू  हुआ
 और  बावजूद  इसके  कि  प्रकृति  का  काफी  भण्डार  है  अःज  हम  देंखते  हैं  कि  साउथ

 मलेशिया  और  पाकिस्तान  भी  जहां  तक  ओऔद्योगिकरण  की  बात  आज  वह  हमसे  आगे
 बढ़  रहा  उसके  फलस्वरूप  आज  पाकिस्तान  और  चाईना  की  प्रति  व्यक्ति  आय  करीबन  400

 यू०एस०  डालर  के  लगभग  है  लेकिन  हमारा  देश  320  तक  पहुंचा  आज  अशवश्यकता  इस  बात
 की  है  कि  हमारा  जो  ट्रंड  हमारा  जो  ०क्सचेंज  रेट  लाईसेंस  और  कंट्रोल  इसके  ऊपर
 विचार  करें  कि  कंसे  हमारा  देश  आगे  बढ़े  ।  अमी  इस  सदन  में  कुछ  दोस्तों  की  तरफ  से  एक  बहुत  बड़ा
 हमला  हुंआ  है  कि  इस  सरकार  ने  जो  उद्योग  नीति  का  परिवतेन  किया  उसमें  51  प्रतिशत  इक्वीटी
 होल्डींग  की  इजाजत  फारेन  मल्टीनेशनल  को  दी  उसमे  यह  देश  की  परेशानी  में  हो  जाएगा  ॥  यह
 बड़ा  भारी  हमला  यहां  पर  हुआ  जिन  दोस्तों  को  मालूमात  कम  है  उनको  तो  मैं  इस  बारे  में
 ज्यादा  दोषी  नहीं  ठहराता  |  कुछ  ऐसे  दोस्त  मालूम  है  और  वह  पुराने  उपदेश  हमको  दे

 रहे  हैं  ।

 1 00  भण्प०

 संसार  में  जो  परिवतंन  हुए  हैं  उसकी  तरफ  से  आलें  म्‌दे  हुए  हैं  और  हमको  पुरानी  चीज  ही
 सिखा  रहे  मैं  इस  माननीय  सदन  की  जानकारी  के  लिए  माननीय  उपाध्यक्षे  जी  आपके  माध्यम
 से  दूसरे  देशों  में  जो  फारेन  इन्वेस्टमेंट  हुआ  है  उसकी  तरफ  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मेक्सिको  में
 जो  1989  तक  इन्वेस्टेमेंट  हुआ  है  वह  दो  सौ  इकतालीस  मिलियन  यू०एस०  डालर  मलेक्षिया  में
 1845  मिलियन  यू०एस०  थाइलेंड  में  1650  मिलियन  यू०एस०  चीन  में  1400
 मिलियन  यू०एस०  इ  डोनेशिया  में  735  मिलियन  यू०एस०  मिलिपन  डालर  और  हिन्दुस्तान
 में  425  मिलियन  यू०एम०  डालर  है  ।  जो  यहां  शोर  किया  जा  रहा  है  और  इस  सरकार  को  बड़ा
 दोषी  ठहराया  जा  रहा  जबकि  चीन  जेसे  देशों  में  जो  सेंटूली  कुंट्रोल्ड  इकोनोमी  इन्बड़ें  लुकिंग
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 ऐसे  देश  ने  अपने  दरवाजे-खिड़कियां  खोल  दी  हैं  बाहर  के  इन्त्रेस्टमेंट  के  मगर  हमारे  देश
 में  ये  कहते  हैं  कि  दरवाजे  बन्द  बाहर  की  पूर्जा  न  आने  बाहर  का  इन्वेस्टमेंट  न  होने  दो  ।
 जबकि  बाहर  के  इन्वेस्टमेंट  क ेआआ  की  बजह  से  जो  गुणवत्ता  प्रोडक्शन  की  क्वालिटी  है  वह  बढ़ी
 है  और  ओद्योगिकरण  हुआ  जहां  ऐसा  हुआ  है  उन  देशों  में  ऐसा  नहीं  है  कि  आथिक  तौर  पर  वे
 देश  पराघीत  हो  गए  हों  या  उनकी  आध्िक  स्वतंत्रता  खत्म  हो  गई  हो  ।

 1980  और  1990  के  इन  दस  वर्षों  में  जो  एवरेज  ग्रोथ  है  एक्सपोर्ट  की  वह  बढ़ी  है  ।
 वह  थाइलैंड  में  12.8  प्रतिशत  चीन  में  11.5  प्रतिशत  मलेशिया  में  19.8  प्रतिशत  है  और
 पाकिस्तान  में  8.5  प्रतिशत  जत्रकि  हिन्दुल्तान  में  जो  ग्रोथ  है  वह  5.8  प्रतिशत  छोटे-छोटे
 देश  हमसे  एक्सपोर्ट  में  काफ़ी  आगे  बढ़  गये  है  ।  अभी  हमारा  देश  पीछे  हैं  ओर  जब  तक  हमारे  देदा
 का  उद्योगिकरण  ऐसा  नहीं  होता  कि  यहां  की  85  करोड़  जनता  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हो  और
 बाहर  के  लिए  हमारा  निर्यात  इतना  हम  “2  इतना  फारेन  एक्सचेंज  कमा  सकें  कि  हमारी  खास
 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हो  तब  तक  हम  आत्मनिमेर  नहीं  हो  सकते  हम  13  हजार  करोड़  का

 पेट्रोलियम  आयात  करते  उसको  तमी  कम  कर  सकंगे  जब  दक  हम  अपने  परों  पर  खड़े  न  हो
 जायें  ।  जिसके  लिए  सभी  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  रहती  किसानों  के  बारे  में

 यह  मुनासिक  चिन्ता  करीब  5000  करोड़  रुपये  के  आयात  क्री  आपको  आवश्यकता  उसको
 आप  इस  तरह  कम  कर  सकते  हैं  जब  आप  100  फीसदी  उत्पादन  करके  अपने  पैरों  पर  खड़े  न  हो
 सके  ।  उसके  अलावा  और  भी  ऐसी  चीजें  हैं  जो  हमें  आयात  करनी  पड़ठी  इस  वास्ते  जो  यह  डर

 है  वह  गलत  इन  देशों  की  परकेपिटा  जी०डी०पी०  तेजी  से  बढ़ी  है  ।  क्‍योंकि  वे  फारेन  इन्वेस्टमेंट
 को  बढ़ावा  दे  रहे  जो  कुछ  आप  खतरे  बताते  हैं  उनके  लिए  भी  इस  नीति  में  एं१  संरक्षण  है  जंसे

 अगर  कोई  प्रोजेक्ट  में  फारेन  एक्सचेंज  रिक्व्रायरमेंट  ज्यादा  इक्वीटी  कम  है  तो  सरकार  की  उसके

 लिए  पहले  स्वीकृति  लेनी  पड़ती  वहां  आपको  संरक्षण  दिया  गया  है और  इस  बात  की  हमने
 जत  दे  बाहर  के  इन्वेस्टमेंट  के  लिए  वह  काफी  नहीं  है  .  यही  काफी  नहीं  आज  भी  ईस्ट

 यूरोप  मैं  फारेन  इन्वेस्टमेंट  का  हिन्दुस्तान  की  बनिस्वत  ज्यादा  अच्छा  वातावरण  है  और  यहां  कोई

 ऐसा  कंसीड्रेशन  नहीं  यहां  वरकर  एडमिनिस्ट्रंटिव  कल्चर
 इन्डस्ट्रियल

 कल्चर  है  ।  यहां  का

 लिविंग  और  यहां  की  जलवायु  देखकर  ही  बाहर  के  लोग  इन्वेस्टमेंट  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  एक  बात  की  माननीय  दोस्तों  ने  चर्चा  की  कि  इस  सरकार  ने  पब्लिक

 सैक्टर  पर  बहुत  बड़ा  हमला  कर  मेरा  रूथाल  है  कि  हम  पब्लिक  सैक्टर  के  लिखाफ  नहीं  है  ।

 आज  42  -  43  वर्षों  में  पब्लिक  सैक्टर  को  बहुत  बड़ा  संरक्षण  दिया  गया  और  इसके  जरिए  उत्पादन

 भी  बढ़ा  इसमें  कोई  शक  नहीं  मगर  आज  हमको  एक  बात
 सोचनी  है  कि  पिछले  वर्ष  तक

 पब्लिक  सैक्टर  में  99315  करोड़  रुपया  एम्प्लायड  था  ओर  मैं  समझता  हूं  कि
 अब  एक  लाख  एक

 हजार  करोड़  से  ज्यादा  रुपया  बढ़ा  होगा  ।  मैं  मानता  हूं  कि  कहीं  कहीं  खराबियां  होंगी  मगर  आज

 हमको  एक  बात  सोचनी  हैं  कि  उसमें  से  सरकार  को  क्या  रिटने  आ  रही  कितना  आ  रहा  वह

 378  करोड़  रुपया  है  और  उसमें  से  अगर  देखा  जाये  तो  केवल  करोड़  रुपया  आपका
 रिटर्न

 का  आ  रहा  है  |  क्‍या  देश  ऐसे  आगे  बढ़  सकता  है  ?  कोई  भी  देश  कितना  भी  समुद्धिशाली  क्‍यों  न
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 जहां  आपके  उद्योग  में  हमारा  रुपया  खर्च  हुआ  है  और  उसका  रिटनं  आ  रहा  है  तो  सरकार  ने

 उसमें  क्या  किया  ।  उसमें  सिर्फ  एक  लाख  एक  हजार  करोड़  के  बीच  में  दो  हजार  पांच  सौ  करोड़  की

 इक्विटी  प्राईवेट  संक्टर  को  देने  को  बात  की  है  और  उस  इक्विटी  में  कंपीटीह्वान  आने  के

 छियंसी  बढ़ाने  के  लिए  यह  बात  उसमें  रखो  गयी  है  ॥  क्या  उसमें  कोई  सुधार  नहीं  किया  जाये  ?  मैं
 मानता  हूं  कि  इस  बात  में  खतरा  पंदा  हो  सकता  है  ।  जब  आप  एकिशियंसी  की  बात  कर  रहे  जहां
 आप  इक्विटी  लाने  की  बात  करते  क्वालिटी  लाने  की  बात  दूसरे  देशों  के  साथ  मुकाबिला  करने

 की  बात  वहां  हो  सकता  है  कि  कुछ  डिस्पलेसमेंट  आफ  लेवर  हो  और  उसके  लिए  हमारे
 मनन्‍्त्री  जी  ने  कहा  कि  एक  इनसामियत  के  नाते  उनको  कुछ  सुविधायें  दे  सकते  उसमें  गोल्डन  हैंड
 क्षेक  यह  शर्त  लगा  सकते  हैं  ।  जो  दूसरे  मल्टी-नेशनल  उद्योग  लगभायेंगे  कि  जो  सरप्लस  लेवर
 उनकी  लायविलिटी  होगी  कि  वे  उसको  रखेंगे  ।  सरकार  और  उद्योग  उसके  लिए  अन  एम्प्लायमेंट
 इन्शयोरेन्स  स्कीम  लगा  सकते  हैं  और  आंपके  नेशनल  रिन्युल  रीहैवलिटेशन  और  ट्रंनिग  के  बारे
 में  इन्तजाम  कया  जा  सकता  मगर  एक  बात  हमको  सोचना  है  कि  यह  जो  एक  लाख  एक  हजार
 करोड़  रुपया  पब्लिक  संक्‍टर  में  इन्वेस्ट  किया  गया  उसकी  मालिक  भारत  की  जनता  इसके
 मालिक  वहां  के  मजदूर  और  मेनेजमेंट  नहीं  वह  उसके  ट्रस्टी  हैं  और  उससे  पूरा  रिटने  आना

 चाहिये  ।  जब  तक  यह  नहीं  आता  यह  देश  आगे  नहीं  बढ़  सकता  हमारा  ओऔद्योगीकरण  आगे

 नहीं  बढ़  सकता  है  और  इस  वास्ते  हमारी  सरकार  ने  जो  कदम  उठाये  मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं
 कि  बहुत  ही  साहसिक  कदम  उठाये  इसके  हमारे  यहां  के  दोस्त  बड़े-बड़े  माषण  या  सरमन
 देते  मै ंउनसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि आप  आज  देश  के  सामने  जो  आर्थिक  समस्या  उसको
 कम  करने  के  लिए  क्या  रास्ता  आप  सुझाव  दीजिये  ।  अगर  इस  सरकार  ने  गलत  नीति  अपनाई  है
 तो  आप  सुझाव  दीजिये  कि  किस  तरह  से  हमारा  औद्योगीकरण  बढ़ेगा  ?  एक  पैकेज  के  हिसाब  से
 किया  और  जो  कार्यक्रम  चाहे  वह  डीवेल्यूएशन  का  वह  एक  कदम  मगर  उसके  लिए  जैसे

 ट्रंड  रिजीम  का  लिबरलाइजेशन  करने  की  बात  है  उसमें  भी  हमें  मदद  मिलेगी  कि  हमारा  जो  एक्सपोर्ट
 है  वह  बढ़े  और  जब  तक  हमारा  एक्सबोर्ट  नहीं  बढ़ता  तब  तक  हमारी  समस्याओं  का  समाधान  नहीं
 होगा  ।

 मैं  अन्त  में  आपसे  एक  निवेदन  करना  चाहता  हू  ।  जहां  तक  मेरे  अपने  सूबे  का  ताल्लुक
 मेरा  प्रदेश  हिमाचल  प्रदेश  एक  सुन्दर  प्रदेश  है  मगर  मुश्किलातों  से  भरा  हुआ  पहाड़ी  प्रदेश  है  और
 मारत  सरकार  के  ऊपर  निर्मर  मैंने  पहले  भी  कहा  था  और  आज  भी  निलेदन  करना
 चाहता  हूਂ  मान्यवर  रादन  से  आपके  माध्यम  से  कि  हमारे  पास  दो  बड़े-बड़े  उद्योग  एक  है  पन
 बिजली  हाइडल  प्रोजेक्ट  ।  उसके  लिए  हमको  मदद  ठीजिए  |  मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  उसके  लिए
 अनएकाउंटेड  मनी  की  स्कीम  को  एक्सटेंड  कर  दीजिए  और  उसके  बाद  वहां  हमारा  सबसे  बड़ा  उद्योग
 है  टूरिज्म  ।  उसके  लिए  एक  जब  मैं  यहां  मन्त्री  था  तब  छुरू  की  तीन  चार  सौ  करोड़
 रुपए  की  स्कीम  आप  बना  दीजिए  |  उसको  भी  आप  बनाइए  और  प्राइवेट  सेक्टर  से  रुपया  लीजिए
 तो  उप्षमें  ज्यादा  समृद्धि  आएगी  और  उसके  राथ  साथ  हम  सरकार  के  ऊपर  निमंर  नहीं  रहेंगे  ।  इस
 वास्ते  मेरा  निवेदन  है  कि  जहां  तक  इन्डस्ट्रियल  पालिसी  तथा  और  भी  कुछ  ऐसे  कदम  जो  सरकार
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 ने  उठाए  मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं  और  इस  मान्यवर  सदन  से  एक  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि
 आज  संसार  की  जो  बदलती  हुई  परिस्थितियां  उनके  ऊपर  आप  ध्यान  दीजिए  ।  आप  कहते  हैं  कि

 नेहरू  का  रास्ता  छोड़  हमने  राजीव  गांधी  या  दूसरे  महान्‌  नेताओं  का  रास्ता  छोड़
 आज  अगर  नहरू  जिन्दा  होते  और  देखते  कि  छोटे  छोटे  देशों  से  हम  पीछे  रह  गए  हैं  तो  उनको  बहुत
 दुख  होता  और  जिन  नीतियों  का  आज  सरकार  ने  लिया  है  वह  दस  साल  पहले  इन  नीतियों
 को  अपना  लेते  ।  इस  वास्ते  मैं  मान्यवर  सदन  के  सभी  सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  ऐसी  नीतियों
 फर  आप  घर्म  के  नाम  पर  यहां  सत्ता  में  आ  सकते  बंकवर्ड  जाति  का  शोर  मचाकर  सत्ता

 हासिल  कर  सकते  हैं  मगर  आपकी  आध्िक  नीतियां  क्‍या  हैं  जन  आथिक  नीतियों  की  वजह  से  आप

 यहां  सत्ता  में  आएं  ?  आप  गरोब  समाज  और  पिछड़ी  जातियों  को  पालियामेंट  में  ले  हमें  कोई

 एतराज  नहीं  मगर  इस  देश  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  कया  आप  गरीबी  बांटने  के  लिए  आएंगे  या
 घन  पैदा  करके  उसका  वितरण  कर  देंगे  ?  इस  तरह  आप  आज  के  वतंमान  को  बचा  सकते  हैं  मगर

 इस  देश  को  अगर  आपको  समृद्धशालो  बनाना  आगे  सौ  साल  के  लिए  एक  अच्छा

 बूत  हिन्दुस्तान  बनाना  है  तो  आपको  कुछ  कुर्बानी  करनी  पड़ेगी  ताकि  भविष्य  हिन्दुस्तान  का  अच्छा
 बने  ।  यह  यहां  की  बात  है  कि  चुनाव  के  ऊपर  हमारी  नजर  रहती  है  कि  हमारे  वोट  किस  तरह  से

 किस  तरह  से  हम  लोगों  को  खुश  करने  की  कोशिश  करेंगे  )

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  दिया  गया  समय  समाप्त  हो  चुका  है  ।  कई  और  सदस्य  मो

 बोलना  चाहते  हैं  ।

 श्री  सुख  राम  :  मैं  दो-तीन  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  कर  श्री  माणे
 स्थित  थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  उसका  यह  अभिप्राय  नहीं  है  कि  आप  श्री  माणे  का  समय  भी  ले

 लें  ।  आपके  ही  दल  के  काफी  सारे  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  ।

 भी  सुख  राम  :  मैं  आपसे  इतना  ही  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  यह  जो  बहुत  अच्छी

 आधिक  नीतियां  इस  बजट  के  जरिए  और  खास  तौर  पर  जो  इन्डस्ट्री  में  लिवरलाइजेशन  और  दूसरे
 कार्यक्रम  रखे  मैं  उसका  समर्थन  करता  हुं  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  जो  देश  को  मजबूत  बनाना

 चाहते  वह  इन  नीतियों  का  समथ्ंन  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  श्री  देवगौडा  कृपया  अपने  माषण  को  निर्धारित  समय  में  ही  पूरा
 कीजियेगा  ।  दस  मिनट  के  बाद  मैं  घंटी  बजाऊंगा  ।  आप  यह  समझ  लीजिये  कि  इसके  बाद  अपना

 माधण  समाप्त  करने  के  लिये  आपके  पास  पांच  मिनट  और  मी  होंगे  ।  और  भी  बहुत  से  सदस्य  बोलना

 चाहते  हैं  ।
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 शो  एच०  डो०  देव  गौड़ा  :  अपनी  पार्टी  से  मैं  एकमात्र  सदस्य  हूं  जो  कि
 चर्चा  में  माग  लूगा  ।  कम  से  कम  पार्टी  के  लिये  उदारता  ददाइयेगा  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  माननोय  सदन  के  सदस्यों  में  गिने  जाओगे  |

 शो  एच०  डो०  देव  गोड़ा  :  प्रारम्भ  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  में  भाग  लेने  का
 अवसर  प्रदान  करने  के  लिये  मैं  आपका  धन्यवाद  करना  चाहुंगा  ।

 नई  सरकार  द्वारा  औद्योगिक  नीति  और  व्यापार  नीति  की  एक  साथ  घोषणा  एक  ही
 उदहं श्य  से  की  गई  है  कि  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  लिये  उत्पादन  बढ़ाया  जाये  और  साथ-साथ  यह  कि
 ऋण  उतारने  के  लिए  हमारी  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  आवश्यकताए  पूरी  हो  सके  ।  अन्तर्राष्ट्रीय
 कोष  के  सामने  मजबूरन  जाने  का  यह  एक  प्रमुख  कारण  है  |  समप्न  के  अमाव  के  नई
 ओऔद्योग्कि  नीति  के  फलस्वरूप  उत्पन्न  होते  वाले  प्रमुख  कारणों  की  बात  नहीं  करना  चाहता  ॥  यदि

 मुझे  कुछ  समय  मिलता  है  तो  मैं  नई  औद्योगिक  नीति  के  प्रभावों  की  व्याख्या  करू गा  ।  किन्तु  दु
 आपने  समय  के  बारे  में  मुझे  पहले  से  ही  सकेत  कर  दिया  है  ।  इस़.लए  मैं  बतायी  गयी  समय

 सीमा  पर  कायम  रहूंगा  कर्नाटक  पर  यदि  कुछ  क्षण  और  लग  तो  कृपया  इसके  लिये  आप

 मुझे  क्षमा  की  जियेगा  ।

 औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  दस्तावेज  के  पैरा  ]।  में  यह  उल्लेख  किया  गया
 सस्थाओं  और  आधार  मूत  निवेशों  के  माध्यम  के  देश  के  पिछड़  हुए  क्षेत्रों  में

 कओौद्योगिकरण  के  विस्तार  को  तेजी  से  बढ़ाया  जाएगा  ।-!

 मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सुविधा  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों
 में  प्रदान  की  गई  है  ।  यह  उन  प्रमुख  बातों  में  से  एक  है  जो  कि  मैं  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जाने
 के  लिये  कहना  चाहूंगा  ।  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  राज्यों  में  अथवा  उन  क्षेत्रों  में  जो  कि
 ओऔद्योगिक  रूप  से  पिछड़  हुए  हैं  अथवा  जहां  कोई  उद्योग  नहीं  कोई  बुनियादी  सुविधाएਂ  प्रदान
 की  गई  ।

 मेरे  मित्रों  को  यह  सोचना  चाहिये  कि  मैं  इतना  संकीर्ण  हु  अथवा  इस  स्थान  का
 प्रयोग  कर  मैं  केवल  कर्नाटक  पर  ही  चर्चा  को  केन्द्रित  कर  रहा  हूं  ।  ऐसा  इसलिये  है  क्योंकि
 वश  सभय  का  अमाव  है  और  मेरे  पास  केवल  कर्नाटक  से  जुड़े  मुद्दों  पर  हैं  प्रकाश  डालने  के  प्रयास  के

 और  कोई  विकल्प  नहीं  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हु  ।

 बुनियादी  सुविधाओं  के  बारे  में  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  उद्योगों
 के  विकास  के  लिये  अथवा  किसी  विजश्षेष  क्ष त्र  के  विकास  के  लिये  और  इसके  साथ-साथ  उद्यमियों  को

 वहां  जाने  का  साहस  फूकते  के  लिये  उनके  पास  किप्त  किस्म  की  बुनियादी  सुविधाथयें

 औद्योगिक  विकास  के  लिए  तीन  बातें  आवश्यक  हैं--राष्ट्रीय  बड़ी  रेल
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 लाइन  ओर  विद्युत  ।  परन्तु  दुर्माग्यवश  1947  से  ही  कर्नाटक  को  इन  तीनों  ही  पक्षों  पर  उपेक्षा  की
 गई  है  ।

 मेरी  बहन  श्रीमती  वासव  राजेइ्वरी  यदि  मैं  कोई  आरोप  लगाता  तो  मुझे  गलठ  न  समझें  ।
 मैं  यहां  उनके  अस्तित्व  पर  कोई  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता  बल्कि  जिस  ढंग  से  इन  भामलों  के  ताथ

 इतनी  कठोरता  से  निपटा  गया  ने  मुझे  उप  पर  टिप्पणी  करने  के  लिये  मजबूर  क्रिया  मैं  वहां
 हुए  कुछ  घटनाक्रम  का  भी  हवाला  देना  चाहता  हू  ।  कर्नाटक  के  साय  कंसा  व्यवहार  किया  गया  है  ?
 पिछले  मौके  पर  मैंने  इमका  उल्लेश  करते  का  प्रवास  किया  जहां  तक  कर्नाठक  में  राष्ट्रीय
 विकास  का  सम्बन्ध  वह  देश  में  निम्नतम  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदले  का
 कार्य  भी  पूरे  देश  की  तुलना  में  यहां  निम्नतम  बड़ी  लाइन  में  बदले  जाने  वाले  10,000
 मीटर  रेल  पथ  में  से  कर्नाटक  में  210  किलोमीटर  रेल  लाइन  को  ही  बड़ो  लाइन  में  बदला  गया

 कुल  19  जिलों  में  से  मुश्किल  से  5  जिलों  को  बड़ी  लाइन  से  जोड़ा  गया  आप  आधारमूत  सेरचना
 के  सृजन  द्वारा  औद्योगिक  विकास  की  बात  कंसे  कर  सकते  हैं  ।  ह  सभी  बातें  मात्र  उपदेश  हैं  और

 इनसे  कर्नाटक  के  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्र  की  कोई  सहायता  नहीं  होगी  ।

 विद्युत  क्षेत्र  मैं  यह  बताना  चाहुंगा  कि  इप्त  राज्य  की  कंसे  उपेक्षा  की  जाती  रहो  है  ।

 मैं  विद्यूत  क्षेत्र  पर  चर्चा  को  केन्द्रित  करने  का  प्रधास  कछहू गा  ।  पिछली  बार  मैंने  विद्युत  क्षेत्र
 पर  क्रिये  गने  निवेश  का  साध/रण-धा  उल्लेख  किया  था  ।  मैं  यह  कहना  चाहूगा  कि  जहां  तक  ताप

 विद्युत  उत्पादन  का  सम्बन्ध  कर्नाटक  यहां  भी  उपेक्षित  था  यद्यपि  इस  संदमं  में  इसे  विकसित  राज्यों

 की  श्रेणी  में  रखा  गया  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  कर्नाटक  को  किसने  विःसित  राज्यों  की  श्रेणी

 के  रखा  ऐसे  कौन  से  म!पदण्ड  और  मार्गदर्शी  सिद्धांत  हैं  जिसके  आधार  पर  इप  निष्कर्ष  पर

 पहुंचा  जा  सके  कि  कर्नाटक  विऋित  राज्यों  में
 से  एक  मैं  आपको  देश  भर  के  आंकड़े  दे  रहा

 हू  ।  देश  में  ताप  विद्युत  उत्पादन  इस  प्रकार  से  है  ः  गुजरात  --3633  परिचिम

 3096  महाराष्ट्र  --5975  ये  विकसित  राज्य  है  इनऊ  वर्मीकरण  के  अनुसार
 अल्प  विकसित  राज्य  हैं  :--  उत्तर  मध्यप्रदेश  --  5583  कर्नाटक  —

 2070  मेगावाट  ।

 यहां  हम  किसलिये  आये  हैं  ?  मैं  कर्नाटक  के  अपने  मित्रों  से  पूछना  चाहता  यहां  हम
 किसलिये  आये  मैं  यहां  कुछ  प्रालब्बियां  अथवा  कुछ  विशेषाधिक्रारों  को  प्राप्त  करने  के  लिये

 आया  हूं  ।  मैं  अपनी  बहन  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  दलगत  मावना  से  ऊपर  उठें  और  इस  लड़ाई
 को  लड़  ।  मैं  इसे  और  अधिक  सहन  नही  करना  पार्दी  इनना  मुद्दा  नहीं  है  '  हपें  पार्टी

 के  मामलों  से  ऊपर  उठकर  कर्नाटक  के  हित  के  लिये  लड़ना  चाहिये  कि  कैसे  हम  इसका  विक्रास  करते

 जा  रहे  19  जिलों  में  से केवल  मंसूर  और  बंगलौर  ऐंपे  दो  जिले  हैं  जहां  कुछ  उद्योग  पनपे

 यदि  यही  अवस्था  तो  आप  इसका  कैसे  विकास  कर  सकते  ऐसी  कौन-सी  आधारम॒त  संरचना

 है  जो  इन्होंने  तैयार  को  ऐसी  कोत-सी  आधारमूत  सरचना  है  जो  कि  वे  औद्योगिक  विक्रास  के
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 लिये  विदेशी  प्‌  संपत्ति  आदि  कमाने  के  लिये  प्रदान  करना  चाहते  इस  अवस्था  मैं  विदेशी

 पूजी  के  इस  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  ।

 अब  मैं  औद्योगिक  नीति  प्रलेख  के  पृष्ठ  5,  पैरा  15  के  उद्घृण  रखना  चाहता  हु  इसके
 अन्तगंत  इसमें  कहा  गया  है

 हस्तक्षेप  के  लिये  राज्य  के  पास  अन्य  कई  बातें  विज्षेषक्र  आर्थिक  और  मुद्रा  संबंधी

 पहलू  हैं  राष्ट्रीन  बचत  के  बहुत  बड़े  हिस्से  पर  भी  राज्प्र  का  नियत्रण  बेंक  तथा  वित्तीय  संस्थान
 भी  राज्य  के  नियंत्रणाघीन  हैं  ।  जहां  राज्य  का  हस्तक्षेप  अनिवायं  यह  पहलू  अधिक  प्रमावी  तथा
 निर्णयात्मक  सिद्ध  होंगे  ।”

 यह  उल्लेख  मैंने  केवल  अपने  तक  के  समर्थन  में  दिया  है  कि  कर्नाटक  के  विकास  के  लिये  वहां
 स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधोन  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  किस  प्रकार  से  निवेश  क्रिया

 गया  है  |  मैं  आई०  डो०  बी०  आई०  द्वारा  किये  बये  निवेश  की ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहूंगा  सातवीं  पचवर्षीय  योजना  में  कर्नाटक  को  आठवें  स्थान  पर  रख  गया  है  |  मैं  आपको  यह  बता

 रहा  हू  कि  क्योंकि  कर्नाटक  को  विकसित  राज्यों  में  वर्गीकृत  क्रिया  गया  हम  कर्नाटक  के  सांसदों  को

 इस  विकास  के  लिये  कुछ  लाभ  पहुंचा  है  ।

 कर्नाटक  के  विक्रास  के  बारे  में  क्‍या  है  ?

 शीमतो  बासव  राजेश्वरी  :  कर्नाटक  पन  बिजली  पर  ही  अत्यधिक  निर्मर  इस
 समय  वहां  पर  बिजली  की  मारी  कमी  श्री  देवगौड़ाने  काफी  लम्बे  अरे  तक  सार्वजनिक  निर्माण
 विभाग  तथा  विद्युत  मंत्री  के  पद  का  काय॑  संमाला  था  ।  वह  हम  पर  आरोप  क्‍यों  लगा  रहे  हैं  ?

 )

 थ्रो  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  में  अपनी  बहन  द्वारा  की  गई  स्वस्थ  आलोचना  का  स्वागत  करता
 केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  योगदान  किया  है  ?  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनौ  पूजी  का  निवेश  किया

 है  ?  यह  राज्य  क्षेत्र  के  हाथ  में  नहीं  है  ।  देश  में  विद्युत  उत्पादन  हेतु  कितनी  पूंजी  का  निवेश  किया
 गया  है  ?  कर्नाटक  की  बहुत  अधिक  उपेक्षा  की  गई  कर्नाटक  को  801  करोड़  रु०  दिये  गए  है
 जबकि  गुजरात  को  1442  करोड़  पंजाब  को  1639,  ,  करोड़  तमिलनाडु  को  2010  करोड़
 Ro,  उत्तर  प्रदेश  को  3403  करोड़  मध्य  प्रदेश  को  2660  करोड़  रु०  तथा  पंश्चिम  बंगाल  को
 1249  करोड़  रु०  दिये  गये  मैं  यह  प्रश्न  पूछना  चाहूगा  कि  यह  निर्णय  राज्य  सरकार  का  है
 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  का  ?

 मैं  सम्माननीय  सभा  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाने  का  प्रयत्न  करू गा  कि  वित्तीय  संस्थाओं  ने
 भी  कर्नाटक  के  साथ  कंसा  व्यवहार  किया  है  ।  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  तथा  दूमरे  ऐसे  संस्थान

 हैं  जहां  पर  इस  देश  की  बचत  राशि  का  निवेश  किया  जाता  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थायें  देश  के
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 ओऔद्योगिक  विकास  के  लिए  पू'जी  निवेश  करती  जहां  तक  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  का
 सम्बन्ध  है  कर्नाटक  में  पू  जी  निवेश  केवल  1334  करोड़  रु०  ही  किया  गया  है  जबकि  तमिलनाड़  में
 2524  करोड़  उत्तर  प्रदेश  में  2538  करोड़  रु०  तथा  गुजरात  में  3,030  करोड़  Go  ।

 मैं  यह  सब  इसलिए  बता  रहा  हू  क्योंकि  मैं  चाहता  हुਂ  कि  जहां  तक  कर्नाटक  का  सवाल  हूँ
 समी  को  उसकी  स्थिति  ज्ञात  हो  जाये  |  हम  यहां  पर  अपना  समय  व्यतीत  करने  के  लिए  नहीं
 आये  हैं  ।

 सातवीं  योजना  में  औद्योगिक  विकास  निगम  ने  कनटिक  में  343  करोड़  र०  निवेश  किए  है
 जबकि  अन्य  राज्यों  में  यह  राक्षि  काफी  अधिक  है  ।  मुझे  बिल्कुल  मी  आपत्ति  नहीं  होती  यदि  देश
 के  दूसरे  हिस्सों  का  भी  विकास  किया  जाये  ।  परन्तु  पूजी  निवेश  करते  समय  दूसरे  राज्यों  की  उपेक्षा
 नहीं  की  जानी  चाहिए  तथा  समी  क्षेत्रों  क ेसाथ  दूसरे  बिकसित  राज्यों  के  समान  व्यवहार  किया  जाना
 चाहिये  ।  मैं  केवल  इसी  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  ।

 ओऔद्योगिक  वित्त  निगम  के  अन्तगगंत  तमिलनाडु  को  354  करोड़  २०,  उत्तर  प्रदेश  को  1615
 करोड़  गुजरात  फो  497  करोड़  रु०  दिये  जाते  हैं  जबकि  कर्नाटक  को  मुदिकल  से  23  करोड़
 रुपए  मिलते  हैं  ।

 अब  मैं  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  सम्बन्ध  में  कुंछ  कहूगा  |  ये  सभी  वे  संस्थायें  हैं
 जहां  से  विभिन्‍न  औद्योगिक  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  घन  दिया  जाता  कनटक  को  केवल
 11.98  करोड़  र०  ही  मिलते  हैं  जबकि  पदिचम  बंगाल  को  237  करोड़  रु०  मिलते  हैं  ।  मैं  दोबारा  भी

 बता  सकता  हूਂ  ।  यह  एक  काफी  लम्बी  सूची  है  ।  मैंने  केवल  अपना  तक  सिद्ध  करने  के  लिए  जानकारी
 हासिल  करने  का  भी  प्रयत्न  किया  मैं  बिना  कोई  उचित  जानकारी  प्राप्त  किये  कुछ  नहीं  कहना
 चाहता  ।  मेरी  ऐसी  आदत  तथा  मेरी  बहन  ने  मुझे  पराजित  करने  की  कोछ्षिश्  की  ।  वास्तव  में

 मैंने  संधर्ष  किया  है  तथा  मैंने  अपने  मंत्री  पद  से  इस्तीफा  दे  दिया  था  ।

 ये  मुख्य  क्षेत्र  किसी  मी  उद्योग  अथवा  कृषि  के  विकास  के  लिए  विद्युत  तथा  सिचाईं  शुरखुय
 क्षेत्र  मैंने  अपने  राजनेतिक  जीवन  को  भी  दांव  पर  लगा  दिया  तथा  इस्तीफा  दे  कर्नाटक
 में  जो  मी  हुआ  आप  उसे  जानते  मैं  अपनी  बहन  को  कुछ  भी  नहीं  कहना  चाहता  ।  इसीलिए  मैं
 शांत  बैठा  हुआ  हूं  क्योंकि  राजनीति  तथा  सत्ता  में  रहना  इतने  अधिक  महत्वपूर्ण  नहीं  हम  यहां
 पर  जैंन-प्रतिनिधियों  के  रूप  में  आये  हमें  उनके  साथ  स्याय  करना  है  ।

 यूनिट  ट्रस्ट  ऑफ  इण्डिया  ने  महाराष्ट्र  क ेलिए  1332  करोड़  रु०  दिये  थे  जबकि  कर्नाटक
 को  केवल  217  करोड़  रु०  ही  मिले  |  जीवन  बीमा  निगम  में  सामान्य  बीमा  में  उन्होंने  बहुत  कम

 राशि  लगायी  मैं  सम्माननीय  सभा  की  जानकारी  के  लिए  जोर  मी  अ्रकिड़े  उद्घुत  कर

 सकता  हू  ।
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 महोदय  मैं  ये  सब  बातें  इसलिए  बता  रहा  हू  क्योंकि  मैं  यह  दिखाना  चाहता  हुਂ  कि  जहां  तक

 निर्यात  को  बढ़ावा  विदेक्षी  मुद्रा  आजित  करने  तथा  इस  तथाकथित  विदेक्षी  कर्जे  से  छुटकारा  प्राप्त
 करने  के  लिए  तथाकथित  ओद्योगिक  विकास  का  सम्बन्ध  किस  प्रकार  से  मूलमूत  बुनियादी
 धायें  प्रदान  की  गई

 मैं  एक  बात  और  बताना  चाहूगा  ।  आप  अनिवासी  भारतीयों  के  बारे  में  बात  करते  कल
 श्री  ई०  अहमद  तथा  श्री  के०  पी०  रेडडया  परस्पर  तक  कर  रहे  थे  दथा  मैं  पोछे  के  स्थान  में  बैठा

 हुआ  उनकी  बात  सुन  रहा  मैं  नये  माननीय  सदस्यों  के  भांषण  सुनने  को  उत्सुक  था  क्‍योंकि  वे
 इस  समा  में  नये  मैं  अपने  मित्रों  के  तकों  को  सुनकर  अपनी  जानकारी  और  बढ़ाना  चाहता

 मैं  अनिवासी  भारतीयों  को  दोष  नहीं  देना  चाहता  |  मैं  किसी  भी  ऐसे  उद्यमी  पर  आरोप
 लगाना  नहीं  चाहता  हूं  जो  हमारी  आवश्यकता  की  घड़ी  में  हमारी  मदद  करना  चाहता  हम
 काफी  कठिन  दौर  से  गृजर  रहे  मैं  अनावश्यक  रूप  से  आरोप  नहीं  लगाना  चाहता  ।  आप  तथा
 स्वयं  मैं  कई  बातों  से अवगत  एक  बड़ा  सावंजनिक  मंगलौर  कमीकल्स  एंड  फटिलाइजसे
 एक  अप्रवासी  भारतीय  को  सिर्फ  13  करोड़  रु०  में  दे  दिया  गया  ऐसा  कं॑से  हो  गया  ?
 वर्ष  1969  में  यह  परियोजना  आरम्भ  की  गई  75  करोड़  रु०  के  कुल  निवेश  में  से  कर्नाटक
 राज्य  निवेश  विकास  निगम  ने  लगभग  3  करोड़  रु०  का  निवेश  किया  कर्नाटक  राज्य  सहकारी
 विपणन  संघ  ने  लगमग  3  करोड़  कनटेक  कृषि  उद्योग  निगम  ने  1.5  करोड़  रु०  का  निवेश
 किया  था  तथा  इसमें  जन  सामान्य  के  13  करोड़  रु०  के  केयर  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 जीवन  बीमा  निगम  तथा  दूसरी  बैकिग  संस्थाओं  ने  शेष  लगभग  55  करोड़  रु०  का  निवेश  किया
 इस  परियोजना  से  वर्ष  1969  में  उत्पादन  शुरू  किया  गया  कुल  घाटा  55  करोड़  रु०  का  हुआ
 है  ।  इस  एकक  से  सम्बन्धित  165  एकड़  खाली  मूमि  का  मूल्य  लगभग  200  करोड़  रु०  होगा  |  इस
 समय  सम्पूर्ण  एकक  की  मूल्य  4,000  करोड  रु०  तक  होगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हु  कि  घाटे  में  चलने
 वाले  इस  तथाकथित  एकक  को  चलाने  के  लिए  कितने  संगठन  आगे  बढ़कर  आये  मैं  मांग  करता
 हूं  कि  इस  पूरे  मामले  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  इन  बातो  के  लिए  कौन
 जिम्मेवार  है  ?  सहकारी  संस्थायें  तथा  आर०  सी०  एफ०  जो  अन्य
 जनिक  क्षेत्र  की  कम्पनियों  में  से  वे इस  परियोजना  का  कार्य  अपने  हाथ  में  लेने  के लिए  आगे
 कर  आयी  इन  तीन  संगठनों  द्वारा  किये  गये  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  विचार  नहीं  किया  है  ।

 एक  अनिवासी  भारतीय  जिसन  इस  परियोजना  में  लगमग  13  करोड़  रु०  लगाये  थे  उसने
 इस  परियोजना  का  नियंत्रण  अपने  हाथ  में  लेने  की  कोशिश  की  थी  तथा  वह  उस  इकाई  का  चेयरमैंन
 बन  गया  था  ।  इससे  पूर्व  वहां  पर  वरिष्ठ  मारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी  मैं  जानना
 चाहता  हू  कि  यह  इकाई  घाटे  में  क्यों  चल  रही  मैं  सच्चाई  जानना  चाहता  हू  मैं  दुबारा  यह
 मांग  करता  हूਂ  कि  पूरे  मामले  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  जानी  मैं  अप्रवासी

 भारतौयों  का  कोई  उदंश्य  नहीं  बता  सकता  जब  तक  कि  मामले  की  जांच  नहीं  हो  जाती  ।

 निम्नलिखित  परियोजनाएं  पिछले  पांच  सालों  से  सरक्षार  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित
 पड़ो  हैं  ।

 ह
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 1.  सिवसमुद्रम  सीजनल  पावर  प्रोजेक्ट

 2.  भाद्रा  राइट  बैंक  केनाल  पावर  हाउस  का  अतिरिक्त  एकक

 3.  सरपाड़ी  बेरेज  पन-बिजली  परियोजना

 4,  काटला  और  चालना  विविधीकरण  योजना

 $.  मंगलोर  में  सुपर  तापीय  विद्युत  परियोजना

 मैं  कर्नाटक  राज्य  के  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूਂ  कि  वे  मेरे  साथ  भारत  सरकार  पर  इन
 परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  दबाव  दालें  ।

 मंगलौर  में  2400  मे०वा०  सुपर  तापीय  विद्युत  परियोजना  उस  समझौते  का  एक
 भाग  है  जो  वर्ष  1989  के  अंत  में  श्री  ग्ोर्वाचोव  के  दौरे  के  दौरान  भारत  और  रूस  के  बीच  हुआ
 5000  करोड़  रुपए  की  इस  परियोजना  पर  समझौता  होने  के  कुछ  माह  के  भीतर  काय॑  शुरू  होने  का

 अनुमान  था  ।  लेकिन  इस  पर  आज  तक  काये  शुरू  नहीं  हुआ  है  ।  इस  पर  कार्य  क्‍यों  नहीं  शुरू  हुआ
 है  और  इसके  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  ?

 अब  मैं  उन  नए  उद्योगों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हु  जो  कर्नाटक  में  शुरू  करने  का
 प्रस्ताव  था  ।  विजयनगर  इस्पात  संयंत्र  को  नींव  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  वर्ष  1971  में  रखी
 थी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  1971  से  1991  तक  इन  बीस  वर्षों  में  देश  के  मुख्य  उद्योगों  के
 विकास  के  लिए  कितना  घन  निवेश  किया  गया  ।  60,00  करोड़  रुपए  से  अधिक  निवेश  किया

 उस  समय  इस  परियोजना  की  लागत  2,000  करोड़  रुपये  थी  |  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  इसे  लागू  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।

 लगभग  छः  माह  पहले  कर्नाटक  ने  इस  परियोजना  को  संयुक्त  क्षत्र  में  लेने  का  प्रस्ताव

 किया  यहां  तक  कि  यह  पिछले  महीने  से  सरकार  के  समक्ष  लम्बित  पड़ी  इसे  अब  तक

 स्वीकृति  नहीं  दी  गई  है  ॥  जिस  व्यक्ति  ने  इसे  संयुक्‍त  क्षत्र  में  लेने  का  यह  नया  प्रस्ताव  रखा  है  क्‍या

 वह  यहां  आकर  भारत  सरकार के  तंत्र  की  विभिन्‍न  स्तरों  पर  चमचागिरी  मैं  नहीं  जानता  कि

 इस  संयुक्त  क्षत्र  के साथ  कोन  सा  व्यक्ति  संबद्ध  होना  चाहता  है  ।  किसी  भी  व्यवित  को  इस  संयुक्त
 क्षेत्र  में  भागीदारी  करने  का  अवसर  दिया  जाए  लेकिन  मैं  केवल  इस  बात  में  रुचि  रखता  हू  कि  इस
 परियोजना  को  तत्काल  स्वीकृति  दी  अन्यथा  लागत  बढ़ती  जाएगी  और  कार्य  रुक  जाएगा  ।

 आप  उच्चतम  पद  पर  आसएसीन  हैं  और  मैं  यहां  खड़ा  अपने  विचार  प्रकट  कर  रहा
 ।  मगवान  ने  हमें  यह  अवसर  दिया  है  |  हमें  दलगत  भावना  से  ऊपर  उठकर  मिलकर  काम  करना

 चाहिए  |  सभी  28  सदस्यों  को  कर्नाटक  राज्य  के  हितों  के  लिए  संघर्ष  करना  चाहिए  और  यह  देखना

 चाहिए  कि  पिछले  चालीस  वर्षों  में  इस  राज्य  के  साथ  जो  अन्याय  हुआ  है  वह  समाप्त  हो  जाए  अन्यथा

 हम  सबको  शम्म  से  अपनी  गर्दन  भुकानी  होगी  ।
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 TT  33333. TS  हस्त ने समाचार-पत्रों

 मैं  मंगलौर  तेल  शोधक  कारखाने  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  हुम्त  ने समाचार-पत्रों  में

 पढ़ा  है  कि  इसे  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  |  उसका  क्या  हुआ  ?  इस  पर  कायें  कब  शुरू  हो  रहा  है  ?  यह
 किस  चरण  पर  लम्बित  पड़ा  मैं  भारत  सरकार  से  आग्रह  करता  हू  कि  वह  देखे  कि  इस  पर
 तत्काल  कार्य  शुरू  हो

 दूसरा  मुहा  मंगलोर  में  तरलीकृत  प्राकृतिक  गेंस  टर्मिनल  के  बारे  मैं  है  ।  राज्य  के  अधिकारियों
 ने  जी०  ए०  आई०  एल०  के  अधिकारियों  से  चर्चा  की  है  और  यह  इंगित  किया  ग्रया  कि  तकनीकी
 आर्थिक  आधार  पर  6  मिलियन  टन  क्षमता  का  टमिनल  स्थापित  करना  न्यायसंगत  है  ।  तरलोकत

 ब्राकृतिक  मेस  आधारित  विद्युत  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  मंगलौर  में  तरलीकृत

 प्राकृतिक  गंस  टमिनल  स्थापित  करना  आवश्यक  है  जो  कि  राज्य  की  विज्ञत  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने
 के  लिए  जल्दी  स्थापित  किया  जा  सकता  इससे  तटीय  क्षेत्र  के  औद्योगिक  विकास  में  भी  सहायता
 मिलेगी  ।  बाद  में  राज्य  के  अन्य  संभावित  औद्योगिक  केन्द्रों  जहां  अधिक  खनिज  संसाधन  उपलब्ध

 जहां  अमी  तक  गवेषण  कार्य  नहीं  हुआ  में  गेस  पाइपलाइन  द्वारा  भेजी  जा  सकती  यदि  इस
 परियोजना  को  स्वीकृति  दी  जाती  है  तो  इससे  दक्षिणी  और  उत्तरी  केनरा  जंसे  तटीय  क्षेत्रों  में  उद्योगों
 की  तीव्र  वृद्धि  और  विकास  में  सहायता  मिलेगी  ।

 भारत  सरकार  के  समक्ष  लम्बित  अन्य  परियोजनाएं  इस  प्रकार  हैं  हष्टी  स्वर्ण  खान  में
 प्रस्तावित  शीलाइट  उपकारक  पांच  वर्षों  सै  मेसुर  पेपर  मिल्स  फॉरेस्टरी  अनुसंधान
 परियोजना  का  विस्तार  प्रोसेस  कंट्रोल  यंत्रों  के  विनिर्माण  के  लिए  में०  योकागोवा  इलेक्ट्रिक

 जापान  के  साथ  सहयोग  ।

 भारत  सरकार  के  पास  विकास  केन्द्रों  का  मुद्दा  भी  लम्बित  पड़ा  इसके  लिए  तोन  जिले

 रायचूर  और  घारवाड़  का  पता  लगाया  गया  एक  अधिसूचना  जारी  की  गई  है  ।  इसका
 क्या  हुआ  ?  इन  विकास  केन्द्रों  का  क्या  हुआ  है  ?  उन  पर  काये  कब  शुरू  हो  रहा

 मेरा  अंतिम  मुद्दा  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  और  खाद्य  प्रस्संकरण  परिसरों  के  बारे  में  है  ।
 हम  रुई  आदि  का  उत्पादन  कर  रहे  क्‍या  इसके  लिए  किसी  विदेशी
 घन  या  दुलमं  मुद्रा  की  आवश्यकता  है  ?  क्या  इसके  लिए  किसी  विदेशी  तकनीक  की  आवष्यकता  है  ?
 क्‍या  हम  घत  निवेश  नहीं  कर  सकते  हैं  ?  क्या  हम  उपलब्ध  कज्ज  माल  का  लाभ  उठाते  हुए  इन
 उद्योगों  का  समर्थन  कर  सकते  हैं  ?  मैं  यह  समझ  नहीं  पा  रहा  हू  कि  इन  क्षत्रों  की  उपेक्षा  क्‍यों  की
 गई  है  ?

 पहली  बार  कोई  दक्षिण  भारतीय  व्यक्ति  इस  देश  का  प्रधानमन्त्री  बना  मैं  श्री  पी०वी०
 नरसिंह  राव  का  बहुत  सम्मान  करता  हूਂ  ।  जो  कि

 एक अनुभवी राजनीतिश ओर स्वतंत्रता सेनानी है में आशा करता हूਂ कि कम से कप उनके प्रधान मन्‍्त्री काल में कर्नाटक के साथ अब तक जो अन्याय किया गया है उसे ठीक कर दिया जाएगा । 360
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 पतन

 इस  विद्वास  के  सभा  में  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  देने  के  लए  मैं
 पीठ  का  धन्यवाद  करता  हु  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  नाम  इस  प्रकार  दिए  गए  दल  की  संख्या  के  अनुसार  नाम  पुकारे
 जाते  हैं  लेकिन  नाम  पुकारने  के  लिए  भी  एक  प्रणाली  अगले  वक्‍ता  भारतीय  जनता  पार्टी  के
 प्रो०  प्रेम  धूमल  उनके  बाद  श्री  छेदी  श्री  सूरज  मंडल  और  श्रीमती  बापवराजेश्वरी
 हैं  ।  इस  प्रकार  यह  चलता  रहेगा  ।  मैंने  यह  सब  इसलिए  बताया  है  कि  सदस्य  दोपहर  का  मोजन  ले
 सके  ।  अब  मैं  प्रो०  धू  मल  को  बोलने  के  लिए  बुलांता  हू  ।

 प्रो०  प्रेम  ध्मल  :  उपाध्यक्ष  उद्योग  नीति  और  उद्योग  मन्त्रालय  की
 मांगों  पर  बहस  हो  रही  इस  ऐतिहासिक  अवसर  पर  जब  कि  नेहरू  जी  का  नाम  लेकर  नेहरू  जी
 की  नीतियां  छोड़ी  जा  रही  गतिशीलता  जीवन  का  चिह्न  है  और  अगर  नीतियों  में  पहले  कमी  रही

 तो  में  चाहूंगा  कि  सत्तारूढ़  दल  को  यह  स्वीकार  करके  पूरे  मन  से  कहना  चाहिए  कि  पहले  नीतियां
 गलत  रही  इस  कारण  हम  उद्योग  नीति  को  बदल  रहे  हैं  ।

 जो  नीतियां  पहले  अपनाई  उसके  बारे  में  मैं  कुछ  उदाहरण  देना  जो  इकोनोमिक

 इण्डस्ट्रीज  सर्विस  के  सर्वेक्षण  के  अनुपतार  सरकारी  खर्च  सन्‌  1950  से  950  करोड़  रुपए
 जो  कि  कुल  बजट  का  दस  प्रतिशत  1991-92  में  यह  एक  लाख  84  हजार  करोड़  रुपए  हो

 जो  कि  31.7  प्रतिशत  एक  ओर  तो  आप  कह  रहे  हैं  कि  हम  नान-प्लान-एक्सपैंडीचर  कम

 करना  चाहते  हैं  और  दूसरी  ओर  आंकड़े  इसके  विपरीत  इसी  प्रकार  1950  में  हम  ४10  करोढ़

 रुपए  का  एक्सपोर्ट  करते  थे  और  इम्पोर्ट  650  करोड़  रुपए  का  तथा  1991-92  2  के  आंकड़े  तो  अभी

 माने  1990-91  के  आंकड़ों  के  अनुसार  एक्सपोर्ट  3:  हजार  500  करोड़  रुपए
 रू

 और  इम्पोट

 43  करोड़  रुपए  का  हो  प्राइस  इन्डेक्स  यदि  आप  1980  में  76  प्वाइन्ट
 जो  अब  217  प्वाइंट  हो  गया  है  ।  इसी  प्रकार  इन  सारी  चीजों

 का  पहले  से  बहुत  ज्यादा  प्राइस  इन्डेक्स  बढ़ा  है  ।  पेट्रोल  1980  में  65  जो  1990-91  में  170

 हो  गया  है  और  अब  रुपए  के  अवमूल्यन  के  बाद
 199 1-92

 में  स्थिति  क्यः  इसका  आप  स्वयं

 अनुमान  लगा  सकते  इसी  तरह  से  बिजली  1980  में  78  अब  21)  हो  गई  और  कोयला
 जो  1980  में  था  90-9  में  232  हो  गया  ।  इसका  एक  पहलू  और  मी  है  दुनिया  में  आबादी  के

 आधार  पर  हमारा  स्थात  दूसरे  नम्बर  पर  है  और  हमरा  ग्रास  नेशनल
 प्रोडक्ट

 पर  कंपिटा  में  156  वां

 स्थान  है  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  सत्तारूढ़  दल  जब  इस  मामले  में  नीति  में  परिवर्तन  कर  रहा  तो

 हिम्मत  के  साथ  कहे  कि  पिछली  नीतियां  हमारी  गलत  थीं  और  अब  हम  ने  परिवर्तन  रर  लिया

 सुधार  कर  रहे  सुधार  कर  रहे  तो हम  उसका  स्वागत  करते  हैं  ।

 उद्योगपति  तथा  व्यापारी  को  ट्रस्टी  के तौर  पर  काम  करना  चाहिए  और  मजदूरों  का
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 मेंट  उद्योग  को  चलाने  में  हिस्सा  यह  इ+लिए  भी  आवश्यक  है  कि  न  मजदूरों  का  शोषण  हो
 और  कई  जगहों  पर  जहां  मजदूर  यूनियन  इकट्ठी  होकर  मालिक  का  शोषण  करती  वह  भी  न  हो  ।

 अगर  ट्रस्टी  वाला  सम्बन्ध  रहे  तो  बात  दूर  हो  सकती  इसलिए  जहां  मैनेजमेंट  में  मजदूरों  को
 भाग  देना  होगा  वहां  वेजिस  को  प्रोडक्शन  के  साथ  जोड़ना  उत्पादन  और  उसकी  तनख्वाह  के

 मजदूरी  के  साथ  सम्बन्ध  होगा  तो  फिर  ठीक  से  क्राम  चल  सकेगा  ।

 बड़े-बड़े  उद्योगों  क ेसाथ-साथ  लघु  उद्योगों  को  मी  अधिक  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यता  है  ।

 गांव  में  रहने  वाले  लुहार  बुनकर  आदि  को  भी  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए
 ताकि  लघु  उद्योगों  अथवा  कुटीर  उद्योगों  में  जो  लोग  काम  करते  हैं  उसमें  ओर  दक्षता  आए  उनके
 माल  की  मांग  बढ़े  और  उनके  माल  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  इलंक्ट्रोनिक  मीडिया  जो  दूरदर्शन
 और  इसके  द्वारा  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  उसका  प्रचार  मुफ्त  हो
 ताकि  उस+  मांग  बढ़े  और  वे  चीजें  लोगों  के  लिए  लोकप्रिय  बन  सकें  ।

 फलों  पर  आधारित  उद्योग  लगाने  की  बहुत  आवश्यकता  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंफल  बहुत  पैदा

 होता  हिमाचल  प्रदेश  में  फल  बहुत  होते  लेकिन  उनको  उन  पर  आधारित  उद्योग
 इसे  प्रदेश  सरकार  अपने  साधनों  में  नहीं  कर  केन्द्रीय  सरकार  को  इसकी  ओर  ध्यान

 देना  जिससे  फलों  पर  आधारित  उद्योग  वहां  तो  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  और  उससे

 वहां  उद्योग  भी

 एक  बात  और  देखने  में  आई  है  कि  पह्लिक  सेक्टर  में  भ्रष्टाचार  इनएपिशिएंसी  बढ़ी  है  और
 उसके  मुकाबले  में  वही  काम  कोई  प्राइवेट  व्यक्ति  करता  है  तो  वह  लाभ  कमा  रहा  उसका

 कारण  क्या  है  ?  या  तो  आप  कुछ  हारे  हुए  राजनीतिज्ञों  को  पब्लिक  सेक्टर  में  वाइस
 चेयरमेन  बनाते  उनके  लिए  आसान  नौकरियां  प्रदान  करते  रहे  या  फिर  वहां  जो  लोग  रखे  गए
 वे  उचित  योग्यता  प्राप्त  नहीं  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  मंनेजमेंट  का  एक  कामन  पुल
 बने  और  उसमें  से  प्राइवेट  सेक्टर  और  पब्लिक  सेक्टर  में  भी  लोग  लगाये  जिससे  कि  लाभ

 होगा  और  हमारा  पब्लिक  सेवटर  भी  उन्नति  कर  उसमें  भी  अच्छे  मैनेजमेंट  के लोग  आ
 सगे  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  एक  और  सुझाव  आपके  द्वारा  सरकार  को  देना  चाहूंगा  कि

 शहरों  के  निकट  उद्योग  लगातार  बढ़ते  जा  रहे  प्रदूषण  बढ़ता  जा  रहा  मोपाल  गैस  जेसी  घटनाओं
 का  सदा  डर  बना  रहता  इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  सरकार  ने  नीति  तो  बहुत  आसान
 कर  लाइसेंसिंग  बहुत  ढीनी  कर  लेकिन  इसमें  कम  से  कम  इन  शर्तों  पर  जरूर  ध्यान  दिया

 जाए  कि  उद्योग  शहरों  से  दूर  लगें  ।  जो  लोग  पिछड़े  ओर  पहाड़ी  क्षत्रों  में  जा  कर  उद्योग  लगाएं
 उनके  लिए  सब्सिडी  बगेरह  का  प्रबन्ध  किया  जाए  और  जो  खतरनाक  उद्योग  जहां  भोपाल  गंस
 ज़ेसी  ट्रृंजडी  हो  सकती  है  ऐसे  उद्योगों  को  अलग  इृण्डस्ट्रीयल  ऐरिया  से  मी  एक  सब

 262



 3]  1913  अनुदानों  की  मांगें  1991-92
 उद्योग  मंत्रालय

 इण्डस्ट्रीयल  ऐरिया  बनाया  जाए  वहां  पर  ऐसे  उद्योग  स्थापित  किए  जाएं  ताकि  लोगों  की  सुरक्षा  को
 खतरा  पंदा  न  हो  ।

 औद्योगिक  विकास  और  संपूर्ण  आधुनिकी  करण  के  लिए  शोध  और  विकास  की  बहुत
 कता  है  इसको  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  और  एक  बात  मेरे  कुछ  मित्रों  ने  भी  कही  है  कि
 सरकार  को  अपने  साधन  और  शक्ति  होटल  और  पयंटन  ज॑ंसे  कामों  में  नहीं  लगानी  होटल
 और  पयंटन  का  काम  प्राइवेट  सेक्टर  में  दे  देना  चाहिए  वे  लोग  उश्तको  बढ़िया  ढंग  से  कर  सकते

 क्योंकि  अगर  आप  दिल्ली  की  ही  तुलना  कर  लें  तो  आपके  जो  सरकारी  होटल  चल  रहे  हैं  उनका  और

 जो  प्राइवेट  होटल  चल  रहे  है  उनका  मारजिन  आफ  प्रोफिट  क्‍या  उनका  कितना  हर  साल  प्रोफिट
 आता  है  और  कितना  घाटा  पड़ता  है  ।

 जहां  मैंने  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  बात  की  वहां  उसके  साथ  एक  बात  और  जोड़ना  चाहूंगा  कि
 जातीय  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिए  उनकी  कारीगरी  पर  विज्ञेष  ध्यान  दिया  जाना

 जनजाति  के  लोग  कुछ  विशेष  मामलों  में  बहुत  दक्ष  बहुत  अच्छे  कारीगर  लेकिन  उनकी  कला
 का  कोई  पारम्ही  नहीं  उनको  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  देता  ।  छोटे  उद्योगों  में  जनजाति  के  लोगों  की

 कारीगरी  को  पूरा  प्रोत्साहन  मिलना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  से  हिमाचल  प्रदेश  में  हाइड्रो  इलेक्टिक  प्रोजेक्टस  की  बहुत  संभावनाएं  वहां
 पर  20000  मेगावाट  बिजली  पैदा  हो  सकती  है  ।  इस  चीज  को  आप  भी  मानते  हैं  कि  पन  बिजली
 ताप-घरों  से  बनने  वाली  बिजली  थर्मल  पावर  प्लांट  से  बनने  वाली  त्रिजली  से  सस्ती  पड़ती  अमी
 तक  हिमाचल  प्रदेश  में  केवल  मात्र  300  मेगावाट  बिजली  पंदा  की  जा  सकी  साधनों  की  कमी  के

 कारण  ।  अब  आपकी  नई  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार  प्राइवेट  सेक्टर  को  इसमें  पू'जी  लगाने  के  लिए
 आमंत्रित  किया  गया  मैं  चाहूंगा  कि  हिमाचल  प्रदेश  को  उसका  हिस्सा  देकर  प्राइवेट/निजी  सेक्टर

 को  वहां  प्रोत्साहन  देकर  हाइड्रो-इले  क्ट्रिक  प्रोजेक्ट्स  में  इनवेस्ट  करने  के  लिए  आमंत्रित  किया

 ताकि  आज  देश  में  जो  बिजली  का  संकट  वह  दूर  हो  सके  तथा  हमारे  प्राकृतिक  साधनों  का  भी

 समुचित  दोहन  हो  सके  ।  हि

 इसी  तरह  से  पर्यटन  की  संभावनाएं  हिमाचल  प्रदेश  में  बहुत  लेकिन  केन्द्र  सरकार  की  ओर

 से  इस  क्षेत्र  में  कोई  विशेष  सहायता  नहीं  ताकि  वहां  पर  परययंटन  उद्योग  का  विकास  हो  सके  ।

 इस  क्षेत्र  में  केन्द्र  सरकार  सहायता  दे  ।

 उपाध्यक्ष  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  साथ  केन्द्र  सरकार

 सदा  भेदभाव  बरतती  रही  जिसका  परिणाम  है  कि  कोई  भी  बड़ा  उद्योग  प्रदेश  में  आज  तक  नहीं
 लग  सका  हालांकि  इलेक्ट्रानिक्स  उद्योगों  की  वहां  बहुत  संमावनाएं  लेकिन  इस  बात  को  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  इसका  केवल  एकमात्र  उदाहरण  देना  चाहूंगा  कि  कालका  से  परवानु
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 परवानु  हिमाचल  प्रदेश  का  ओद्योगिक  नगर  कालका  से  परवानु  तक  केवल  दो  किलोमीटर  ब्राहगेज
 रेलवे  लाइन  के  लिए  प्रदेश  सरकार  द्वारा  बार  बार  केन्द्र  सरकार  को  लिखा  गया  लेकिन  इंस  ओर
 ध्यान  नहीं  दिया  गया  मैं  रेल  मन्त्रालय  से  कहना  चाहता  हूं  कि  केवल  2  किलोमीटर  ब्राडगेज
 लाइन  बढ़ाई  यदि  इस  काये  को  नहीं  किया  जायेगा  तो  ओद्योयिक  नीति  के  अनुसार  पिछड़े
 क्षेत्रों  को आप  किस  तरह  से  बढ़ावा  दे  किस  तरह  से  उनका  विकास  होगा  ।

 इसी  तरह  से  नंगल-तलवाड़ा  रेलवे  लाइन  का  काम  1973  में  शुरू  हुआ  14
 मीटर  रेलवे  लाइन  आज  तक  पूरी  हुई  100  करोड़  के  प्रोजेक्ट  के  लिए  केवल  दो  करोड़  रुपया
 इस  बार  माननीय  रेलमन्त्री  जी  ने  रखा  अब  इस  दो  करोड़  रुपए  में  कि  तनी  लेंड  एक्वायर  होगी
 या  कितनी  रेलवे  लाइन  यह  आप  स्वयं  अंदाजा  सकते  हैं  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  कि  सेंट्रल  एक्साइज  ड्यूटी  के  जो  रेट  वे  सरकार  ने  बढ़ाए
 घटाए  नहीं  जबकि  कुछ  माल  पहले  से  महंगा  हौ  गया  जो  चीज  पहले  60  रुपए  में  आती  थी
 आज  90-110  रुपए  में  मिलती  लेकिन  सेंट्रल  एव्साइज  ड्यूटी  का  रेट  पहले  से  बड़ा  है  तो  ढंग  से

 यह  बोझ  भी  अंततः  उपभोकता  पर  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  जैसे  रा-मेटीरियल्स  के  रेट
 बढ़े  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  बढ़ी  उसके  हिसाब  से  सेंट्रल  एक्साइज  ड्यूटी  से  छूट  की  सीमा  बढ़ाई
 जाए  ताकि  कम  से  कम  छोटे  उद्योग  जो  माल  उत्पादित  करते  उसकी  क्वालिटी  और  क्वांटिटी  में

 सुधार  लाया  जा  सकेगा  ।

 एक  बात  की  तरफ  ओर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  मध्यप्रदेश
 में  लोहा  बहुत  पंदा  होता  है  और  वहां  से  विदेशों  खासकर  जापान  को  मिट्टी  के  मात्र  निर्यात
 होता  है  और  प्रदेश  सरकार  को  बहुत  कम  शायल्टी  मिलती  विदेश  से  फिर  प्रोसेस  हुए  बहुत  महंगे
 भाव  से  खरीदते  अब  जबकि  उद्योग  नीति  में  परिवतेन  लाया  जा  रहा  आपक  अनुसार
 कारी  परिवतंन  तो  क्या  आप  ऐसे  कुछ  कदम  ताकि  आयरनओर  का  प्रोसेतिग  यहीं  पर

 हो  सके  ।  छोटे  उद्योगों  से  सम्बन्धित  मन्त्री  तो  यहां  १२  नहीं  हैवी  इंडस्ट्री  मिनिस्टर  साहब  बंठे

 मै ंमाननीय  थुगन  साहब  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहत्ता  हूं  कि  मध्यप्रदेश  से
 कच्चा  लोहा  मारी  मात्रा  में  मिट्टी  के  भाव  विदेशों  को  जाता  आपने  क्रान्तिकारी  परिवतंन

 लाए  और  आप  कहते  हैं  कि  उद्योग  पें  बढ्मा  परिवतंन  क्‍या  आप  ऐसे  कोई  कदम  उठायगे
 कि  उस  लोहे  की  प्रोसेसिंग  मध्य  प्रदेश  में  ही  हो  सके  और  वहां  पर  ही  अच्छा  अच्छा  लोहा
 बन  सके  ताकि  जो  विदेशी  मुद्रा  हम  खचंते  हैं  वह  मी  क्‍या  ऐसा  ध्यान  आप  देंगे  ?  मैं  अधिक
 समय  न  लेते  क्योंकि  मेरी  पार्टी  के  किसी  और  साथी  को  मी  समय  मिल  जाएगा  इन्हीं  शब्दों  के
 साथ  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  करता  हू  ॥

 थी  छेदी  पासबान  :  उपाध्यक्ष  केन्द्र  सरकार  द्वारा  घोषित  नई
 गिंक  नीति  के  अन्तगंत  अधिकांश  उद्योगों  को  लाइसेंस  एकाधिकार  कानून  में  पू'जी  सीमा  की

 विदेशी  पूजी  अनुपात  में  परम्परागत  उद्योगों  को  संरक्षण  तैथा  बंढ़ांवा  देने  की
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 सरकार  के  पूजीपतियों  से  यठबन्धन  ओर  अमेरिका  के  जाल  में  फंसने  तथा  समाजवादी  दक्ष
 से  दूर  हटने  की  बात  को  साबित  करता  इस  नीति  से  तो  निक्चय  ही  देश  में  धम्ी  और  गशीदों  के
 बीच  फासले  और  बढ़ेंगे  ।  मध्यम  बर्गीय  ऊद्योमों  क॑  विकास  में  बाभाएं  आयेगी  तथा  पिछड़े  इलाकों  के
 विकास  का  मौका  समाप्त  विदेक्षी  कर्जों  में  बढ़ोशरी  होगी  और  आम  जनता  का  बीवन  और
 मी  मुश्किल  में  पड़  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  इसलिए  मैं  सरकार  को  एक  आवश्यक  जानकारी  के  तौर  पर  बता  देना
 चाहता  हूਂ  कि  पू  जीवादी  व्यवस्था  से  गरीबी  और  बेरोजगारी  तथा  देछ  में  फंली  क्षेत्रीय  विषमताओं
 को  हम  दूर  नहीं  कर  सकते  यदि  इस  देश  से  बेरोजगारी  को  दूर  करना  है  तो  छोट  और
 उद्योगों  को  अधिक  से  अधिक  प्राथमिकता  देने  की  जरूरत  छोटे  उद्योगों  द्वारा  जो  माल  उत्पॉदित

 होता  है  वह  बड़े  उद्योगों  से  किसी  मी  मायने  में  पीछे  नहीं  जहां  तक  हमारी  जानकारी  है  देश
 में  उत्पादन  का  55  प्रतिशत  उत्पादित  हिस्सा  छोटे  उद्योगों  और  सधु  उद्योगों  द्वारा  होता  देश
 में  जो  निर्यात  व्यापार  है  उसमें  भी  40  फीसदी  का  हिस्सा  छोटे  और  लखधु  उद्योगों  का  इसलिए
 देश  जो  हमारे  आंकड़े  बता  रहे  बजट  में  छोटे  उद्योगों  तथा  कृषि  और  प्राभीण  उद्योगों  के
 विकास  के  लिए  जो  राशि  आबटित  की  गई  वह  मात्र  360  करोड़  रुपए  माननीय  मन्‍्त्रीं  जी

 यहां  बँठ  हुए  मैं  इनसे  विनम्र  निबेदन  करूगा  कि  लघु  उद्योगों  को  बढ़ाने  से  देश  में  अधिक  से
 अधिक  बेरोजगारी  की  समाप्ति  होगी  ।  इसके  लिए  लघु  और  कुटीर  उद्योगों  के  लिए  जो  राशि  360

 करोड़  रुपए  आबंटित  की  गई  है  इसको  बढ़ा  कर  कम  से  कम  एक  हजार  करोड़  करना
 तभी  हम  देश  से  बेरोजगारी  समाप्त  कर  सकते  अन्यथा  कोई  उपाय  नहीं  आज  सरकार  की

 गलत  नीतियों  के  कारण  ही  हमारे  देश  में  करीब-करौब  मिजी  क्षत्र  में  2 लाख  40  हजार  छोटे-बड़े
 उद्योग  बन्द  पड़े  हुए  बन्द  होने  का  मुख्य  कारण  यह  है  जहां  तक  हमारा  अनुभव  दो

 प्रतिशत  अपवाद  के  रूप  में  अगर  छोड़  दिया  जाए  तो  देश  में  अधिकतर  छोटे-बड़े  यूनिट  बन्द  पड़े  हुए
 हैं  बड़े  घरानों  की  पारिवारिक  कलह  की  वजह  से  ।  इस  सरकार  की  गलत  नीतियों  को  वजह  से

 फैक्टरियां  बन्द  पड़ी  इस  लिए  लघु  उद्योग  ही  चाहे  मारी  उद्योग  हो  इसके  लिए  सम्बन्धित

 निगण्मों  और प्रक्रियाओं  को  और  सरल  बनाने  की  जरूरत  है  ।  तभी  इस  देश  में  हम  जध  उद्योगों  का

 विकास  कर  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  नई  औद्योगिक  नीति  के  जरिए  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  लिए  दरबाजा

 मारत  में  आने  के  लिए  खोल  दिया  सरकार  को  यह  नीति  वापस  लेनीं  मान  सहमति  से

 नई  नीति  बनानी  चाहिए  ।  क्‍योंकि  नई  औद्योगिक  वीति  बनाते  समय  दूरगामी  लक्ष्यों  को  सामने  नहीं
 रखा  गया  हमने  स्वदेशी  तकनीकी  के  जरिए  देश  में  अनेक  उपलब्धियां  हासिल  की  स्वदेध्यो

 तकनीक  के  जरिए  ही  हमारा  स्वस्थ  विकास  तम्मव  है  ।

 उपाध्यक्ष  औद्योगिक  नीति  से  लगता  है  कि  हम  अमेरिका  के  गुलाम  हो  बुक

 हमें  आश्चयं  होता  हमारे  वित्त  मनमोहन  समझ  में  नहीं  माता  है  कि
 35  साल  के  बाद
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 अचानक  बित्त  महोदय  को  यह  कंसे  याद  आ  गया  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  जो  समाजवाद

 का  एक  रास्ता  अपनाया  गया  था  जिसका  अपना  एक  दर्शन  था  कि  देश  के  हर  पिछड़े  इलाकों  में

 उद्योगों  का  विकास  हो  और  देश  आत्मनिरभरता  की  ओर  बढ़े  ।  वित्त  मन्त्री  की  समझ  से  आज  इसकी
 जरूरत  नहीं  है॥  जहां  तक  मृक्रे  जानकारी  वित्त  मन्‍्त्री  खुद  सरकार  के  उच्च  पदों  पर  रह  कर

 जैसे  बित्त  रिजवं  बैंक  के  योजना  आयोग  के  सदस्य  रह  कर  इन  नीतियों  पर  अमल  के

 लिए  काम  करते  रहे  अच्चानक  अमेरिका  ने  ऐसा  कौन  सा  गुल  खिला  दिया  कि  इनका  प्रन  बदल

 गया  ।  यह  सोचने  की  बात  है  कि  अमे  रिका  हमको  कं  के  चंगुल  में  अधिक  से  अधिक  अपनी  शर्तों

 पर  क्‍यों  रखना  चाहता  वह  क्या  आज  भारतीय  व्यापार  के  अन्तर्राष्ट्रीयकरण  की  बात  करता  है  ?

 मेरी  समझ  से  यह  निश्चय  ही  मुट्ठी  भर  लोगों  के  साथ  मिलकर  चाहे  पूजीपति  राजनीतिक  हों
 या  सरकारी  अफसर  हों  ॥

 2.00  भ०  प०

 मिलकर  के  देश  की  सत्ता  पर  हावी  होना  चाहते  यहां  पर  हैवी  इ  डस्ट्री  के  मन्त्री  बैठे  हुए  हैं
 इसलिए  उनको  सुझाव  के  तौर  पर  कहना  चाहता  हू  कि  बड़े  घरानों  को  वित्तीय  सहायता  तमी  मिलनी

 चाहिए  जबकि  उनका  अन्य  कोई  कारखाना  बीमार  न  किसी  भी  इकाई  में  किसी  प्रकार  का
 वित्तीय  संस्थाओं  और  अन्य  सरकारी  वसूली  बकाया  न  हो  ।  ऐसा  हो  रहा  है  कि  एक  तरफ  तो

 उद्योग  बीमार  पड़े  हुए  हैँ  और  दूसरी  तरफ  कर्ज  लेकर  नए  कारखाने  लगाए  जा  रहे  हैं  या  नया  कर्ज
 लेकर  पुराना  कर्ज  चुकाया  जा  रहा  आज  नया  उद्योग  उसे  बीमार  बनाना  और  फिर
 सरकार  बैंकों  से  और  वित्तीय  संस्थाओं  से  छूट  लेना  अपने  आप  में  एक  लाभकारी  व्यापार  बन
 गया  है  जबकि  यह  सारा  लाभ  छोटे  उद्योगों  को  मिलना  चाहिए  |  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  जैसे  थापर
 के०  एपीटेन्स  अन्सल  का  पेपर  कारखाना  आदि  को  करोड़ों  की  छूट  दी  गई  है  और  कर्ज  माफ

 किए  गए  वहीं  पर  छोटे  और  लघ  इकाइयां  नीलाम  की  जा  रहो  हैं  ।  इस  तरह  की  दोहरी  नीति
 को  समाप्त  करना  होगा  ।  आज  एक  छोटे  कारखाते  वाले  को  किसी  तरह  को  सुविधा  नहीं  मिल  पाती
 क्योंकि  उसकी  पहुंच  बड़े  राजनीतिक  नेता  ओर  सरकारी  अधिकारी  तक  नहीं  है  ।  अगर  आप  छोटे
 और  लघु  स्द्योगों  को  मदद  पहुंचाना  चाहते  हैं  तो  हमें  इन्हें  सरकारी  इन्सपैग्टरी  राज  से  मुक्त  कराना

 होगा  ।  एक  तरफ  तो  राहत  के  नाम  पर  बड़े  उद्योगों  के  सूद  माफ  किए  जाते  हैं  या  छह  से  दस
 शत  के  बीच  सूद  लिए  जाते  वह  छोटी  इकाइयों  से  बीस  प्रतिशत  पर  सूद  इकट्ठा  किया  जाता

 है  ।  छोटे  इकाइयों  के  लिए  कर्ज  माफ  या  सूद  कटौती  तो  एक  सपना

 मैं  बिहार  की  ओर  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहू गा  ।  बिहार  में  प्राकृतिक
 सम्पदा  है  और  इंडस्ट्री  की  कमी  वहां  पर  खनिज  सम्पदा  है  और  कोयला  खान  पर्याप्त  मात्रा  में

 है  इसलिए  सुपर  थमंलपावर  का  स्कोप  है  ।  मैं  निवेदन  करता  हूਂ  कि  वहां  पर  एक  ध्षुपर  थर्मल  पावर
 खोला  जाए  ।  बिहार  सरकार  ने  1986  में  केन्द्र  सरकार  के  पास  एक  प्रस्ताव  भेजा  उस  प्रस्ताव
 में  यह  था  कि  बिहार  के  जमालपुर  में  रेल  इजिन  और  रेल  डिब्बे  बनाए  जाएं  ।  लेकिन  वह  प्रस्ताव
 केन्द्र  सरकार  के  पास  लंबित  पड़ा  हुआ  है  ।  हमारे  यहां  न्ञार  यूनिट  डालड़ा  और  सीमेंद

 गे  कर
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 के  बन्द  पढ़े  हुए  एक-आघ  यूनिट  चालू  हुआ  है  और  बाकी  यूनिटों  को  शुक्ष  किया  जाए  |  हमारे
 संसदीय  क्षेत्र  सासाराम  में  पीपीसीएल  आमझोर  में  कुछ  लोगों  की  जमीन  ली  गई  थी  और  कहा  गया
 था  कि  इस  फंकट्री  में  नोकरी  दी  जायेगी  ।  लेकिन  किसी  को  भौ  नौकरी  नहीं  दी  गई  ।  उस  फैबट्री  से
 जो  धुआ  निकलता  है  तो  उससे  प्रदूषण  फंलता  है  और  उससे  किसानों  की  फसलें  और  पेड-पौधे
 बाद  होते  जब  रात  को  लोग  सोते  हैं  तो  एसीड  ग्रेस  खोली  जाती  है  ।  उसका  असर  गर्मंबती
 महिलाओं  और  गरमंघारण  किए  हुए  पश्ुओं  पर  पड़ता  है  जिसके  कारण  गरमंपात  हो  रहा  ऐसा
 प्रबंध  किया  जाए  कि  उस  एसीड  गैस  का  इस्तेमाल  हो  सके  ।  मैं  इतना  ही  कहते  हुए  आपको  धन्यवाद
 देता  हुं  और  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 झो  सुरज  संडल  :  उपाध्यक्ष  नयी  उद्योग  नीति  पर  खासतौर  से  विचार
 किया  जा  रहा  हमारे  देश  में  सबसे  पहले  1948  में  औद्योगिक  नीति  बनी  थी  और  भारत
 कार  के  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  उद्योग  नीति  की  घोषणा  की  गई  है  ।

 2.05  राम  सिंह  पीठासीन

 उसमें  कहा  गया  है  कि  उत्पादन  हुआ  है  देश  को  काफी  लाम  हुआ  तो  मैं  समझ  नहीं  पा

 रहा  हू  कि  जब  उन  नीतियों  से  देश  आगे  बढ़  रहा  था  तो  आज  औद्योगिक  नीति  में  परिवतन  करने
 का  कारण  कया  हिन्दुस्तान  गांवों  का  देश  यहां  की  85  प्रतिशत  आबादी  गांवों  में  रहती
 नई  औद्योगिक  नीति  में  इन  लोगों  को  अपेक्षित  रखा  गया  है  |  हमारे  देश  में  85  करोड़  की  आबादी

 जबकि  अमरीका  में  इससे  कम  24  करोड़  की  आबादी  है  लेकिन  आज  अमरीका  की  ओर  हमारा
 देश  भाग  रहा  है  |  नई  टेक्नोलोजी  से  कम  लोगों  को  काम  पिलेगा  ।  हिन्दुस्तान  की  जरूरत  की  चोजें
 जो  गांवों  में  बनती  हैं  उनको  बढ़ाने  के  लिए  लोगों  को  अवसर  प्रदान  नहीं  किये  जा  रहे  अगर

 कुटीर  उद्योग  की  स्थापना  गांवों  में  की जाती  तो  आज  हम  लाखों  लोगों  को  जो  बेकार  काम  दे
 सकते  थे  ।  इस  नई  औद्योगिक  नीति  में  मी  इसकी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  कौन  आदमी  छोटे  उद्योग
 लगायेगा  और  कौन  आदमी  बड़े  उद्योग  लगायेगा  ।

 टाटा  इस  देश  के  अन्दर  इस्पात  बनाता  टाठा  ही  देश  में  किसानों  के  लिए  हल  का  फल
 बनाता  है  ।  इसीलिए  हमारे  देश  के  गांव  के  मजदूर  लोग  कहते  हैं  कि  इस  देश  का  सबसे  बड़ा
 लोहार  कौन  है--इस  देश  का  सबसे  बड़ा  लोहार  टाटा  इस  देश  का  सबसे  बड़ा  चमार  कौन  है-इस
 देश  का  सबसे  बड़ा  चमार  बाटा  है  और  इस  देश  का  सबसे  बड़ा  कम्हार  कौन  है  तो  वह  बिडला

 यह  हमारे  देश  की  औद्योगिक  नीति  रही  है  ।  इसलिए  आज  कुम्हार  बेकार  हो  गया  आज  लोहरा
 और  चमंकार  बकार  हो  गये  हैं  ।

 समापति  सरकार  को  इस  नीति  में  परिवर्तन  करना  चाहिए  ।  हम  समझते  हैं  मन्त्री
 और  सरकार  को  क्योंकि  गांवों  में  जाने  के  लिए  उनके  पास  समय  नहीं  वे  दिल्ली  में

 प्लेस  में  खादी  भण्डार  में  जायें  और  देखें  कि  वहां  का  शहद  और  चमड़े  की  चप्पल  जो
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 छींटे-छोटे  सामान  हैं  जौ  कि  किसामी  गांव  के  लोगों  ह्वरा  बनाये  जाते  उनको  श्रोस्साहम

 दिया  जाये  ।  लेकिन  हम  उनको  प्रोत्साहित  गहीं  करते  गांवों  में  जो  कृचि  पर  आधारित  उच्चोष

 उनपर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  टाटा  और  बिड़ला  को  आप  प्रोत्साहित  करते  हैं  और

 आपने  देह  में  बड़े  उच्यीगों  को  ही  प्रोत्साहन  दिया  ।  बड़े  उच्चोग  जकूर  लेकिन  औद्योगिक रण  में

 मणीनीकरण  की  जी  हालत  है  जिसके  कारण  लाखों  लोग  बेरोजगार  हो  रहे  उस  तरफ  भी  भाप

 ध्यान  दें  ॥  एक  तरफ  आप  पेड़-पाौधे  लबाने  की  योजना  बना  रहे  पेड़  लगा  भी  रहे  पेड़  की

 डालियां  भी  मिकल  रही  आप  देश  की  जनसंख्या  भी  घड़ी  से  देखिये  एक-एक  मिनट  में  बढ़

 रही  कालेज  से  लोग  बाहर  निकलते  हैं  ओर  बेकार  घूमते  हैं  इससे  बेकारी  की  कतार  बढ़ती  जा

 रही  है  ।  एक  दिन  ऐसी  परिस्थितियां  इस  देश  में  निर्मित  होंगी  कि  गांव  के  जो  कि  बेरोजगार

 अगर  आपने  उनका  खयाल  बढ़ीं  रखा  तो  वे  एक  दिन  दिल्‍ली  के  बड़े-बड़े  आलीशान  बंगलों  में  रहने
 वालों  के  पेड़ों  की  डालियां  काटकर  ग्जांव  में  ले  जायेंगे  ।

 जिस  प्रकार  से  43  साल  में  टाठ्ा  और  बिड़ला  को  प्रोत्साहित  करने  का  काम  किया  गया

 ऐसा  लगता  है  गांव  का  घन  दिल्ली  में  आया  था  और  अब  दिल्‍ली  का  धन  अमरीका  ओर  दूसरे  देशों
 में  चक्मा  आयेगा  ।

 सम्रापति  श्री  पीयूष  तीरकी  जी  कल  ठीक  ही  कह  रहे  थे  लेकिन  लोग  हंस  रहे  थे  ।

 सुझे  लगता  है  कि  लोग  उनकी  बात  को  ग॑मीरता  से  नहीं  ले  रहे  थे  ।  हम  लौगों  को  सोचना  चाहिये
 कि  आज  यदि  कोई  छोटा  बच्चा  बड़ी  बात  कहता  है  तो  उसको  ध्यानपूर्वक  सुनना  चाहिये  ।  आज  हम
 लोग  स्वदेशी  चोज  को  छोड़कर  विदेशी  खरीद  रहे  हैं  और  उसकी  ओर  जा  रहे  आज  विए्व  बैंक
 की  परियोजना  की  ओर  से  जो  सहायता  मिलती  टस  पर  अपने  देश  की  योजना  बनायी  जाती
 उसके  पीछे  क्या  राज  है  ?  जब  विश्व  बैंक  की  ओर  से  कोई  परियोजना  बनायी  जाती  है  तो  सारा
 नप्रष्मा  उसी  का  होता  उसी  तरह  से  विदेशी  लोग  हमारे  देहा  में  कल-कारखाने  कारखाना
 लगाने  का  नक्शा  विदेश  से  आयेगा  और  विदेशी  पूजी  निवेश  करने  के  बाद  हम  हिन्दुस्तान  वालों  को
 क्या  मिलेगा  ?  जिस  तरह  से  हमारा  देश  पहले  गुलाम  हुआ  था  उसी  सरह  से  फिर  देश  गलाम  बना
 दिया  जागेगा  ।

 °

 समाषति  हकाएँ  देश  में  राष्ट्रीयकरण  क्‍यों  किया  गया  था  ?  राष्ट्रीयकरण  करने  के
 काद  उसमें  क्या  खामिया  उनको  दूर  करना  जञाहिये  हम  जानते  हैं  कि  देश  के  मुट्ठीमर  लोग
 तथाककित  पू  जिक्तियों  के  समर्थक  हैं  जौर  उन  लोगों  ने  ही  राष्ट्रीयकरण  के  उह्देक््य  को  लफल  नहीं
 होने  दिया  और  इससे  कल-काश्लामों  को  नुक्‍क्ञान  होता  हम  कृषि  पर  आपन्ारित  जंगल  से  आने
 वाले  लोग  हैं  ।  जंगलों  में  जो  फल-फूल  होते  उसके  पोधे  पर  आधारित  उद्योग  को  कोई  बढावा
 नहीं  दिया  गया  आज  ही  प्रइनकाल  में  प्रश्न  संख्या  519  में  किसानों  से  सम्बन्धित  एक  जवाब
 दिया  गया  है  जो  एप्रो-इंडस्ट्रीज  लगाने  के  बारे  में  बिहार  के  साथ  इस  मामले  में  अन्याय  किया
 गया  उसकी  उपेक्षा  की  गयी  जबकि  देदा  के  दूसरे  राज्यों  में  एग्रो-इ  डस्ट्रीज  को  बढ़ावा  दिया
 गया  बिहार  में  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 सन्नापति  मैं  कुछ  आंकड़े  देना  चाहता  हूं  ।  बिहार  राज्य  से  कर्माटक  छोटा  है  परम्तु
 वहां  1986-87  में  यह  संख्या  2835  है  जबकि  बिहार  की  संख्या  1336  उड़ीसा  में  17609
 एग्रो  इ  डस्ट्रीज  लगायी  गयी  हैं  ॥  वर्ष  1987-88  में  उड़ीसा  में  26115,  बिहार  में  1316  है  और
 वर्ष  1988-90  में  उड़ीसा  में  21567  और  बिट्दार  में  1275  इस  प्रकार  बढ़ते  के  बजाय  बिहार
 पीछे  जा  रहा  जिस  तरह  से  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  छोटे  उद्योग  लगाये  जाते  उसी  प्रकार
 बिहार  में  किसान  अपने  गांव  में  चीनी  कै  अलावा  निरिचत  रूप  से  गुड़  बनाने  का  काम  कर  सकते  हैं
 जिम्तें  आप  प्रोत्साहन  नहीं  देते  बिहार  को  उपेक्षित  किया  जाता  इस  प्रकार  हम  देखते  हैं  कि
 वर्ष  1988-90  में  बिहार  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  गयी  है  और  :990  में  सिर्फ  पांच  लाख  776  रु०
 दी  गयी  और  1990-91  में  उसको  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  उसके  मुकाबले  में  कर्नाटक  को
 11097  लाख  रुपया  दिया  और  1989-90  9-90  में  260.35  लाख  २०  दिया  गया  1990-91  में

 105  लाख  दिया  गया  ।  इस  प्रकार  बिहार  से  अन्य  राज्थों  को  ज्यादा  ही  दिया  गया

 सभापति  बिहार  में  हिन्दुस्तान  का  41  प्रतिशत  खनिज  सम्पदा  है  लेकिन  बहां
 उत्तोगों  को  बढ़ावा  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  पूरे  देश  को  छनिज  सम्प्दा  बिहार  से  जाता  है  ।  इस
 प्रकार  बिहार  के  साथ  सौतेलेपन  का  व्यत्रह्मर  किया  जा  रहा  झमारे  यहां  जो  रेनूकोट  में

 नियम  का  कारखाना  लगा  वहां  से  हमारा  मिनरल्‍्ज  आता  लोहरदगा  मिनिरल्स  की  बात  है  ।

 रेनुकट  में  बिड़ला  ने  एक  एल्यूमीनियम  का  का  स्खाना  सभाया  लेकिन  उसमें  यह  भी  था  कि  वह
 मीनियम  का  कारखाना  बिहार  में  आज  तक  बिड़ला  ने  उस  कारखाने  को  नहीं  लगाया  ओर

 भारत  जो  एग्रीमेंट  हुआ  उसमें  कुछ  नहीं  कर  पाई  ।  इस  तरह  से  बिहार  की  उतेक्षा  हो

 रही  समापति  मैं  पहली  बार  बोल  रहा  थोड़ा  ज्यादा  समय  दीजिए  |

 खमापति  सहोदय  :  आप  वो  रोज  पहली  दफा  बोलते  हैं  ।

 थी  सूरज  मंडल  :  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  बिहार  के  अन्दर  दस  हजार  कारसाने  बड़े
 कारखाने  एच०ई०एल०  काहटिया  में  बोकारो  में

 ह ैऔर  टाटा  का  कारखाना  पब्लिक  सेक्टर  में  है  ।

 बोकारो  में  आप  अगर  छोटे  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  चाहते  हैं  तो इसके  लिए  मेरे  पात्र  दो  उदाहरण
 चितरंजन  रेल  कारखाता  मेरे  घर  के  बगल  में  इस  देश  के  अंदर  आज  छोटे  कारखानेदारों

 का  अच्छी  चीज  बनाने  वाले  का  किस  ठरह  से  भनोक्‍ल  गिराया  जाता  मैं  इसका  उदाहरण  देना

 चाहता  हू  ।  चितरंजन  में  जो  रेलवे  काश्खाना  वहां  पर  एक  इन्मीनियर  था  मिस्टर  उसने

 उस  कारखाने  से  रिजाइन  कर  दिया  और  बंगाश्न  के  बगल  में  शिहिजाम  में  बाँल  बियरिंग  बनाने  का

 छोटा  सा  कारखाना  खोला  |  वहां  जो  बॉल  विवरिंग  उसने  बॉल  वियरिंग  को  सी०एल ८  ड्ब्लू
 को  सप्लाई  करने  के  लिए  लिखा  पर  सी०एल०डब्लू  ने  उस  को  बाल  बियरिंग  को  रिजेक्टर  कर  दिया  ।

 बे  सप्लाई  जापान  से  लेते  उसके  बाद  सूर  कंपनी  ते  जाकर  जापान  में  उस  कंपनो  से  संपर्क  किया

 उसने  जापान  में  बने  उस  बियरिंग  को  देखा  कि  वह  बहुत  अच्छे  थे  ।  उसने  देखा  कि  यहीं  से  बियरिंग

 लेकर  उसमें  जापान  की  मोहर  लगती  हैँ  और  चितरंजन  में  उसको  सप्लाई  किया  जाता  हैं  ।  इस  तरह
 से  इस  देश  के  अंदर  बड़े  साइन  बोर्ड  च/हिए,  टावी  में  प्रचार  पोस्टर  चाहे  वह  खराब
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 बनाता  हो  उसको  प्रोत्साहित  किया  जाता  हे  लेकिन  अच्छा  बनाने  वाले  को  नहीं  किया  जाता  ।

 मैं  दूसरा  उदाहरण  देना  चाहता  हू  कि  छोटे  उद्योगों  को  इस  देश  में  किस  तरह  से  कुचला
 गया  है|  मैं  बोकारो  का  उदाहरण  देना  चाहता  हू  ।  बोकारो  इस्पात  कारखाना  जो  वहां  पर

 बिहार  सरकार  ने  बिहार  इ  डस्ट्रियल  एरिया  के  नाम  से  औद्योगिक  क्षेत्र  की  स्थापना  की  है  ।  वहां  पर

 करीब  50-60  छोटे  उद्योग  लगाए  गए  हैं  लकिन  आज  उन  उद्योगों  को  बोकारो  इस्पात  कारखाने  ने

 फेल  करवा  दिया  है  ।  इसलिए  कि  कारखाने  में  सामान  लगता  है  बी०आई०ए०  के  लोग  उसका

 उत्पादन  करते  हैं  बोकारो  स्टील  कंपनी  उससे  सप्लाई  नहीं  लेती  उन्हीं  चीजों  को  वह  चण्डीगढ़
 से  खरीदते  उसी  सामान  को  वे  दिलती  के  बाजार  से  खरीदते  मुम्बई  के  बाजार  से  खरीदते

 और  कलकत्ता  के  वाजार  से  खरीदते  हैं  ।  इसीलिए  वे  उद्योग  फेल  हो  रहे  हैं  और  वह  नाम  का  इ

 स्ट्रियल  एरिया  लेकिन  ऐसा  क्‍यों  होता  है  उसके  पीछे  हमको  जाना  इसलिए  कि  कम
 दाम  पर  वहां  सामान  मिलेगा  और  सप्लाई  लेने  वाले  को  उसका  जो  कमीशन  वह  कमीशन

 तुरन्त  सबको  मानूम  हो  जाएगा  ।  इसलिए  वह  नजदीक  की  मार्केट  से  नहीं  खरीदते  मु'बई  कौन
 पता  लगाने  दिल्‍ली  कौन  पता  लगाएगा  और  चंडीगढ़  में  कौन  पता  लगाने  जाएगा  ?  इस  तरह
 से  जो  सरकार  ने  इन  उद्योगों  को  फेल  इसको  देखना  चाहिए  ।

 सभापति  हम  आपको  यह  कहना  चाहेंगे  कि  जो  कारखाना  बनाया  जाता

 करण  के  बाद  हम  जो  ही  नेशनलाइजेशन  की  ओर  जा  रहे  उसका  एक  कारण  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में

 कारखाना  वहां  जिनकी  जमीन  पर  कारखाना  उन  लोगों  को  प्रोत्साहित  नहीं  किया  गया

 काम  करने  के  नोकरी  देने  के  लिए  ओर  विस्थापन  की  समस्या  देश  की  आजादी  के  बाद

 उसको  कमी  भी  सुलझाने  का  प्रयास  नहीं  किया  गया  ।  इसलिए  कि  वहां  पर  आंदोलन  होते  हैं  और

 सरकार  घबराकर  दूसरे  कारखाने  नहीं  खोलती  और  पब्लिक  सेक्टर  में  सबको  वह दे  रहे  हैं  ।

 विदेशियों  को  हमारे  यहां  बुला  रहे  जो  कोयला  उत्पादन  करने  वाले  क्षंत्र  उसमें  मी  विदेशी

 भा  हमारे  यहां  राजमहल  प्रोजेक्ट  है  "  राजमहल  प्रोजेक्ट  में  थर्मल  पावर  के  लिए  कोयला  दिया

 जाता  आपने  थर्मल  पावर  के  कोयले  का  प्रोडक्शन  करने  के  कनाडा  गवनेमेंट  के  साथ

 एग्रीमेंट  किया  ।  कनेडियन  लोगों  को  इतनी  सुविधाएं  हैं  कि  जिस  डाक  बंगले  में  पहले  हम  लोग  रहते

 वह  एयर-कण्डीशन्ड  नहीं  लेकिन  क़नेडियन  लोगों  के  आने  के  उतते  एयर-कण्डीशन्ड  बना

 दिया  उसमें  एअर-कण्डीशनिंग  की  गाड़ी  लगा  दी  गई  ॥  उन  लोगों  को  सुविधाएं  दी  जाती

 उसी  वजह  से  हमारे  देश  में  आज  उद्योग  फेल  हो  रहा  काम  करने  वाले  लोगों  को  ज्यादा  पैसा

 नहीं  मिलता  है  बल्कि  कम  काम  करने  वाले  लोगों  को  ज्यादा  पैसा  भी  मिलता  है  और  ज्यादा  सुविधाएं
 भी  दी  जाती  हैं  ।  जो  आदमी  मेहनत  करता  8  धण्टे  काम  करता  उसे  बहुत  नगण्य  सुविधायें
 दी  जाती  हैं  ।  इसी  कारण  आज  हमारे  उद्योग  फेल  होते  जा  रहे  हैं  ।

 समापति  मैं  आपके  जरिए  सरकार  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे

 बिहार  में  लगमग  10  हजार  कल-कारखाने  है  जिसमें  से  5  हजार  कारखाने  बन्द  पड़े  हुए  हैं  ।
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 सरकार  को  उसके  कारणों  में  जाना  तह  में  जाना  चाहिए  कि  इतने  कारखाने  बन्द  क्‍यों  हें
 ।

 जसा  अमी  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  छेद्दी  पामवान  जी  कह  रहे  मैं  उनकी  बातों  को  फिर
 दोहराना  चाहता  हूं  कि  सरकार  के  पैसे  जनता  के  प॑से  लोन  लेकर  यदि  कोई  कारखाना  खोलता

 और  खोलने  के  बाद  उस  कारखाने  को  सिक  इण्डस्ट्री  डिक्लेयर  करता  उसके  बाद  उप्तकी
 कोई  जिम्मेदारी  नहीं  रहती  है  कि  कारखाने  का  पैसा  कहां  जायेगा  ।  लेकिन  एक  गरीब  आदमी  अगर
 बेंक  से  पंसा  उघार  लेता  5  हजार  रुपए  का  कज॑  लता  है  और  किसी  कारण  से  दे  नहीं  पाता  तो
 उसके  नाम  वारंट  ईश्यू  हो  जाते  उसकी  कुर्की  होती  उसकौ  जमीन  जब्त  कर  ली  जाती  है  ।

 दूसरी  ओर  बी०  एस०  आई०  डी०  सी०  या  बी०  एस०  एफ०  सी०  से  लोन  लेकर  यदि  कोई  अपने
 कारखाने  को  सिक  इष्डस्ट्री  घोषित  कर  दे  तो  उसके  गले  का  फंदा  निकल  वह  सरकार  के  ऊपर
 चला  जाता  सरकार  के  ऊपर  फंस  जाता  है  !  गरीबों  के  पैसे  डूबते  जाने  के  हमारे  देश  की
 औद्योगिक  नीति  का  दिवालियापन  प्रदर्शित  होता  यही  कारण  है  कि  सरकार  को  सोना  बेचना

 वह  सोना  कहां  हिन्दुस्तान  के  लोग  ही  उस  सोने  को  खरीद  रहे  हैं  ने  सारे
 स्‍्तान  के  उद्योगपतियों  से  सम्पकं  किया  और  सब  लोगों  से  पैसा  लेकर  स्विस  बैंक  में  जमा  करवा
 उसके  बाद  सोना  ले

 समापति  महोदय  :  किसी  का  नाम  लेना  उचित  नहीं  जो  व्यक्ति  हाउम  में  नहीं  है  ।

 आपने  **  का  नाम  यह  उचित  बात  नहीं  है  ।

 श्री  सूरज  मंडल  :  वे  इस  हाउस  के  सदस्य  नहीं  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  कार्यवाही  में  से नाम  काट  दिया  जाये  ।  किसी  का  नाम  नहीं

 भरी  स्रज  मंडल  :  साधुओं  का  तो  यह  देश  ही  हो  गया  है  ।

 समापति  मैं  कहना  चाहता  था  कि  हमारे  यहां  बहुत  से  मिनरल्स  सोना  भी

 ताम्बा  भी  लोहा  भी  है और  अभी  मुगेर  के  एरिया  में  सोना  निकला  है  परन्तु  सोना  निकालने  का

 काम  कुछ  नहीं  हो  रहा  कोई  उन  मिनरल्स  को  निकालने  का  काम  नहीं  करता  ।  यदि  निकालने

 का  काम  किया  जाये  तो  देश  को  भी  सोना  मिले  और  लोगों  को  रोजगार  भी  मिले  ।

 वैसे  ही  कोयला  हमारे  इलाके  झारखण्ड  के  इलाके  से  ले  जाया  जाता  है  परन्तु  झारखण्ड  के  इलाके
 में  बमंल  पावर  स्टेशन  नहीं  बनाया  आज  वहां  कोई  इ  डस्ट्री  इसलिए  मी  नहीं  चल  पाती  बयोंकि

 उसे  पावर  नहीं  मिलती  |  बिजली  की  जरूरत  यदि  बिजली  नहीं  मिलेगी  तो  कोई  इण्डस्ट्री  कंसे

 चलेगी  ।  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  कमंपुरा  थर्ल  पावर  स्टेशन  को  था  श्र  बनाया  जाये  जो  अभी

 सरकार  के  विचाराधीन  उसे  अविलम्ब  स्वीकृति  मिलनी  हम  लोगों  के  झारखण्ड

 एरिया  के  साथ  और  बिजली  के  साथ  पहले  ही  अन्याय  हुआ  फरक्‍्का  थर्मल  पावर  स्टेशन  भी

 **कायेवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 हमारे  यहां  बनना  चाहिये  था  क्योंकि  उसके  लिए  भी  हमारे  राजबहल  कोयला  ले  जाया
 जाता  हैं  और  188  किलोमीटर  की  दूरी  तक  ले  जाकर  कोयला  उपयोग  में  लाथा  जत्ता  है  जबकि
 10  किलोमीटर  क्षत्र  में  ही  आपको  पान्ती  मी  उपलब्ध  कोवला  मिलता  परन्तु  आपने  वहां  पर

 थर्मल  पावर  स्टेशन  का  निर्माण  नहीं  मेरी  मांग  है  कि  कमपुरा  धम्मल  पावर  स्टेझम  को

 तुरन्त  चालू  कराया  जाये  ।

 एक  बात  मैं  माईका  के  बारे  में  कहना  चाहता  हू  ।  मिडक्रो  के  नाम  से  जो  संस्था  बनी
 उससे  पूरे  छोटा  नागपुर  और  झारखण्ड  इलाके  के  काफी  लोगों  को  रोजगार  मिलता  परन्तु
 आज  माइका  का  उद्योग  बन्द  होता  नजर  आ  रहा  उसकी  तरफ  सरकार  को  ध्यान  देना
 आल  इण्डिया  लेवल  की  एक  संस्था  एम०  एम०  टी०  सी०  में  उसे  मर्ज  करने  का  प्रस्ताव  आप  मर्ज

 लेकिन  जो  माइका  हमारे  यहां  मिलता  हमारे  यहां  माइकाबेस्ड  इण्डस्ट्रोज  लमनी
 जिस  क्षत्र  में  जो  मी  मिनरल्स  पाये  जाते  उन  क्षेत्रों  में  उठी  पर  आधारित  कारखाने  होने
 उनसे  जो  सामान  बनता  ज॑से  बोकारों  में  लोहे  का  कारखाना  लगाया  गया  लेकिन  लोहे  से  जो
 सामान  बनता  बाजार  में  बेचा  जाता  उस  तरह  के  कारखाने  को  वहां  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता

 हमको  जिस  रेट  पर  लोहा  यहां  मिलता  उसी  रेट  पर  अहमदाबाद  में  मी  मिलता  उसी  रेट

 पर  बम्बई  में  भी  मिलता  इसलिए  बहां  के  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  के  लिए  बह  अशकद्यक  है
 कि  लोहे  पर  आधारित  सामान  के  कारखाने  वहां  पर  बगने  चाहिए  ।  कोयले  पर  आध्यरित  उद्योगों
 के  कारखाने  वहीं  लगने  तभी  जाकर  बेरोजगारों  को  आप  ज्यादा  से  ज्यादा  काम  दे  सकते  हैं
 ओऔर  गांव  के  लोगों  को  कुटोर  उद्योग  लगाकर  ही  आप  ज्यादा  काम  दे  सकते  इसलिए  कुटीर  और

 छोटे  उद्योगों  की  तरफ  आपको  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहिर  |  छोटे  कुटीर  चमं  उद्योग
 आदि  पर  ज्यादा  पैथा  आपको  खबं  करना  आपने  उप्तमें  सात  सो  करोड़  रुपए  खच  करने
 की  बात  कही  मैं  तो  कहता  हु  कि  सात  सो  करोड़  बल्कि  आपको  सात  हजार  करोड़  रुपए
 खच्  करने  तमी  मारतवासियों  के  प्रति  सच्चे  मन  से  अपने  फर्ज  को  पूरा  कर  सकेंगे  और
 उनका  विश्वास  प्राप्त  कर  इसलिए  मैं  कहना  चाहूगा  कि  मंत्री  जी और  सरकार  इस  समय

 बताए  कि  आप  इस  तरह  की  नीति  चलाना  चाहते  हैं  या  नहीं  ?

 सभापति  आज  हमारे  देश  में  कोई  मशक्षीन  मंगाई  तो  वह  बाहर  से  मंगाई
 जाएगी  ।  हम  देखते  हैं  कि  रेलवे  में  *)  जो  मशीन  आती  है  वह  बाहर  से  आती  पहले  एक  चक्‍के
 को  ठीक  करने  में  36  आदमी  लगते  थे  लेकिन  अब  8  आदभी  काम  करते  इस  तरह  से
 करण  के  नाम  पर  यदि  काम  करते  तो  हमारे  आदमी  बेरोजगार  हो  जाएंगे  ।  नयी  टेक्नोलोजी
 विदेशों  स ेआएगी  और  उस  पर  हमारे  देश  के  पैसे  की  बर्बादी  होगी  ।  जब  माघबराव  तिंधिया  रेल
 मन्‍्त्री  तो  वे  रेलवे  की  नई  टेक्नोलोजी  बाहर  से  लाए  थे  और  उस  पर  50  करोड़  रुपया  इन्वेस्ट
 किया  इससे  कोई  नतौजा  नहीं  निकला  ।  मेरा  कहना  है  कि  गरीब  का  पैसा  हिन्दुस्तान  के
 गांवों  में  लगना  चाहिए  ओर  इस  तरह  की  औद्योगिक  नीति  बनानी  चाहिए  जो  छोटे  उद्योग  लगाने  के
 पक्ष  में  हो  ।  जो  बड़ी  और  विदेशी  पू  जी  इन्वेस्ट  करने  की  बात  इस  पर  हंगें  गम्भीरता  से  सोचना
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 सभापति  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हु  ।

 ]

 श्लीसमतो  बासवा  राजेश्वरी  :  समापति  आज  की  चर्चा  में  भाग  लेने  का
 मुफ्के  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हू  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा  करने  से  पहले  मैं  आम  बजट  के  बारे  में  कछ
 शब्द  कहू  गी  क्योंकि  जब  आम  बजट  पर  चर्चा  की  गई  थी  उस  समय  मुझे  चर्चा  में  माग  लेने  का
 अवसर  नहीं  मिला  था  ।

 स्थतन्ध  मारत  के  इतिहास  में  पहली  बार  मारतीय  अर्थव्यवस्था  अमूतपूर्थ  आथिक  संकट  काः
 सामना  कर  रही  है  ओर  ऋण  के  जाल  में  फंस  चुकी  इस  समय  सुधारात्म क  उपाय  करने  में  देर
 करने  से  हमारी  आ्थिक  स्वतन्त्रता  को  खतरा  उत्पन्न  हो  हमारी  अधंध्यवस्था  में  सुधार
 करने  के  लिए  समय  पर  लिए  गए  साहसपूर्ण  निर्णयों  क ेलिए  हम।री  सरकार  बधाई  की  पात्र  है  ॥

 आंतरिक  और  विदेशी  दोनों  सावंजनिक  ऋणों  अमूतपूर्व  निवेश  फर  निम्न
 कम  अधिक  बढ़ता  हुआ  वित्तीय  अधिक  मुद्रा  विदेशी  पू'जी  के  चलन
 में  मुगतान  संतुलन  के  संकट  से  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  संकट  का  पता  चलता  संक्षेप  में
 बात  यह  है  कि  देश  में  आय  से  अधिक  हो  रहा  है  ।  हमारी  मुबत  अर्थव्यवस्था  की  कीमत  पर  ही
 ऐश  इस  विलासिता  को  चला  सकता

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  मारतीय  अधंव्यवस्था  में  कुष्यचस्था  उत्पन्न  हो  गईं  है  जिसके

 तत्काल  सुघारात्मक  उपाय  करने  के  साथ-साथ  कारगर  उपाय  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 अर्थव्यवस्था  के  लिए  हर  प्रकार  के  उपाय  करने  की  आवश्यकता  हमारी  सरकार  ने  अनेक  आर्थिक

 नीतियों  की  की  है  ओर  बजट  में  जिन  उपायों  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  कह  सुधारात्मक
 और  स्थिरता  लाने  वाले  उपाय  के  रूप  में  कांये  करेंगे  ।

 नीतियों  को  उदार  बनाकर  उद्योग  और  व्यापार  के  लिए  सही  उपाय  किये  गए  हैं  ।  उन्हें  अब

 अंतर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  के लिए  खुला  छोड़  दिया  गय्मਂ  है  क्कि  उन्हें  प्रतिस्पर्धा  करने  की  आवश्यकता

 का  अनुभव  बे  अपव्यथ  से  उत्पादन  लागत  कम  उत्पादन  गुणवत्ता  में  सुधार
 तथा  नियत्ति  को  बढ़ाएं  ।  एक  अन्य  कड़ा  उपाय  राज  सहाक्ता  को  कम  करने  ओर  उसे

 संगत  बनाने  के  रूप  में  अपनाया  गया  है  ।

 देश  के  विकास  के  लिए  जो  बाघाएं  हैं  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  उद्योग  व्यापार  और  बैंकिंग

 क्षेत्र  क ेलिए  कुछ  उपाय  गये  उन्हें  वाणिज्यिक  सिद्धांतों  पर  कार्य  करने  की  आवश्यकता  महसूस

 करवाई  गयी  है  ।
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 अथंब्यवस्था  की  वृद्धि  बनाए  रखने  के  लिए  अधिक  मात्रा  में  विदेशी  निवेश  की  आवश्यकता
 बजट  में  उच्च  प्राथमिकता  वाले  विशिष्ट  उद्योगों  में  51%  की  विदेशी  इक्विटी  की  बढ़ी  हुई

 सीमा के  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  के  प्रस्ताव  का  स्वागत  किया  गया  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  हमारे  देश  में  उत्पादन  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई  यह  8.5%
 तक  थौ  जो  कि  बहुत  उत्साहजनक  सरकार  की  अच्छे  श्रम  कच्चे  माल  की  समय
 पर  आपूर्ति  के  परिणामस्वरूप  गेर-सरकारी  और  सरकारी  क्षंत्रों  क ेसाथ-साथ  लघु-उद्योग  क्षेत्र  में  मी
 उत्पादन

 इस्पात  क्षेत्र  के  मुहं  पर  बोलने  से  पहले  मैं  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  इस  देश  के  चहुंमुखी
 विकास  के  लिए  यह  क्षेत्र  अति  आवश्यक  थोड़े  समय  में  ही  हमें  इस्पात  की  कमी  का  सामना
 करना  पड़ेगा  यहां  तक  कि  ध्रकारी  उपक्रमों  और  गोण  क्षंत्र  के  विस्तार  को  देखते  हुए  भी  उसकी
 कमी  होने  की  समावना  है  '  यह  अति  आवश्यक  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  नए
 इस्पात  संयन्त्र  स्थापित  किये  जाएं  ।

 ह

 जसा  कि  मेरे  मित्र  ने  बताया  है  कि विजयनगर  इस्पात  संयन्त्र  लम्बे  समय  से  विचाराघीन

 हाल  ही  में  कर्नाटक  सरकार  ने  संयुक्त  क्षत्र  की  योजना  शुरू  की  है  और  उन्होंने  लाइसेंस  के  लिए
 आवेदन  किया  आज  नई  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार  लाइसेंस  लेना  आवश्यक  नहीं
 लेकिन  आज  सुबह  ही  मुझे  ज्ञात  हुआ  है  जब  माननीय  मन्त्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  था  कि

 तकनीकी  विशेषज्ञों  ने  संयन्त्र  की  तकनीकी  संमाव्यता  के  बारे  में  स्वीकृति  दे  दी  मुझे  यह  जानकर

 दुख  हुआ  कि  मारत  सरकार  विजयनगर  इस्पात  संयन्त्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  बिल्कुल  रुचि  नहीं
 से  रही  उन्होंने  कहा  कि  यह  संयन्त्र  स्थापित  करना  कर्नाटक  सरकार  का  दायित्व  मुझे  डर

 है  कि  क्या  इस  परियोजना  में  विशाल  निवेश  हो  हमारी  यह  इच्छा  है  कि  विजयनगर
 इस्पात  संयन्त्र  जितनी  जल्दी  सम्मव  हो  सके  स्थापित  हो  ।  वहां  उत्पादित  अयस्क  उच्च  श्रेणी  का

 वहां  पर्याप्त  अयस्क  उपलब्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  समी  मूलमूत  सुविधाएं  दी  गई  चार

 हजार  एकड़  भूमि  बेकार  रखी  हुई  है  ।  केन्द्र  सःकार  और  योजना  आयोग  को  अब  तो  यह  देखना

 चाहिए  कि  विजयनगर  इस्पात  संयन्त्र  जितनी  जल्दी  सम्मव  हो  स्थापित  हो  ।

 छोटे  इस्पात  संयन्त्रों  के  बारे  में  मुझे  आश्यंका  है  कि  उनमें  से  अधिकांश  रुग्ण  हो  जाएंगे  ।
 स्‍्क्रप  बिल्कुल  भी  उपलब्ध  नहीं  यदि  यह  उपलब्ध  है  तो  इसकी  कीमत  बहुत  ज्यादा
 अधिकांश  छोटे  इस्पात  सयन्त्र  गोण  क्षेत्र  में  हैं  और  स्क्रप  पर  निर्मर  आज  हम  भारतीय  खनिज
 व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  स्क्रेप  का  आयात  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  में  बहुत
 कठिनाई  महसूस  कर  रहे  हैं  ।  यदि  खनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगम  स्क्रप  का आयात  एकदम  बन्द
 कर  देता  है  और  यदि  स्क्रप  वास्तविक  प्रोयकक्‍्ताओं  को  नहीं  दिया  जाता  है  तो  अधिकांश  उद्योग  रुग्ण

 हो  जाएंगे  ।  अतः  इसका  यही  विकल्प  है  कि  स्पंज  लोह  संयन्त्र  स्थापित  किए  अब  तक  कितने

 स्पंज  लोह  संयन्त्र  स्थापित  किए  गए  हूँ  ?  मेरी  जानकारी  के  क़नुसार  केवल  एक  या  दो  स्पंज  लोहू
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 संयन्त्र  स्थापित  किए  गए  इस  स्पंज  लोह  का  30%  छोटे  इस्पात  संयन्त्रों  में  उपयोग  किया  जा
 सकता  अतः  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूਂ  कि  और  स्पंज  लोह  संयन्त्र  स्थापित  किये  जाएं  ।
 कुद्रे मुख  लोह  अयस्क  कम्पनी  ने  स्पंज  अयस्क  संयन्त्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  और  मेरे
 निर्वाचन  बेल्लारी  में  कुछ  गेर-सरकारी  पक्ष  स्पंज  लोह  अयस्क  संयन्त्र  स्थापित  करने  के  लिए
 आगे  आ  रहे  हैं  ।  अतः  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  स्पंज  लोह  संयन्त्र  गौण  क्षेत्र  में  शुरू  किया  जाना

 चाहिए  ताकि  उनके  विकास  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 आवास  समस्या  भी  बहुत  बढ़  रही  है॥  हमने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  इस  देश  में  प्रत्येक
 व्यक्षित  को  रहने  के  लिए  घर  मिले  ।  लेकिन  आज  हम  पर्यावश्ण  को  बिगाड़ना  नहीं  चाहते  अतः
 इसका  विकल्प  कया  है  ?  इसका  यह  है  कि  इस्पात  और  एल्यूमिनियम  का  उत्पादन  किया  जाए  ।
 यदि  वर्तमान  स्थिति  जारी  रही  तो  आवास  की  बढ़ती  हुई  समस्या  से  निपटना  काफी  कठिन  होगा  ।

 इन  समी  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  योजना  कार  को  इस्पात  उद्योग  का  विस्तार  करने  के
 बारे  में  सोचना  चाहिए  ।

 सीमेंट  भी  बहुत  आवश्यक  है  ;  वे  बहुत  से  बड़े-बड़े  संयंत्र  है  जौ  सीमेंट  का  उत्पादन  कर  रहे
 हैं  और  वे  बहुत  थोड़ा  लाम  कमाकर  लामांश  को  बढ़ा  रहे  मैं  हस्तक्ष  प  नहीं  करना  चाहती
 लेकिन  मैं  अपने  राज्य  के  बारे  में  कहना  चाहती  हूं  जहां  हमने  वी०  एस०  के०  प्रौद्योगिक  का  प्रयोग
 झरके  माइक्रो  और  लघु  सीमेंट  कारखानों  को  शुरू  किया  मुझे  यह  बताते  हुए  खेद

 हो  रहा  है  कि  100  सौ०  पी०  डी०  वाले  इस्पात  संयंत्र  बन्द  हो  गए  इसका  कारण  यह  है  कि  इन

 लघु  इस्पात  संयंत्रों  क ेलिये  कोक  उपलब्ध  नहीं  होता  ।  विश्वेशवर  आचार  एण्ड  स्टील  कम्पनी  से

 कोक  ब्रिक्स  मिलता  था  ।  हमने  यह  समझा  था  कि  हमें  उक्चित  मूल्य  पर  कोक  ब्रिक्स  उपलब्ध  हो

 जाएंगे  ताकि  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  जो अधिकतर  इस  पर  निर्मर  करता  है  उसे  थोड़ा  लाम  मिल

 लेकिन  आज  की  स्थिति  में  यह  उपलब्ध  नहीं  है  |  उन्हें  यह  मुख्य  इस्पात  संयत्र  बोकारों

 या  दुर्गापुर  से  लेना  होता  है  ।  चूंकि  वे  वहुत  दूर  हैं  इसलिये  वहा  से  कोक  ब्रिक्स  लाना  कठिन  होता
 यदि  हमें  यह  मिलता  भी  है  तो  इसका  मूल्य  बहुत  अधिक  होता  अधिकांश  सीमेंट

 संयंत्र  छोटे  हैं  क्योंकि  वे  केवल  बचे  खु्चे  अयस्का  का  प्रयोग  करते  हैं  और  इसमें  उद्दमी  स्थानीय  लोग

 हैं  इन  एककों  के  बन्द  हो  जाने  से  30  हजार  से  40  हजार  लोग  बेरोजगार  हो  गए  अतः  मैं

 सरकार  से  यह  निवेदन  करती  हूਂ  कि  वह  आगे  आए  और  यह  सुनिश्चित  करे  कि  लघु  उद्योग  निगम

 मुख्य  संयंत्रों  से उचित  मूल्य  पर  कोक  ब्रिक्स  करे  और  वास्तव  में
 जो  इसका  उपयोग  करते

 हैँ  उनकी  आवश्यकता  के  अनुरूप  उनमें  बांटा  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तब  मेरे  विचार  में  उन

 उद्योगों  के  रुग्ण  होने  से  षूवं  हम  बहुंत  कुछ  बचा  लेंगे  और  इससे  हम  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  प्रति  स्थाय

 कर

 इसके  मैं  रूरण  उद्योगों  पर  आतो  अधिकतर  मामलों  को  बी०  आई०  एफ०  आर०

 को  सौंप  दिया  गया  अधिकतर  जिन्होंने  अनुदान  की  मांगों  पर  चर्चा  की  इन  मामलों

 के  निपटारै  में  अत्यधिक  विलम्ब  के  संबन्ध  में  कहा  तब  तक  उद्यमियों  का  क्‍या  होगा  ?  ब्याज  की
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 क्या  दर  होगी  ?  उन्हें  कितना  भार  डठाना  होगा  ?  यदि  इसके  निपटारे  में  कई  चर्ष  लगते  हैं  तो  इसके
 लिये  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  होना  चाहिये  जो  अंतर्गत  ग्रह  सुनिश्चित  किया  जाये  कि  ऐसे  उद्योगों  को
 जल्द-से  जल्द  चालू  किया

 जहां  तक  सघु  उधोगों  का  संबंध  हमें  कोई  निकाय  बनासा  होगा  जिसके  अन्तर्गत  हम
 करण  लघु  उद्योगों  का  पता  लगा  सके  ।  कुछ  उद्योग  हैं  जिन्हें  केवल  इसलिये  चालू  किया  भया  है  कि

 वे  राज  सहायता  का  उपयोग  कर  सकें  ।  ऐसे  उद्योगों  को  पूरी  तरह  बन्द  किया  जा  सकता  लेकिन

 कुछ  ऐसे  उद्योग  भी  हैं  जिसे  किप्ती  मी  बेंक  से  थोड़ी  सहायता  देकर  या  किसी  अन्य  प्रकार  की  सहायता
 प्रदान  करके  चालू  किया  जा  सकता  ऐसे  कई  एकक  विमिनन  कारण  जैसे  बिजली  की  लाइन  का
 काटा  अपर्योप्त  चल  पू  समय  पर  राज  सहायता  न  मिलना  और  इसी  प्रकार  अन्य  कई
 कारण  हैं  ।  इसलिये  समी  एककों  को  एक  साथ  नहीं  जोड़ा  जाना  ऐसा  नहीं  कहा  जाना

 चाहिये  कि  लाखों  उद्योग  रूग्ण  हो  गये  हें  ।  यहां  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  जिला  स्तर  पर  एक
 छोटी  समिति  होनी  चाहिये  ।  यह  समिति  इसके  पूरा  ब्यौरे  पर  व्रिचार  करे  और  यह  पता  लगाए  कि
 किसी  भी  उद्योग  के  छूर्ण  होने  का  क्‍या  है  भोर  क्‍या  उसे  चालू  किया  जा  सकता  है  अथवा

 नहीं  ।  जिला  स्तर  की  सभित्ति  को  समी  कारखानों  में  जाकर  उसका  पूरा  ब्यौरा  चाहिग्रे  !  यदि
 उस  संयंत्र  को  चालू  करने  के  लिये  कोई  उपचारात्मक  कारंधाई  की  जाएं  त्ताकि  बहुत  सारे
 छद्योगों  को  ऋम्वाता  से  कराई  जा  सके  |

 अब  मैं  महिला  उद्यमियों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहती  हूं  ।  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि
 उद्योग  शुरू  करने  के  लिये  महिलाओं  के  लिये  अलग  प्रकोष्ठ  बना  हुआ

 समापति  भहोशय  :  कृपया  आप  अपनी  बात  समाप्त

 ऑीमति  बासवा  राजेइबरी  :  मैं  दो  मिनट  का  समय  और  मैं  महिलाओं  के
 मामले  फ्र  बोल  रहो  हूं  और  सहिला  होने  के  नाते  महिलाओं  के  संबन्ध  में  जो  मुझे  कहना  है  वह
 अवदध्य  दिया  जाना  चाहिये  ।

 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  महिलाओं  की  सहायता  के  लिये  एक  अलग  एजेंसी  होनी  चाहिये  ।  कुछ
 उद्योगों  को  विशेष  कर  महिलाओं  क  लिये  ही  आरक्षित  किया  जाना  इसलिये  मेरा  यह
 निश्ैदत  है  कि  महिला  सहकारिता  को  अधिक  से  अधिक  बढ़ावा  मिलना  चाहिये  ।  बहुत-सी  महिलाएं
 एम०  बी०  ए०  स्नातक  डिग्रीघारी  हैं  लेकिन  सरकार  प्रबन्धक  के  पदों  पर  महिलाओं  को  नियुक्त  नहीं
 करती  है  ।  क्या  आपका  अभिप्राय  यह  है  कि  हम  श्रबंधकीय  कार्यों  को  निष्पादित  करने  में  सक्षम  नहीं
 है  ?  सार्वजनिक  क्षंत्र  के  उपक्रमों  मे ंमहिला  एम०  बी०  ए०  डिग्रीधारियों  को  प्रबन्धकीय  संवर्ग  में
 नियुक्त  क्यों  नही ंदी

 जाती  है  ?  सरकार  को  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिये  ओर  यह  भी  सुनिरिचत
 करना  ग्वाहियेककि  अधिक्र  से  अधिक  महिलाओं  को  प्रबन्धकीय  संवर्श  में  सिगुक्ति  मिले  ओर  उच्चोग
 सम्राभे  के  लिये  उन्हें  पूएा  घड़ावा  दिया  जाना  भनाहिये  ।
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 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  विकाप्त  केन्द्रों  को  प्रोत्साहित  किया  जाना  मैं  यह
 देश  रही  हूं  कि  70  विक्राप्  कैन्द्रों  को  मंजूरी  दो  गई  मैंते  कई-कई  बार  बेल्लारी  को  इसमें
 शामिल  करने  तथा  हमारे  चुनाव  क्षत्र  कुद्गोद  के  लिये  मैंने  कई  बार  प्रस्ताव  किया  है  ।  हो  सकता  है
 कुछ  राजनीतिक  कारण  से  मैंने  यह  मौका  खो  दिया  मेरा  यह  कहना  है  कि  सरकार  कम्त  से  कम
 कुछगोद  में  विकास  केन्द्र  स्थापित  करते  के  प्रस्ताव  पर  विचार  यह  वास्तव  में  उद्योग  विहीन
 क्षेत्र  हमारे  राज्य  कर्नाटक  में  केवल  बिदार  जिला  ही  दुर्माग्यवश  विहीन  क्षेत्र  के  अन्तगंत

 है  ।  अब  इस  क्षेत्र  में  उद्योग  पनपष  रहे  मेरा  यह  सुझाव  नहीं  है  कि  विहीनਂ  से  मिलाਂ  की
 जो  अवधारणा  हैं  उसे  छोड़  दिया  जाए  ।  लेकिन  यह  न्यायोचित  होनी  चाहिये  ।  आठवीं  योजना  के
 दौरान  अधिक  से  अधिक  स्थान  पर  विक्रान  केन्द्र  खोले  जाने  ऐसा  भी  होता  है  कि
 जब  तक  हम  शोर  नहीं  मचाते  तब  तक  हमें  कुछ  भी  नही  मिलता  |  ऐसा  नहीं  होना  और
 सबसे  अधिक  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  औद्योगिक  उत्पादों  का  विकेन्द्रीकरण  होना  चाहिये  ।  वे
 स्थान  जहां  से  संसाधन  और  अन्य  वस्तुएं  पिलती  उन्हें  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ताकि  जिला

 स्तर  पर  अधिक  उद्योग  स्थापित  किए  जा  सके  और  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  जिला  स्तर  पर

 ही  रोजगार  दिया  जा  सके  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  आप  अपनी  बात  समाप्त  किसी  महिला  को

 बार  मना  करने  में  मुझे  संकोच  हो  रहा  है  ।  लेकिन  कृपया  आप  अपनी  बात  समाप्त

 क्रीमतो  बासयवा  राजेश्बरी  :  कृपया  केवल  एक  मिनट  का  समय  और  दें  ।

 मुम्बई  हाई  में  अत्यधिक  गेस  उपलब्ध  है  परन्तु  इसका  अपव्यय  किया  जा  रहा

 मुम्बई  हाई  से  मैंगलोर  तक  एक  पाईप  लाइन  होनी  जाहिये  !  घू  कि  रत्तगिरि  तट  से  मैंगलोर  की

 दूरी  अधिक  नहीं  है  इसलिने  पाइप  लाइन  को  वहां  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।  कर्नाटक  में  विद्यूत  की

 अत्यधिक  कमी  है  और  हम  केवल  पन-बिजली  पर  ही  निर्मर  कर  रहे  हैं  ।  हम  तोरांगल  में  एक  सुपर
 ताप  संयंत्र  की  मांग  कर  रहे  अत्यधिक  मात्रा  में  खनिजों  को  ट्रंन  के  द्वारा  मद्रास  ले  जाया  जाता

 है  और  वह्म॑  से  वे  डिब्बे  खाली  लोटते  हैं  वे तारकोल  क्यों  नहीं  ला  सकते  |  ताकि  विजयनगरम  संयंत्र

 के  समीप  तो  रांगल  सुपर  में  ताप  संयत्र  स्थाफ्ति  किया  जा  सके  !

 मेरा  यह  भी  निवेदना  है  कि  मैंगलौर  तटीय  क्षेत्र  का  भी  विकास  किया  जाना

 चाहिये  ।  यहां  पर  समी  ढांचागत  सुविधाएं  और  खनिज  पदार्थ  तथा  चंदन  की  लकड़ी  और  अन्य

 प्राकृतिक  संसाधन  उपलब्ध  हैं  ।

 मैं  यह  भी  महसूस  करतो  हू  कि  काबेरी  बेसिन  से  गैस  में  लायी  जानी

 इस  तरह  एक  दक्षिणी  गैस  ग्रिड  की  स्थापना  को  जानी  चाहिये  जो  कि  पूरे  दक्षिणी  क्षंत्र  के  लिये

 अत्यधिक  लामदायक  होगा  ।  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करती  हूਂ  कि  वे  इस  अनुकूल  विचार

 हमारे  पास  बहुत  अधिक  खनिज  सम्पदा  है|  मैंगनीज  जैसी  खनिज  सम्पदा  बहां
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 प्रचूर  मात्रा  में  वे  राज्य  जहां  खनिज  सम्पदा  है  ।  अत्यधिक  लाभ  कमा  रहे  हैं  ।  इसलिये  हमें  इन

 खानिज  सम्पदाओं  का  पता  लगाना  चाहिये  और  इस  प्रकार  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  रोजगार

 मिल  सकेगा  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षंत्र  में  हजारों  लोग  वस्त्र  उद्योग  में  लगे  बेललारी  सबसे  बड़ा  स्थल  है  जहां
 उत्पादन  हो  रहा  है  इस  उद्योग  को  सरकार  द्वारा  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिये  और  स्थानीय  कारीगरों
 को  इस  उद्योग  में  रोजगार  दिया  जाना

 इन्हीं  शब्दों  के  शाथ  मैं  उद्योग  मंत्रालय  के  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करती  हू  ॥  इतना
 समय  देने  के  लिये  मैं  आपसे  धन्यवाद  देती  हू  ।

 ]

 शी  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  सभापति  आपने  मुझे  उद्योग  मंत्रालय  की
 मांगों  पर  बोलने  के  लिए  समय  इसके  लिए  मैं  आपको  घन्यवांद  देता  अमी  नई  उद्योग  नीति
 पर  भी  चर्चा  कर  रही  मैं  नई  उद्योग  नीति  का  विरोध  कर  रहा  हू  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  1956  में  हमारे  देश  की
 उद्योग  नीति  बनी  माननीय  स्व०  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  जी  के  नेतृत्व  में  और  उस  उद्योग
 नीति  से  हम  ने  अपने  देश  में  बेसिक  उद्योग  खड़े  किए  |  जब  बेसिक  उद्योग  खड़े  किए  गए  तो  उस
 वक्‍त  उद्योग  खड़ा  करने  के  लिए  अमरीका  से  बात  चल  रही  थी  ।  अमरीका  तक  हमारे  प्रधान  मन्त्री
 गए  थे  और  वहां  जब  इस  सवाल  को  तो  वहां  के  जो  राष्ट्रपति  उन्होंने  कहा  कि  इस  उद्योग
 को  खड़ा  करने  की  जरूरत  नहीं  हूँ  ।  बेसिक  उद्योग  की  आपको  जरूरत  क्या  वे  तो  प्राइवेट  सेक्टर
 में  उद्योग  खड़े  किए  जा  रहे  हैँ  ।  वहां  से वापिस  आने  के  बाद  वही  उद्योग  सोवियत  सघ  की  मदद  से
 खड़ा  गया  ।  जब  यह  बेसिक  उद्योग  खड़ा  हो  तो  हमने  देश  की  प्रतिष्ठा  को  बढ़ाया  ।

 सचमुच  उद्योग  से  हमारे  देश  ने  दुनिया  में  उद्योग  के  मामले  में  एक  स्थान  प्राप्त  किया  है  ।  आज  जो
 नई  उद्योग  नति  बनाने  की  जरूरत  पड़  गई  उससे  एक  बात  समक्ष  में  नहीं  आ  रही  हैं  कि  आखिर
 इसका  कारण  क्या  है  ।  कारण  यह  बतलाया  जाता  हूँ  कि  हमने  जो  पहले  नीति  उस  नीति  से
 जिस  प्रकार  देश  को  उद्योग  के  मामले  पें  आगे  बढ़ना  चाहिए  वह  नहीं  बढ़ा  सके  और  जो  सरकारी
 क्षेत्र  मे ंउद्योग  खड़े  उस  उद्योग  में  हमको  नुकसान  मुनाफा  कम  हुआ  ।  यह  सोचने  की
 बात  जिन  उद्योगों  को  हमने  खड़ा  उन  में  हमारा  मुनाफा  क्‍यों  कम  हो  गया  |  यह  एक
 विचार  करने  की  बात  हूं  ।  पब्लिक  सेक्टर  और  प्राइवेट  सेक्टर  दोनों  को  मिलाते  हैं  तो  प्राइवेट
 सेबटर  में  यह  कहा  जाता  हूँ  कि  वहां  पर  मुनाफा  ज्यादा  होता  उत्पादन  ज्यादा  होता  हैँ  और
 पब्लिक  सेवटर  में  कहा  जाता  हूँ  कि  मुनाफा  कम  होता  हूँ  और  उत्पादन  कम  होता  है  ।  मेरे  विचार
 से  इस  बात  को  पकड़ने  की  जरूरत  हें  और  नीति  बदलने  की  जरूरत  नहीं  इसके  अलावा  हमारे
 यहां  राक्षस  रूपी  जो  भ्रष्टाचार  वह  अरष्टाचार  चाहे  आप  कोई  भी  नीति  वह  भ्रष्टाचार
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 मौजूद  इसके  रहते  हमारे  देश  के  जिदने  मी  उद्योग  उनमें  नुकसान  हुआ  है  और  मुनाफा
 कम  हुआ  हैँ  ।  जो  हम  प्रबन्ध  करने  वाले  वे  प्रबन्ध  करने  वाले  कौन  हैं  वे  हमारे  ही  देश  के  लोग

 लेकिन  वे  लोग  ऐसा  प्रबन्ध  क्‍यों  करते  हैं  ?  जहां  तक  यह  बात  लोग  बतलाते  हैं  और  यह  बात  लोक
 सभा  में  मी  कई  बार  आ  चुकी  हूँ  कि  प्रबंध  करने  वाले  वे  प्राइवेट  सेवटर  वालों  से  मिले  हुए
 रहते  हैं  और  प्राइवेट  संक्‍्टर  वालों  से  मोटी  रकम  मिलती  जिससे  पब्लिक  सेक्टर  और  सरकारी
 क्षेत्र  का  उद्योग  है उसको  इन  लोगों  ने  फेल  करना  चाहा  इन  सब  चीजों  को  देखना  चाहिए  और
 प्रबन्ध  को  ठीक  करना  बसे  तो  हमारे  वित्त  मंत्री  अर्थशास्त्र  के  विद्वान  हैं  लेकिन  फिर  भी
 जो  नयी  नीति  बनाई  हूं  इससे  हिन्दुस्तान  को  बहुत  बड़ा  नुकसान  होगा  |  हमारी  इश्त  नयी  नीति  से
 विदेशी  कम्पनियों  को  यहां  पहुंचने  का  एक  रास्ता  मिलेगा  और  विदेशी  कम्पनियां  हमारे  यहां  पहुंच
 करके  एक  जाल  बिछा  देंगी  और  वे  उत्पादन  के  नाम  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  हमारे  देश  में  उत्पादन
 करेंगे  और  विदेशी  मुद्रा  का  अर्जन  करेंगे  । उसका  नतीजा  यह  होगा  कि  हमारा  देश  उन  विदेशी
 कम्पनियों  के  गुलाम  बन  जाएगा  और  हमारे  देश  में  जो  लघु  ओर  कुटीर  उद्योग  हें  वे  सब  के  शब  मृत
 पड़  इसलिए  इन  सब  चीजों  को  महँ  नजर  रखना  चाहिए  लेकिन  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं
 दिया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  यह  जो  नयी  नीति  चला  रहे  हैँ  इस  नयी  नीति  की  सफलता  6  8  महीने  में  पता

 चल  जाएगी  ।  अब  मैं  अपने  क्षेत्र  की बात  कहना  चाहता  हूं  ।  बिहार  राज्य  एक  ऐसा  राज्य  है  जो

 बहुत  पिछड़ा  हुआ  राज्य  जबकि  लोग  कहते  हैं  कि  बिहार  में  सारी  सम्पदा  है  लेकिन  उसके  बाद

 भी  वह  पिछड़ा  हुआ  तो  इस  राज्य  में  उद्योग  की  जो  तादाद  होनी  वह  नहीं  है  ।

 अभी  जो  हमारा  जिला  जिस  क्षेत्र  से  मैं  आता  हूं  वहां  पर  उद्योग  विहीन  जिला  हैं

 लेकिन  अभी  वह  उद्योग  विहीन  जिले  के  लिस्ट  में  नहीं  इसको  उसमें  रखना  चाहिए  उससे

 इसको  जो  लाम  मिलना  चाहिए  था  वह  नहीं  मिल  रहा  है  और  कई  बार  हमने  इस  वात  को  उठाया

 जब  उद्योग  का  एडवायजरी  कमेटी  का  मैं  मेम्बर  था  उसमें  भी  मैंन  इस  सवाल  को  रखा  था  और

 98  4  में  भी  मैंने  इस  सवाल  को  उठाया  था  |  जहानाबाद  एक  नया  जिला  बना  है  वह  उद्योग  विहीव

 जिला  संवेदनशील  जिला  जहां  पर  उग्रवादियों  का  एक  बहुत  बड़ा  जाल  फैल  रहा  इसलिए

 वहां  उद्योग  खड़ा  करना  चाहिए  और  जो  नौजवान  इधर-उधर  मटक  रहे  हैं  उनको  वहां  काम  मुहैया
 कराना  लेकिन  यह  नहीं  हो  रहा  है  ।

 तीसरी  बात  मझे  यह  कहनी  है  कि  यहां  पर  जिस  राज्य  में  जिस  ज्यादा  से  ज्यादा

 उत्पादन  होता  खेती  उसके  आधार  पर  वहां  पर  कारखाने  खुलने  जेसे  हमारे

 बाद  में  या  हमारे  बिहार  में  एक  अच्छे  किस्म  के
 आम  होते  इतते  अच्छे  किस्म  के  होते  हैं  कि  वे

 बाहर  भी  भेजे  जाते  तो  वहां  पर  एक  उद्योग  खड़ा  करना  उस  फसल
 से  दोनों  लाभ  हो

 सकता  उससे  हम  जूस  भी  तैयार  कर  सकते  उस्तकी  जो  गृठली  होती  जैसे  लोग  बोलते  हैं  कि

 उससे  हम  तेल  का  प्रावलम  भी  हल  कर  सकते  जहानावाद  या  बिहार  में  धान  की  बहुत  बड़ी

 प्रेदावार  घान  क्री  फत्तल  वहां  पर  बहुत  अच्छी  होती  है  और  उस  घान  की  फसल  से  भी  हम  वहां
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 पर  कारखाना  खड़ा  कर  सकते  लेकिन  एक  कारखाना  आप  जरूर  खड़ा  जिससे  कि  च!वल
 और  घान  की  जो  मूसी  होती  है  उससे  तेल  निकाला  जाता  तो  खाने  के  तेल  का  आप  विकास

 उससे  भी  आपको  फायदा  हो  सकता  है  ।  इसलिए  हम  आपसे  यह  कहेंगे  कि  कुछ  ऐसीਂ  चीजें
 जो  उस  राज्य  में  पंदा  होती  हैं  उसके  अनुसार  वहां  कारखाना  खड़ा  वहां  एक  उद्योग  लगा  करके
 लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  आप  काम  मुहैया  कर  सकते  हैं  ।  आप  सारे  सामान  को  बाहर  भेज  कर

 विदेशौ  मुद्रा  मी  अजित  कर  सकते  हैं  लेकिन  यह  सब  काम  आपको  करना  आज  जो  हमारे
 बिहार  राज्य  में  हैंडलूम  की  हालत  है  जिस  पर  लाखों-लाख  लोग  जीते  थे  ।  वह  हैंडलूम  मृतप्राय  हो
 रहा  लाखें-लाख  लोग  बेकार  पड़े  हुए  सबसे  पहली  बात  तो  वह  है  कि  वहां  पर  बिजली  की
 स्केयरसिटी  बिजली  की  कमी  रहती  जिसके  कारण  ये  बिजली  पर  आधारित  सारे  के  सारे  उद्योग
 ठप्प  पड़े  हैं  ।  दूसरी  चीज  यह  है  कि  जो  सामान  ये  तंयार  करते  उसके  लिए  मार्कट  नहीं  है  ।  यानी
 ये  लोग  लु  चादर  आदि  तैयार  करते  इसलिए  यदि  सरकार  चाहती  है  कि  इस  उद्येग
 का  विकास  हो  तो  सबसे  पहले  इसके  लिए  एक  बाजार  तेयार  किया  जाता  जि  सारे  सामान
 की  सरकार  द्वारा  खरीद  तब  जाकर  इन  लोगों  को  राहत  अन्यथा  इनको  कोई  लाख

 नहीं  मिलेगा  ।  इस्त  समय  जो  प्रबंध  करते  वाले  सब  लुटेरों  के  रूप  में  इनको  लूट  रहे  हैं  और

 लूम  में  काम  करने  वाले  जुलाहे  कंगाल  बन  गए  बेकार  पड़े  हुए  हैं  ।  इसके  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  करू गा  कि  लब्रु  और  कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  इस  तरफ  अवद्य  ध्यान  दिया

 जाए  |  यदि  हम  बेकारी  दूर  करना  चाहते  हैं  तो  बेकारी  लघु  और  कुटीर  उद्योगों  के  माध्यम  से  ही
 दूर  हो  सकती  नौकरियों  से  बेकारी  दूर  होने  वाली  नहीं  यह  जो  नीति  बनाई  गई  इस  नीति
 की  वजह  से  ही  मैं  इन  मांगों  का  विरोध  करता  हूं  ।  इस  नीति  से  कोई  लाभ  देश  को  होने  वाला  नहीं

 जितना  लाम  सोचा  जा  रहा  वह  देश  को  होने  वाला  नहीं  है  ।

 इतनी  बात  कह  क्योंकि  मैंने  आपसे  2  मिनट  का  ही  समय  मांग्रा  मैं  अपनी  बात
 समाप्त  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  सदय  दिया  ।

 थी  भेरू  लाल  मोजा  :  समापति  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  मांगों  पर  अपने
 विचार  रखना  चाहता  हू  ।  जंसा  कि  सरकार  नई  उद्योग  नीति  लाई  इस  बारे  में  मैं  अपने
 गत  अनुभव  के  आधार  पर  कहना  च/इता  हु  कि  निजी  उद्योग  से  देश  को  लाभ  भी  होगा  और  हानि
 भी  मैंने  &

 7  ऐों  के  बीच  में  काम  किया  वतंमान  में  सरकारी  उपक्रमों  यें  श्रांसमक  ज्यादा
 तादाद  में  लगे  उद्योगों  में  मजदूर  कम  लगाये  जाएंगे  ।  नई  आधुनिकीकरण  की  वजह  से

 मजदूरों  की  छंटनी  होगी  या  जो  भी  नए  उद्योग  उनमें  कम  श्रमिक  *खे  जाएंगे  और  नई
 टक्‍नोलाजी  से  उत्पादन  ज्यादा  बढ़ाया  यह  सरकार  की  मंशा  किन्तु  श्रमिकों  झोषण
 होगा  ।  हम  सब  जानते  हैं  कि  निजी  उद्योग  मालिक  किस  तरह  से  श्रभिकों  से  व्यवहार  करते
 इसलिए  मैं  कहना  चाहूगा  कि  निजी  उद्यमियों  को  इसमें  लाने  से  पहले  जो  नियम  बनाए  जाएं  वे
 सख्त  बनाए  जाएं  ।  यदि  कोई  निजी  उद्यमी  श्रमिकों  का  शोषण  करता  है  तो  उसके  लिए  सस्तः
 कानून  क्‍नाया  जिससे  मजदूरों  का  शोषण  न  हो  सके  ।
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 सम्रा्पति  मुके  कह  कहते  हुए  द्रुल  कहीं  होगा  कि  अभी  जितने  भी  सरकारी  हक्रम
 भेरी  जानकारी  के  अनुसार  उनमें  से  बहुत  से  बन्द  पड़े  हैं  या  खरा  पड़े  डी  मर  ?  पड़े  हें॥  इसका

 जिम्मेद्धर  कोन  है  ?  मैं  हिन्कुस्वान  जिक  में  एक  श्रत्तिक  की  हैसियत  से  का  करता  हुआ  ग्द्धां  आमा
 हूं  ओर  उच्च  अनुमव  के  अ्वार  पर  बताका  झआहता  हुं  कि  इसका  जिम्पेदार  मंगरेजमेंट  है॥  मैतेलमेंट
 अपने  छु्ो-आराम  के  लिए  ऋहर  ट्रेनिंग  करते  के  लिए  जाते  हैं  और  इस  पर  अहृत  खर्च  होता  है  ।
 वे  जिस  ज़रह  से  काम  करना  चाहते  भमिक  दूसरी  तरह  से  कास  करना  अऋहता  है  4  उद्योभों  में
 प्र/कटिकल  और  दोनों  तरह  का  काम  होता  चाहिए  ।  अधिकारीसण  श्यक्रेरिटिकल  कायम
 कश्णा  चाहने  हैं  और  मजदूर  अब्टिकल  काम  करना  चाहते  दोनों  के  बिकार  अलग-अलग  होते  से
 मतमेद  पंदा  हो  जाते  हैं  और  कारखाने  में  घाटा  शुरू  हो  जाता  है  ।

 आज  मैनेजमेंट  में  मजदूरों  की  मागीदारी  की  बात  कही  जाती  हमने  इस  नीति  के  तहत
 वर्षों  त्तत  काम  किया  अधिकारी  जिस  तरह  से  अपनी  लाईन  पकड़ने  मजदूरों  के  साथ

 दुब्यंबहार  करने  जिपके  कारण  कारखाना  अमी  घाटे  की  तरफ  गया  तो  लैकिन  घी  रे-धीरे

 जा  रहा  है  ।

 3.90  स०  प७०

 इसी  तरह  से  दूसरे  कारखानों  में  भी  ऐसे  ही  होता  है  ।  मैं  यह  जानता  हू  क्ति  जो  उपक्रम  है
 उसमें  अधिकारी  ज्यादा  लगते  हैं  और  प्राईवेट  में  अधिकारी  कम  लगते  हें  भुकाफ्ा  वह  निश्चित  ऋूघ  से

 लेकिन  हमारे  देश  की  जो  बेशेजगारी  है  वह  दूर  नहीं  होगी  ।  मैं  चाहू क्र  इस्ल  नीज्षि  को  लागू
 करने  के  पहले  इध  बात  को  ध्शन  में  रखा  जाए  कि  हमारे  देग  की  बेतेजगारी  न  कढ़े  और  अजदूसों
 की  छंटनी  न  हो  ।

 मैं  आपसे  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जो  आधुविकीकरण  किया  ग्रयाया

 किया  जा  रहा  गांवों  के  मजदूर  या  गांवों  के  नागरिक  अनपढ़  होते  वे कहां  आधुनिकीकरण  की

 शिक्षा  पर  चल  थे अपना  नहीं  पायेंगे  ।  जहाँ  मी  ऐडवर्टाइजमेंट  होता  है  और  पोस्टें  निकती  हैं

 शैडयल्ड  कास्टस  और  दयोडयूल्ड  ट्राइब्स  के  लिए  उसमें  इतनी  हाइलो  क्वालीफिकेशन  मांगी  जाती  है

 कि  ये  इसको  फलफिल  नं  कर  सकते  और  कहा  जाता  हैं
 कि  आपके  लिए  जगह  निकली  आपको

 एपाइ  टर्मेट  दिया  जाएगा  ।  लेकिस  वास्तव  में  उनको  मिलता  नहीं

 3.01  श्र०  Go

 शरद  दिश्ले  पीठास्तोव  हुए  ।)

 इस  प्रकार  का  जो  नया  तरीका  चालू  किया  है  उसमें  वास्तव  में  निश्चित  रूप  से  श्रमिकों  की

 छटनी  होगी  ।  मैं  चाहूंगा  इस  प्रकार  के  उपक्रम  लगाने  के  पहुले  उन  मजदूरों  का  श्री  ध्यान  रखा  जाए
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 _  -  ररररररर पट्॒पपफपपभप्तरपभपपप/।ण/णे

 जो  पिछड़े  वर्ग  के  पिछड़  क्षंत्रों  में  रहते  हैं  और  अनपढ़  हैं  ।  अमी  जितने  मी  कारखाने  लग  रहे

 उन  कारखानों  में  जो  अनपढ़  मजदूर  हैं  या
 कम  पढ़े  लिलें  मजदूर  हैं  उनके  नसीब  में  नौकरी  नहीं

 कारखाने  तैयार  होने  तक  उन  श्रमिकों  से  काप  लिया  जाता  है  चाहे  वे  दस  रुपये  प्रतिदिन  पर

 काम  करें  या  20  रुपये  प्रतिदिन  पर  ।  कारखाना  पूरा  होने  तक  उनको  जगह  मिल  जाती  लेकिन

 ज्यों  कि  कारख्ना  चालू  होता  है  उस  वक्त  उसकी  छंटनी  हो  जाती  है  और  नये  तरीके  के  लोग  आ

 जाते  उस  क्षेत्र  के  लोग  मन  में  क्या  सोचते  हैं  ?  वे  सोचते  हैं  कि  इस  का  रखानों  को  तंयार  करने

 में  हमने  मेहनत  किसी  की  जान  मी  चली  जाती  है  और  कारखाना  पूरा  होने  के  बाद  दूसरे  लोग

 आकर  वहां  नौकरी  करना  शुरू  कर  देते  हैं  ।  निश्चित  रूप  से  उस  क्षंत्र  के  नागरिकों  के  मन  पर  बड़ी

 चोट  लगती  उन्हें  अफसोस  होता  है  ।

 मैं  इस  मौके  पर  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  प्रकार  का  कारखाना  तैयार  करते  वक्‍त  जो

 मी  नया  कारखाना  उसमें  यह  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  क्षत्रीय  लोगों  को  भी  उसमें  लगाया

 जिससे  उनकी  गरीबी  दूर  हो  सके  ।

 हमारे  देछा  में  ठेकेदारी  प्रथा  जिसका  विरोध  बहुत  सभी  संगठनों

 मजदूंर  वर्गों  ने  इसका  विरोध  लेकिन  ठेकेदारी  प्रथा  समाप्त  नहीं  हो  रही  है  बल्कि

 दुगुनी  होती  जा  रही  ठेकेदारी  प्रथा  में  मजदूरों  का जिस  तरह  शोषण  होता
 उनसे  काम  लिया  जाता  है  और  कमी-कभी  तो  चार  पांच  महीने  काम  कराने  के  बाद  उनको

 ऐसे  ही  मगा  दिया  जाता  बिना  तनख्वाह  दिये  भगा  दिया  जाता  इसलिए  मैं  चाहूंगा
 कि  श्रमिक  नीति  ऐसी  बनाई  जाए  ताकि  इस  तरह  से  जो  शोषण  होता  जो  शोषण  करते  हूँ
 उनके  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  की  जा  राजस्थान  में  वंसे  तो  बहुत  ऐसे  कारखाने  होंगे  ।

 राजस्थान  में  सवाई-माधोपुर  में  जयपुर  सीमेंट  फैक्टरी  पांच  सालों  से  बन्द  पड़ी  वहां
 बराबर  लगे  हुए  श्रमिकों  की  हाजरी  ली  जा  रहो  सायन्न  बजाया  जाता  है  और  कमी  वर

 गैर-हाजिर  होता  है  तो  उनकी  इन्क्वायरी  की  जाती  उसको  सस्पेंड  किया  जाता  है  किन्तु  तनख्वाह
 के  नाम  पर  उनको  आज  तक  नया  पप्ता  भी  नहीं  दिया

 सभापति  मैं  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  आजादी  के  पहले  जिस  प्रकार
 से  नहीं  लेकिन  आजादी  मिलने  के  बाद  भी  इस  प्रकार  का  मजदूरों  के  साथ  व्यवहार  हो  *हा  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  मे  कहना  चाहूंगा  कि  सीमेंट  फंक्टरी  के  श्रमिक  यहां  आये  हुए  हैं  और  इस
 सम्बन्ध  में  आपसे  बात  करेंगे  '  इसकी  पूरी  तरह  से  जांच  करें  कि  इस  तरह  से  क्‍यों  हो  रहा  है  ।
 राजस्थान  एक  पिछडा  हुआ  इलाका  है  इसलिए  वहां  कोई  बडा  उद्योग  नहीं  लगता  और  वहां  पर
 कई  तरह  के  खनिज  पदार्थ  उन  खनिज  पदार्थों  को  निरालने  के  लिए  प्राईवेट  या  सरकारी  उपक्रमों
 को  चालू  किया  जाना  चाहिए  जिससे  राजस्थान  में  पिछड़े  वर्ग  को  कुछ  लाभ  हो  सके  ।
 आदिवासी  क्षेत्र  में  कोई  भी  छोटा-बड़ा  उद्योग  नहीं  है  ।  जंगलों  से लक॒ड्दी  काटकर  और  कोयला
 बेचकर  उस  क्षत्र  के  लोग  अपना  गुजारा  चलाते  अब  एक  समय  खाने  के  लिए  अनाज
 और  मजदूरी  नहीं  उस  क्षेत्र  में  सीमेंट  का  पत्वर  बहुत  ही  हैं  और  कई  तरहू  का
 स्टोन  और  मारबवल  इस  प्रकार  के  घातुओं  को  निकालने  के  लिए  उस  क्षंत्र  के  पिछड़े  हुए  वर्ग
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 को  लाईसेंस  दिया  जाए  और  उनको  जो  लोन  और  सब्सिडी  मिलती  वह  दी  जानी  चाहिए  जिससे
 वे  लोग  अपने  पंरों  पर  खड़े  होकर  के  जीविका  चला  मैं  यही  मांग  कर  रहा  हुਂ  कि  उस  क्षात्र
 में  छोटे  उद्योग  लगाए  जाएं  जिससे  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  लाम  मिल  मैं  हस  सबजेक्ट  से
 थोड़ा  दूर  जा  रहा  हू  ।  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहुंगा  कि  आयकर  की  सीमा  22  हजार  से
 ऊपर  करनी  चाहिए  पेट्रोल  का  माव  आपने  बढ़ाया  मजदूर  और  छोटे  किसान
 मोटर-साइकिल  चलाते  हैं  क्योंकि  उनको  दूध  और  सब्जी  बेचनी  होती  है  पंट्रोल  के भाव  बढ़ने  से

 उन  पर  मार  पड़ी  ओर  दूसरी  तरफ  इनकम  टैक्‍स  की  सीमा  नहीं  बढ़ी  ।  आज  कल  दो  हजार  से  नीचे
 कोई  मजदूर  नहीं  मिलता  अगर  तन्ख्वाह  बढ़ती  है  तो  वह  इनकम  टंत्रस  में  कट  जाती  है  और
 मोटर  साइकिल  का  खर्चा  हो  गया  तो  मजदूरों  पर  इसका  बोझा  पड़  गया  ।  मैं  यह  मांग  करूगा  कि
 कम  से  कम  इनकम  टेक्स  की  सीमा  35  हजार  तक  की  जानी  चाहिए  जिससे  छोटे  वर्ग  और  मजदूर
 के  ऊपर  इसका  वजन  न  हो  ।  हप  और  आप  नई  दिल्‍ली  के  कनाट  प्लेस  में  जाते  हें  और  वहां  पर  12
 से  18  रुपए  तक  की  आइसक्रीम  खाते  दो  मिनट  में  आइसक्रीम  खास  खाकर  डब्बी  फेक  देते
 लेकिन  कारखानों  में  या  खेती  पें  जो  काम  करता  है  उसको  दिन  मर  काप्र  करने  के  बाद  दस  से  बारह
 रुपए  तक  मिलते  हमें  सूती  उद्योग  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  से  बात  करने  का  मौका  मिला  ।
 राजस्थान  में  मिनिमम  वेज  2  रुपए  हमने  कहा  कि  उनको  22  रुपये  मिनिमम  वेज
 लेकिन  लाख  कोशिश  के  बाद  भी  उनको  नहीं  दिया  चौदह  रुपए  के  ऊपर  नहीं  माने
 और  कहा  कि  कारखाना  बन्द  कर  मजबूरी  से  उन्होंने  ।8  रुपये  किन्तु  जहां
 दिया  जाता  है  वहां  10  रुपया  दिया  जाता  हमारा  एग्रीमेंट  18  रुपये  का  जबकि  वह
 भी  गलत  22  रुपये  होना  चाहिए  था  |  लेकिन  वे  10  रूपये  ही  देते  हैं  और  मजदूर  18  रुपये  पर

 अंगूठा  लगाकर  10  रुपये  ले  जाता  है  इस  मजबूरी  को  आज  लोगों  को  खाने  के  लिए  एक  दिन
 में  ।8  की  जगह  ।0  रुपये  मिलते  हैं  और  वही  यहां  आइमक्रीम  पर  32  रुपये  खर्च  कर  देते  हैं  ।
 आप  तुलना  कीजिए  कि  हमारे  देश  के  लोग  किस  तरह  से  जीवन  जीते  हैं  और  उनके  लिए  हम  कुछ
 नहीं  सोचते  हैं  ।

 हमारे  विपक्षी  साथियों  ने  देश  में  कई  तरह  के  आन्दोलन  हमने  कांग्रेस  पार्टी  ने
 भी  चलाये  ।  राम  मन्दिर  के  नाम  से  आन्दोलन  चला  हम  10  रुपये  वाली  बात  करते  हैं  तो  वे  ही
 लोग  राम  मन्दिर  आन्दोलन  में  मारे  जाते  हें  और  कशी  वे  दूसरी  पार्टी  के साथ  चले  जाते  यहां
 भी  इनका  क्षोषण  होता  एक  बार  मेरे  को  वोट  दे  दिया  तो  दूसरे  वाले  ने  कहा  कि  हम  तुम्हारा
 काम  नहीं  क्योंकि  तुमने  हमें  वोट  नहीं  दूसरी  बार  उन्होंने  उसको  वोट  दिया  तो  हम
 कहेंगे  कि  हमें  वोट  नहीं  दिया  इसलिए  हम  तुम्हारा  काम  नहीं  करेंगे  ।  मैं  यह  बात  इसलिए  कह  रहा
 हूं  कि  अगर  उसका  कोई  मी  काम  नहीं  करेगा  तो  वह  कहां  जायेगा  ।  इसलिए  जो  हमारी  नीति  है
 चाहे  सत्ता  पक्ष  की  हो  या  सामने  बेठने  वाले  विरोधी  दलों  की  यह  नीति  नहीं  होनी  चाहिए  ।
 प्रजातंत्र  में  वोट  दिया  जाता  है  चाहे  पक्ष  में  दिया  जाये  या  थिपक्ष  यह  मतदाता  का  अधिकार
 लेकिन  हमारे  यहां  इस  प्रकार  की  भावना  चलती  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  राजस्थान  सरकार
 आजकल  क्‍या  कर  रही  है
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 साकाबाता  महोकम  :  आपका  समया  फूस  समाष्त  करें  ।

 री  भेझूं  खाल  बोल  :  वहां  पंचामतें  गंग  कर  दीं  ओर  चुनाक  नहीं  करे  मधे  ।  अबः  पंचाबतरों

 का  पुनग्रंठत्न  जा  स्ाजनीतिक  ढ्वंप  की  गाबनता  से  ढुपरी  पंचायत  का  म्लंचः  तीखरी

 पंचाग्रव  मिल्क  जबकि  द्मव  दो  पंतनायतें  बह  बता  रहा  कि  कंसे

 इम  लोगों  का  पर्ेषण  है  ।  प्रकार  जे  भावन्त्र  देश  में  लोगों  की  लो फिर  उन  मसीक्ों

 का  क्य  होगा  +£  पंचायत  समित्ति  के  स्सचिकों  का  ट्रांसकर  कर  दिया  जाता  और  पटवा  स्पतिं  कर

 द्रांसफर  किया  जा  रहा  है  +  यह  वाजनीतिक  ढूं  क  की  मावज्य  से  छल  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  कह  रहफ  हूं
 हम  लोग  आखिर  क्‍या  करना  हूँ  +  प्रजातंंत्रिक  तरीके  से  चुनाव  छेता  लेकिन  छूष  की

 भावना  से  गरीबों  परेझ्ञान  करते  हूँ  ।  इस्ललिप  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  ट्राइवल  क्षेत्र  में

 नहीं  जमीन  नहीं  है  मैं  उद्योग  मन्त्री  जी  से  चाइंगा  कि  आप  मेहरबानी  राजस्थान
 तरफ  ध्यान  रखें  और  लघु  उद्योग  तथा  कुटीर  वहां  पर  खासकर  ट्राइब  में
 लगायें  और  वहां  पर  छोटे-बड़े  उद्योग  बगाने  की  व्यवस्था  ;  म्रस्वबल  का  काम  वहां  पर

 ट्राइबल  एरिया  के  लोग  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  उनकी  आर्थिक  स्थिति  ठीक  न  के  कारण  उस
 मारबल  की  खानों  को  वे  चला  नहीं  पाते  हैं  ।  वे  कुल  कारीगर  हैं  यदि  उनकी  अधिक  स्थिति  में

 सहयोग  दिया  जायेग्र  तो  वहां  मारबल  उद्योग  में  काम  करके  वे  अपने  उद्योग  चला  सकते

 अन्त  में  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपने  मूक  दोंलने  का  जो  समय  दिया  उसके

 लिए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 थी  मुकुल  कान  कुल्ण  बासनिक  :  सभापति  मैं  उद्योग  मंत्रालथ  की
 दानों  की  मांगों  का  सगर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  कल  जो  शक्तियां  सोवियत  सं  कीं  पूर्ण
 व्यवस्था  को  कायम  रखने  का  समर्थन  करती  हैं  उन  ग्लासनोस्तः  ओर  पेरेस्वबेइका  का
 प्रमाव  हावी  आज  भारत  अपनी  व्यवस्था  के  ढांचे  में  आमूल  परिवर्तन  लाने  के  कगार  पर  है  ।
 अतीत  के  अनुमवों  से  हमने  अब  यढ  सलौखा  है  कि  कुछ  सुघरात्मक  उपाय  किये  जाने

 ये  उपाय  इपलिए  स्वागत  करने  योग्य  हूँ  इसमें  जितने  भी  परिबतंन  हो  रहे  फिर
 भी  आँछ्लोंगिक  1948  का  मूल  उदूं द्य  अभी  ज्यों  का  त्यों  है  तथा  इस  व्यवस्था  में  उद्देइबों
 प्राप्त  करने  के  लिए  कुछेक  परिवर्तन  किये  जा  रहे  हैं  ।

 नयी  सरकार  ने  अपनी  लाइसेंस  निवेश  बिदेश  औद्योगिकी  स्पतरकंजनिक
 क्षेत्र  की नीति  तथा  एम०  आर०  टी»  पी०  अधिनियम  में  अनेक  परिवतेन  किये  पिछले  को
 से  हम  इस  मंत्रालय  मांगों  पर  चर्चा  कर  रह्दे  है  ।  तथा  कई  माननीय  ने  ओद्योकिक
 नीति  कें  बारे  में  ही  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।  इसका  विरोध  करने  वाले  न्ीकि  कय

 पूरी  तरह  से  विरोध  किया  है  तथा  कुछेक  ऐसे  मी  सदस्य  थे  जिन्होंने  इसका  पूरो  तरह  से  समथंन
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 किया  था  |  मैं  इस  आलोचना  से  सहमत  नहीं  हूਂ  कि  अब  कांग्रेस  सरकार  ने  औद्धोंगिक  नीति  के
 सम्बन्ध  में  नेहरूवादी  थ्िचारघारा  को  छोड़  दिया  क्यफी  समय  पूर्व  जब  पंडित  नेहरू  ने  औद्योगिक
 नीति  बनाई  थी  इत  समय  यह  आलोचना  की  जा  रही  थी  कि  महात्मा  गांधी  की  इच्छाओं  की  उपेक्षा
 की  कऊ  रह्नी  है  तथा  पड़ित  नेहरू  बिल्कुल  जिनमे  सिद्धान्त  तथा  क्चिरघारा  लेकर  आये  जिस
 समझ  इन्दिराः  जी  ने  इसमें  कुछेक  परित्रतत  किये  ले  समय  मो  ऐपी  हीः  आलोचना  मई  थी

 यहू  कहा  गया  का  कि  नेहरू  जी  ने  कुछ  मी  राष्ट्र  को  सर्मत  किया  था  इन्दिराजी  ने  कह
 सब  छोड़  दिया  था  |  जब  सजोव  जी  नयी  नक्त  लाये  थे  तो  उस  समय  मी  ऐसे  ही  वक्‍तव्य  दिये  मय
 ये  ।  इस  समय  मी  जक  नर्सतह  राव  के  नेतृत्व  कली  यह  नयी  सरकार  यह  लेकर  आयी

 कैफे  बक्तव्य  दिये  जा  रहे  हैं  कि  कांप्र ेझ  ने  नेहरूवादी  विचारधारा  का  त्यक्ा  कर  दिया

 कास्तब्क़रिता  यह  है  देश  की  आवश्यकत्मओं  के  अनुरूप  इस  नीति  में  लगातार  तथा  घीरे-घीरे

 परिक्‍तंन  हु  भा

 कुदैक  सदस्यों  ने  बह  मी  कहा  है  कि  हमते  सं  विवान  की  प्रस्तावना  यें  उल्लिलित  खिद्धांतों

 की  उपेक्षा  की  परन्तु  यह  सच्चाई  नहीं  है  ।  प्रस्तावना  में  विशेष  रूप  से  उल्नेख  किया  गया  हैं  कि

 भारत  एक  प्रमुसत्ता-सम्पन्न  समाजवादी  घमेनिरपेक्ष  लोकतात्त्रिक  गणराज्य  है  तथा  यह  अपने  नागरिकों

 के  लिए  अन्य  बातों  के  अलावा  सामाजिक  तथा  आधिक  न्यायਂ  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इसके

 अतिरिक्त  राज्यों  के  नीतिनिदेशक  रिद्धान्तों  के  अनुच्छेद  39  में  स्पष्ट  रूप  से  क्‍ताया  गया  हैं  कि

 किसी  समुदाय  के  मौंतिक  संसाधनों  पर  नियंत्रण  तथा  उसके  मालिकाता  हक  का  वितरण  इस  प्रकार

 से  किया  जाये  ताकि  आम  आदमी  को  मलाई  में  वह  सहायक  हो  तथा  आर्थिक  व्यवस्था  का  संचालन

 करते  से  सम्पत्ति  केवल  कुछ  लोगों  के  हाथों  तक  ही  सीमित  होकर  रह  जाये  तथा  उत्पादन  के  साधनों

 से  आम  का  अहित  न  संविधान  के  अनुच्छेद्ों  को  उद्धृत  करते  सदस्यों  ने  कहा

 था  कि  हमने  इन  सिद्धांतों  की  उपेक्षा  की  हैं  ।  24  जुलाई  समा  के  समक्ष

 प्रस्दुत  गई  ओद्योगिक  नीति  में  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  कि  सरकार  की  नीतियां  तथा

 प्रक्रियएं  इस  प्रकार  की  होनी  त।कि  उद्यमियों  को  अपने  प्रयातों  में  सहायता  मिल  सके  ।

 केवल  तभी  किया  जा  है  जबकि  सरकार  उस  पर  नियंत्रण  रखने  वाली  अपनी  मूमिका  को

 बदलकर  उसके  स्थान  पर  कानूनी  दिवकतों  को  समाप्त  करके  आवश्यक  प्रक्रिया  में  बदलाव  करके  ऊन्हें

 अपनी  सहायता  तथा  मार्ग  दष्शत  प्रदान  करे  ।

 मेरा  क्रिशवसस  है  सबसे  अच्छी  ही  वह  होली  है  जो  कम  निमंत्रण  रखे  ।

 जितका  अधिक  हुम  नियंत्रण  रस्केंगे  ।  इलनी  अधिक  समस्काएं  वा  बाध्याएं  आयेंगी  ।  लाइसेंस

 नीति  को  बदलਂ  दियाਂ  गया  इसकी  आलोचना  भी  हुई  परन्तु  पहले  कजी  लाइग्रेंस  पद्धति  में

 हम  जानते  हैं  कि  किस  तरह  कीः  दिकततें  आती  थीं  +

 के  सरकार  हारा  आरूम  किये  गये  अन्य  उपसक  विज्षेब्र  रूवਂ  से  पू'जी  निकेकः  तथा  देश

 में  विदेशी  औद्योगिकी  को  प्रोत्साहन  देने  की
 आवश्यकता  के  बारे  में  कुछ  कहना  च'हू

 इससे  पूवव
 हमने  विदेशी  पूंजी  निवेश  तथा  प्रौद्योगिकी  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कुछेक  प्रयास  किये
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 परन्तु  इसका  बहुत  अच्छा  अनुभव  नहीं  रहा  है  अतएव  विदेशी  पू'जी  निवेश  की  मागीदारी  बहुत  बढ़
 गई  है  अर्यात्‌  जो  कि  चालीस  प्रतिशत  से  बढ़कश  51  प्रतिशन  और  इससे  भी  अधिक  हो  गई  है  तथा

 यह  सो  प्रतिशत  तक  बढ़  सकती  है  तो  ऐसी  परिस्थतियों  में  मैं  सरकार  को  सतरक  करना

 भारतीय  रिजवं  बेंक  के  उस  प्रतिवेदन  में  जिसमें  विदेशी  सहयोग  के  साथ  करार  करने  वाली

 चुनिंदा  कम्पनियों  के  काये  निष्पादन  के  बारे  में  बताया  गया  यह  निष्क्ष  है  कि  विदेशी

 मुद्रा  अजित  करने  का  जो  अनुमान  लगाया  गया  था  उसे  पूरा  नहीं  किया  गया  मैं  विभिन्‍न

 कम्पनियों  के  विस्तृत  आंकड़ों  में  नहीं  पड़ना  चाहता  परन्तु  इसका  बहुत  अच्छा  अनुमव  नहीं  रहा  है  ।

 विदेशी  पूंजी  निवेश  तथा  प्रौद्योगिकी  के  लिए  जाने  वाले  प्रोत्साहन  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 परन्तु  इसी  के  साथ  मैं  यह  कहना  चाहूगा  कि  जब  अपने  उद्योगों  में  हम  विदेशी  पू'जी  निदेशकों  को
 आमंत्रित  करने  की  सोच  रहे  उत्त  स्थिति  मे  हमें  यह  सतकंता  बरतनी  होगी  कि  इन  बहुराष्ट्रीय
 निगमों  द्वारा  बनाये  जाने  वाले  उत्पाद  मारतीय  उद्योग  द्वारा  बनाये  गये  वेसे  ही  उत्पादों  के  साथ
 प्रतिस्पर्धा  करने  तो  नहीं  जा  रहे  हैं  ।  मारतीय  उच्चोग  द्वारा  बनाये  गये  बुछेक  उत्पाद  होंगे  जिन्हें
 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  उत्पादों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करनी  होगी  ।  परन्तु  यदि  हम  बहुर्राष्ट्रीय  निगमों
 को  विभिन्‍न  वस्तुएं  बनाने  की  +नुभति  देने  का  विचार  कर  रहे  तो  निश्चित  रूप  से  लघु  उद्योगों

 द्वारा  बनाये  जा  रहे  उत्पाद  बहुराष्ट्रीय  नियमों  द्वारा  बनाये  जायेंगे  तथा  उपर  स्थिति  में  हम  जितनी
 अधिक  प्रतिस्पर्धा  चाहते  है  उतनी  प्रतिस्पर्धा  नहीं  हो  वह  प्रतिस्पर्धा  को  समान  स्तरीय
 कम्पनियों  के  मध्य  की  नहीं  होगी  बल्कि  वह  प्रतिस्पर्धा  विकरत्तित  तथा  अद्धं-विकसित  के  मध्य  की

 होगी  ।  वह  प्रतिस्पर्धा  विशेष  सुविधा  प्राप्त  तथा  सुविथा  विहीन  कम्पनियोंक्रे  मध्य  होगी  तथा  वह
 एक  न्यायसंगत  प्रतिस्पर्धा  नहीं  होगी  ।

 ऐसी  परिस्थितियों  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  मारतीय  उद्योग

 बहुराष्ट्रीय  नियमों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  तो  इसके  लिए  आपको  और  अधिक  सुविधायें  तथा  छूट
 देनी  होगी  ताकि  मारतीय  उद्योग  उसी  स्तर  पर  पहुंच  सके  जहां  पर  वे  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  साथ
 समान  स्तर  पर  प्रतिस्पर्धा  कर  सके  तथा  जब  तक  हम  एऐंसा  नहीं  कोई  भी  एसी  प्रतिस्पर्धा  एक
 असमान  स्तरीय  तथा  अनुचित  प्रतिस्पर्धा  होगी  तथा  ऐसी  प्रतिस्पर्धा  में  हमारे  देश  के  जो  उद्योग  अभी
 विकसित  से  हो  रहे  उनका  विकास  से  रुक  जायेगा  तया  मेरे  विचार  से  सरकार  की  ऐसी
 इच्छा  नहीं  है  ।

 इस  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहू गा  कि  जब  बहुराष्ट्रीय
 निगमों  को  भारतीय  उद्याग  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  दी  तो  उन  निगमों  को  यह  वचन  देगा
 होगा  कि  उनके  द्वारा  निर्मित  किये  गये  उत्पादों  का  प्राथमिक  तोर  पर  निर्यात  किया  जिससे
 हम  विदेश  मुद्रा  अजित  करेंगे  जिसकी  इस  समय  हमें  इतनी  अधिक  आवश्यकता  है  ।

 शी  सुदर्शन  राय  चोधरोी  :  यदि  वे  कोई  वचन  नही  तो  क्या  नीति  होगी  ?

 सभापति  महोदय  :  उन्हें  बीच  में  रोकिए  मत  ।
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 झी  सुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  जब  आपको  बोलने  के  लिए  कहा  जाए  आप  तमी  बोलिए  ।

 समापति  महोदय  :  अपना  माषण  जारी  रखें  ।

 भरी  मुकुल  बालकृष्ण  बासनिक  मैं  समझता  हूं  कि  जब  तक  हम  ऐसे  मानदण्डों  का

 निर्धारण  नहीं  कर  तो  के  साथ  जिस  प्रकार  का  हमारा  अनुमव  रहा  चूकि  जहां
 पर  मानदण्डों  का  पालन  नहीं  किया  जहाँ  पर  निर्यात  सम्बन्धी  आश्वासनों  को  पूरा  नहीं  किया
 जाता  तथा  जहां  पर  ये  बहुराष्ट्रीय  निगम  एक  उद्योग  होने  के  स्थान  १र  व्यापारिक  घराते  का  रूप  ले

 लेते  तो  ऐसी  स्थिति  तो  उत्पन्न  होगी  ऐसी  स्थिति  को  आने  से  किसो  मी  कौमत  पर  रोका  जाना

 चाहिए  ।

 ऐसी  आलोचना  की  जाती  रही  है  कि  सरकार  ने  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रति  अपनी

 नीति  को  बदल  दिया  है  ।  हमारी  सरकार  का  यह  विचार  रहा  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  की  पहले  जो

 भूमिका  उन्हें  वही  मूमिका  अभी  मी  निभाते  रहना  होगा  |  परन्तु  जहां  पर  गलतियां  हुई

 जहां  अक्षमता  जहां  पर  कुछ  ख्वामियां  इन  खामियों  को  दूर  करना  होगा  ।  हम  अपने

 यहां  अक्षम  संगठन  को  सहन  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  सावेजनिक  क्षेत्र  में  अक्षम  रुग्ग  इकाईयां  हम

 यह  नहीं  चाहते  कि  ऐसे  रुग्ण  उद्योग  को  ऐसी  ही  स्थिति  में  बने  रहने  दिया  जाये  ।  इसी  प्रकार  से  हम

 यह  भी  नहीं  चाहते  कि  सरकार  द्वारा  जिस  तरीके  से  निजी  क्षेत्र  से  रुग्ण  उद्योग  का  नियंत्रण  अपने

 हाथ  में  लिया  गया  तथा  सा्वेजनिक  क्षेत्र  द्वारा  उ्से  अपने  हाथ  में  लिये  जाते  पर  जोर  दिया  गया  ।

 इसीलिए  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  होनी  यदि  हम  उन्नति  करना  तथा  आगे  बढ़ना

 चाहते  यदि  हम  तेजी  से  आगे  बढ़ना  चाहते  तो  हमें  का  कुशलता  प्राप्त  करनी  ही  होगी  ।  जब

 तक  हम  अपने  कार्य  करने  के  तरीके  में  |कार्यकुशलता  नहीं  तब  तक  हमें  सफलता  नहीं  मिल

 सकती  ।

 सभा  के  समक्ष  रखी  गई  नीति  में  कुछेक  सुझाव  दिये  गये  हैं  जो  मेरे  विचार  से  राष्ट्र

 को  उद्योगों  को  तेजी  से  विकाम  की  तरफ  ले  जाने  में  सहायक  परन्तु  इस  नीति  का

 कार्यान्वयन  स्वाभाविक  रूप  से  इस  बात  पर  निममेर  करेगा  कि  किस  प्रकार  की  बुनियादी  सुविधाएं

 हम  उन्हें  देने  जा  रहे  हैं  तथा  उद्योग  के  लिए  क्रिस  प्रकार  की  निवेश  सुविधा  तथा  मानव  संसाधन

 विकास  सृविधाएं  प्रदान  की  मैं  नहीं  समझता  कि  देश  में  बुनियादी  सुविधाओं  के

 विकास  के  लिए  दजट  प्रावत्रान  इतने  पर्याप्त  हैं  जिनसे  एक  ठोस  बुनियादी  ढांचे  का  विकास

 किया  जा  सकता  है  ।

 पिछले  एक  वर्ष  में  बजट  प्रावधानों  में  कोयले  के  लिए  केवल  2.5  विद्युत

 के  लिए  5.5  टेलीफोन  के  लिए  9  परिवहन  के  लिए  1.6  प्रतिशत  तथा  रेलवे  के

 लिए  6.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  मैं  वहीं  समझता  कि  हम  इजते  कम  प्रावधानों  से  हमारे  यहां  एक

 पर्याप्त  रूप  से  बुनियादी  ढांचा  होगा  तैयार  कर  सकते  हूँ  जिससे  उद्योगों  को  तथा  वढ़ावा
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 मिल  सकेगा  और  भोदपोणिक  न्ड्रेज्ि  में  निर्धास्त  क्रिये  गये  लक्ष्जों  को  ऋप्त  किला  ज  मैं  नहों
 समझता  कि  ऐसे  अक्षय  बुनियादी  ढांचे  से  हम  अपने  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।

 उद्योग  के  लिए  ऋण  उपलब्ध  कराने  के  रास्ते  में  कई  अड़चरनें  मैं  उन  सब  पर
 क्स्तार  से  चर्चा  नहीं  करना  प-न्तु  मैं  यह  ववाहता  हू  कि  सशकार  बल  उदयहेस  तथ्या  दूमरे
 उद्योगों  के  लिए  ऋण  के  उपलब्धि  शुनिश्चित्त  करे  |ललाईसंस  अकाली  समाप्त  करने  तथा
 करण  की  नति  और  दूसरी  सुविधाएं  उपलब्ध  करबाना  एक  सराहनीय  कदम  है  प्रन्तु  जब  लक  हम
 इसके  लिए  पर्याप्त  चऋएण  शुविधा  सुतिश्चित  नहीं  हमें  इसमें  सफलता  नहीं  मिलेगी  )

 आप  को  बार-बार  घण्टी  बजानी  पड़  रही  है  ।  इसलिए  मुझे  इस  बात  की  चिन्ता
 दे  कि  क्या  मैं  अपनी  बात  पूरी  कर  पाऊंगा  अथवा  नहीं  ।

 मैं  केवल  एक  दो  बातें  ही  कहूंगा  ।  सैें  एक  यिछड़े  हुए  क्षेत्र  से  चुत्त  कर  आय  हु  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  एक  पिछड़े  हुए  राज्य  से  नहीं  ।

 थी  मुकुल  घालकुण्ण  वसनिक  :  एक  उन्नत  राज्य  परन्तु  एक  फिछड़े  हुए  क्षेत्र  श्षे  आया  हु
 1

 मैं  विदर्म  से  शखुन  कर  आसा  हू  1

 उदारीकरण  तथा  लाईवैंस  नीति  में  परिवर्तंत  के  कारण  उद्योग  को  काफी  प्रोत्साहन
 मिलेगा  ।  परन्तु  इसके  साथ-साथ  सरकार  को  ऐसे  उपाब  भी  करने  होंगे  जिससे  कि  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में

 ओऔदयोगिक  विकास  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ॥  आ्िक  सर्वेक्षण  में  वष॑  1988-89  से  ले  कर  वर्ष
 1990-91  तक  जारी  किए  गए  आह्यय  पत्रों  सम्बन्धी  आंकड़े  दिए  गए  वर्ष  1988-89  के  दौरान
 1255  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  जिन  सें  रो  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  से सम्बन्धित  आश्यय  पत्रों  की  संख्या
 610  वर्ष  1989-90  के  दौरान  1155  आशय  फ्त्र  जारी  करिए  गए  तथा  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  से
 सम्बन्धित  यह  सख्या  550  थी  तथा  वर्ष  1990-91  के  दौरान  937  आशय  पत्र  जारी  किए  गए
 तथा  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  इतकी  संख्या  399  श्री  ।  हमें  सीम।वर्ती  क्षेत्रों  मे ंसाघाजिक  तनाव
 के  कारणों  का  भी  पता  लगाना  होगा  |  आन्क्र  उड़ीबा  तथर  मध्य  प्रदेश  में  भब्ससलवशद  के  पन

 फ्ने  के  क्या  कारण  हैं  ?  देश  के  कुछ  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंअलक्लबबादी  म.तिविक्षियों  के  क्या  कारण  हें  ?-
 देश  के  पूर्वोच्चर  माय  में  अशःन्त्र  कर ेक्या  कारण  हैँ  ?  देश  के  पिछड़े  हुए  क्षत्रों  में  तनाव  क्यों  है  ?

 इन  सामपश्विकर  तनावों  के  मूल  कारणों  पर  हमें  जिवार  करना  होगा  और  मेरे  विचार  जँ  इस  प्रकाड

 की  बतिविध्चियों  का  मुख्य  कयरण  इन  क्षंत्रों  में  ओऔदयोशिक  क्कास  की  कमी  है  ।  ससकार
 को  इन  क्षेत्रों  क ेऔद्योगिक  विकास  के  लिए  विज्वचिष्ट  योजना  तथा  समुचित  उपाय  अपनाने  होंगे  4

 इसके  साथ-साथ  हमें  कृषि  व्यवसाय  में  लगे  एक  वर्ग  को  उद्योग  की  ओर  मोड़ना  होगा  ।  आज  घरती

 पर  असहनीय  बोश  पड़ा  हुआ  है  ।  कृषि  पर  किये  कए  निवेश  का  भ्रलिफल  दिन-असिदित  कम्र  हो  रहा
 है  त्तथा  इन  परिस्थितियों  में  अगर  हम  कृषि  पर  आधारित  उद्योधों  को  क्रा्पन्ष  क्षेत्रों  में  प्रोत्साहन
 देते  हैं  तो  मेरे  निचार  में  इसके  द्धारा  कृषि  में  जगे  बर्द  को  छद्योग  कंछ  में  आने  के  स्लिए  प्रोत्साहिल
 किया  जा  सकता  है  |  हइसके  साथ-सय  इसके  रोजकर  के  अवसर  मी  बयेंगे॥
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 इसके  साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहू गा  कि  प्रशासन  में  प्रत्येक  स्तर  पर--राष्ट्रीय  स्तर
 राज्य  स्तर  जिला  स्तर  खण्ड  इत्यादि  स्तर  भ्रष्टाचार  का  बोलबाला  है  ।  जब  तक  हमी  समी
 स्तरों  पर  भ्रष्टाचार  समाप्त  करने  के  लिए  कड़े  कदम  नहीं  मेरे  विचार  में  तब  तक  हम  अपना

 उद्दे्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।

 बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  की  समस्या  को  देखते  जब  तक  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कोई
 ऐसी  शक्ति  नहीं  जो  कि  मूल  रूग  से  रोजगार  करे  अवसर  पंदा  करने  तथा  दी्घ  कालीन  योजना
 के  अन्तमंत  रोजगार  अवसरों  सम्बन्धी  आंकड़े  तंथार  मैं  नहीं  समझता  तलब  तक  हम  लामकारी
 रोजगार  उपलब्ध  करवाने  के  अपने  उद्दृश्य  में  सफल  हो  पाग्रेंगे  ।  मेरे  विचार  में  इसके  लिए
 कोई  केन्द्रीय  प्रात्िकरण  होना  चाहिए  |  इसको  हम  श्रम  शक्ति  योजना  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  आयोग  भी

 कह  सकते  हैं  '  योजना  बनाते  समय  हमें  कृषि  औद्योगिक  विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी
 बिकास  को  ध्यान  में  रखना  होगा  तया  यह  भी  देखना  होमा  कि  कितने  तकनी

 ल्ियनों  की  हमें  अमले  10  अथवा  ।6  वर्षों  में  आवश्यकता  तभी  ही  हमारी  दीघंकालोन  योजना

 साथेक  आंकड़े  दे  पायेगी  ।  कल  श्री  चटर्जी  एक  उत्तर  से  यह  बता  रहे  थे  कि  सरकार  प्रति  वर्ष  1  करोड़
 रोजगार  के  अवसर  प॑ंदा  करेगी  ।

 ऐसे  आंकड़ों  के  द्वारा  कोई  विश्वास  जागृत  नहीं  होता  जब  तक  हम  कोई  ठोस  तश्ना  विशिष्ट

 संख्या  प्रस्तुत  करने  में  सफल  नहीं  तब  तक  ऐसे  उत्तरों  के  द्वारा  कोई  विश्वास  नहीं  जयाया  जा

 सकता  ।  हम  अपने  आपको  इस  बात  से  संतुष्ट  तो  कर  सकते  हैं  कि  हमें  एक  अच्छा  उत्तर  मिला

 परन्तु  हम  इससे  संतुष्ट  नहीं  होंगे  क्योंकि  यह  उत्तर  कभी  भी  व्यावहारिक  रूप  में  घारण  महीं  कर

 पायैगी  ।

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  जो  प्रतिवेदन  समा  में  प्रस्तुत  किया  गया  उसमें  उच्च

 थदों  को  भरने  के  लिए  अखिल  भारतीय  प्रबधान  सेवा  गठित  करने  का  सुझाव  दिया  गया  है  तथा

 जनिक  उद्यम  चयन  बोड  को  एक  ऐसा  सांविधिक  दर्जा  देने  का  सुक्लाव  दिया  गया  है  जोकि  सेबा  तथा

 अनुशासनात्मक  मामलों  पर  मौर  करके  सरकार  को  राय  दे  सके  ?  भेरे
 विश्वार

 में  यह  काफी  आल्छा

 सुझाव  है  तथा  सरकार  को  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  रिपोर्ट  का  यंमीरता  पूर्वक  अध्ययन

 करना  चाहिए  ।

 अपने  विचार  व्पक्षत  करने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं
 आपका

 धन्यवाद  करता  हूं  तथा

 एक  बार  फिर  मैं  इस  बात  को  ठोहराना  चाहूंगा  कि  कल  तथा  पेरेस्गोरका  का  सबसे  बद्धा

 प्रयास  सफल  रहा  और  अस्त  में  लोगों  की  आकांक्षाओं  की  जीत  हुई  ।  सुधारों  को  स्वीकार  कर  लिया

 गया  ।  अर्थव्यवस्था  में  खुलापन  स्वीकार  कर  लिया  लोकतत्र  की  जीठ  हुई  तथा  जो  लोेब  इसे

 समाप्त  करना  चाहते  इसके  रास्ते  में  बाधा  में  उत्पन्न  करना  चाहते  थे  तथा  जो  रूस  को  पुराने  ढदें

 पर  चलाना  चाहते  उनकी  हार  हुई  ।

 मैं  माननीय  उद्योय  राज्य  मन्त्री  श्री  पी०जी०  कुरियन  के  माध्यम  से  माननीय  प्रश्यनमन्त्रते
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 श्री  पी०वी०  नरसह  राव  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  बहुत  ही  साहसिक  तथा  जोशिमपूर्ण

 दष्टिकोण  अपनाया  है  तथा  एक  साहसपूर्ण  पहल  की  साहसिक  पहल  करने  में  जोखिम  तो  होता  ही

 है  परन्तु  जोखिम  उठाए  बगेर  त्वरित  विकास  की  प्रक्रिया  को  सुनिश्चित  नहीं  किया  जा  सकता  तथा

 इसलिए  देश  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  तथा  नेताओं  के  साथ  सरकार  को  साहसिक  तथा  कठोर

 निर्णय  लेते  रहना  चाहिए  ताकि  देश  को  उस  स्थिति  से  उमारा  जा  सके  जिसमें  यह  आज  फंसा

 हुआ  है  ।

 थो  बोल्लाबुल्लो  रामयथा  :  समापति  1956  में  जो  उद्योग  नीति  बनाई  गई

 उसे  कई  बार  बदलना  पड़ा  अन्त  में  हमने  उदारीकरण  की  सही  नीति  तैयार  की  है  ।  शुरू  से

 ही  हम  औद्योगिक  दृष्टि  से  विश्व  के  पहले  दस  देशों  में  रहे  परन्तु  अब  हमारा  दर्जा  कम  हो  कर

 20  बें  नम्बर  पर  पहुंच  गया  जो  नई  नीति  बनाई  गई  वह  केवल  इस  समस्या  का  आंशिक  हल

 है  तथा  इसके  लिए  राज्यों  को  भी  केन्द्र  स ेकाफी  सहयोग  करना  पड़ेगा  ।  उद्योग  के  विकास  के  लिए

 बहुत-सी  समस्याओं  का  समाधान  ढू  ढना  होगा  |  इसके  लिए  ऊर्जा  तथा  और  बहुत  सी

 चीजों  की  आवश्यकता  है  ।  इस  सभी  आवध्यकताओं  की  पूरति  में  समय  लगेगा  ताकि  देश  के  औद्योगिक
 विकास  में  सहायता  की  जा  सके  ।

 अगर  आप  अपनी  उदयोग  नीति  का  उदारीकरण  करना  चाहते  हैं  तो  ज॑सा  कि  मेरे  मित्र  ने

 कहा  है  कि  इसके  लिए  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  होगी  कि  हमें  मूलमूत  सेवाओं  के  प्रति  काफी  सजग

 रहना  पड़ेगा  ।

 क्या  हम  बड़े  उद्योगों  तथा  अत्यधिक  किफाथती  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रति  स्पर्धा
 में  ठहरते  हैं  ?

 हम  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रतिरपर्धा  में  असफल  हैं  क्योंकि  हमारी  विद्युत  प्रणाली  काफी
 नीय  है  तथा  हमारी  हवाई  दूरसंचार  तथा  रेलवे  सेवा  काफी  अक्षम  बेकिंग  क्षेत्र
 में  हमें  अधिक  ब्याज  दर  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  तथा  हमारे  पास  उचित  विद्दोषज्ञता  भी

 नहीं  है  ।

 ओऔदयोगिक  दृष्टि  से  विकसित  देशों  के  पास  सदेव  बेकिंग  प्रणाली  में  विद्येषज्ञता  रहती  है  ।

 उद्योगों  का  मार्गदर्शन  करने  के  बैंक  धन  उपलब्ध  करवाते  हैं  तथा  उनके  सामने  आने  वाली
 समस्याओं  पर  भी  नजर  रखते  यही  वजह  है  कि  वे  नियंत्रण  करते  हैं  संचालन  करते  हैं  और  जहां
 कहीं  मी  तथा  जब  कमी  भी  आवश्यक  होता  है  मार्गदर्शन  देते  लेकिन  वे  य ेसंचालन  पुरातल  अग्निम
 दरों  और  जमा  दरों  पर  नहीं  करते  यदि  किसी  देश  में  औद्योगिक  विकास  की  आवध्यकता  है  तो

 यह  बहुत  जरूरी  है  ।

 मैं  आपको  ओऔद्योगिक  रूग्णता  के  बारे  में  बताना  चाहता  हमें  अक्सर  इसका
 सामना  करना  पड़ता  परन्तु  यहाँ  इस  बात  का  जिक्र  करना  अनुचित  नहीं  होगा  कि  विकसित  देक्षों
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 की  औद्योगिक  रूग्णता  पायी  जाती  लेकिन  जैसा  फि  मैंने  पहले  कहा  था  बैंक  ओर  वित्तीय  संस्थाओं
 को  हमेशा  रूर्णता  के  आने  से  पहले  ही  प्रारम्मिक  स्थिति  में  तत्पर  हो  जाना  चाहिए  और  बे  उनके
 साथ  मिलकर  सहयोग  करें  तथा  यह  उनके  बने  रहने  तथा  सुधार  करने  एवं  उनकी  कार्यकुशलता  बढ़ाने
 के  लिए  आवश्यक  है  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  इस  देश  में  आ  रही  इसका  महत्वपूर्ण  पहलू
 यह  है  कि  अतिप्रदूषित  और  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  को  बगैर  किसी  उचित  सावधानी के  देश  में

 नहीं  लाना  चाहिए  |  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  इस  प्रकार  के  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  लिए  उनकी

 भूमि  का  प्रयोग  नहीं  करती  वे  इस  प्रकार  के  उद्योगों  को  कहीं  और  स्थानान्तरित  करना  चाहती

 हैं  जहां  इसके  लिए  पूर्ण  अवसर  हों  ॥  जब  तक  हम  उचित  सावधानियां  नहीं  बतेंगे  और  सुनिश्चित  न

 कर  लेंगे  कि  इन  बातों  का  ठीक  प्रकार  से  ध्यान  रखा  जाये  तो  हमें  गंभीर  १रिणाम  भुगतने

 इस्पात  उद्योग  को  देखें  ।  हम  काफी  लोह  अयस्क  निर्यात  कर  रहे  हैं  और  बहुत  कम  विदेश

 मुद्रा  प्राप्त  करते  इसके  बजाय  यह  अच्छा  होगा  कि  हम  ज्यादा  मात्रा  में  इस्पात  का  उत्पादन

 करें॥  यदि  आवधक््यक  हो  तो  हम  कोरिया  या  जापान  की  प्रोछोगिकी  से  इस्पात  की  सस्ती  किस्म  का

 उत्पादन  कर  सकते  हैं॥  इससे  हमारे  देशवासियों  को  ज्यादा  रोजगार  इस  तरह  से  हम
 भी  नयी  प्रौद्योगिकी  को  विकसित  कर  सकते  जहां  तक  निर्यात  की  बात  हूँ  हम  अपने  लोह  अयस्क

 को  निर्यात  करके  आज  जितना  कमा  रहे  हैं  उत्से  कहीं  अधिक  जहां  कहीं  भी  कच्चे  माल

 के  निर्यात  की  गुजाईश  है  वहां  हमें  इन  पहलुओं  के  बारे  में  सावधान  रहना  चाहिए  में  समझ्षता  हूं  कि

 हमें  मूल्य  पारित  उत्पादों  का  उत्पादन  करना  चाहिए  ।  इसके  लिए  औद्योगिक  विकास  की  आवश्यकता

 इसी  तरह  इससे  हमारे  लोगों  को  अधिक  रोजगार  के  अवसर  मिलेंगे  ।

 कागज  उद्योग  को  देखें  ।  हम  कागज  की  गम्भीर  कमी  का  सामना  कर  रहे  हैं  यद्यपि  देक्ष  में

 सेलूलोज  विकसित  करने  की  क्षमता  हम  लूगदी  और  रही  कागज  का  आपात  कर  रहे
 इसे  विकप्तित  न  कर  पाने  का  कारण  यह  है  कि  हम  पर्याप्त  संख्या  में  बनों  का  विकास  नहीं  कर

 पाये  हैं  जोकि  इसमें  महत्वपूर्ण  मूमिका  निमाते  इसके  विकास  के  लिए  उद्योग  और  वन  विभाग

 में  समन्‍वय  जरूरी  यदि  आप  यह  कहते  हैं  कि  हमें  पेड़  लगाकर  इनका  विकास  करना  चाहिए

 जैसे  कि  अन्य  देक्षों  में  किया  जाता  है  जहां  तेजी  से  उगने  वाले  पेड़ों  की  किसमें  उगाई  जाती  हैं  तो

 शायद  उच्योग  और  वन  विभाग  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  लेकिन  ये  सब  तो  वे  काय॑ं  हैं  जिन्हें  उद्योग

 का  विकास  करने  से  पहले  उचित  ढंग  से  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्लास्टिक  उद्योग  के  लिए  काफी  अधिक  आयातित  कच्चा  माल  चाहिए  ।  हम  इस  प्रकार  के

 कच्चे  माल  के  आयात  पर  काफी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर  रहे  मविष्य  में  प्लास्टिक  लकड़ी

 कांच  और  घातुओं  का  स्थान  लेता  जा  रहा  यह  आम  आदर्मः  के  लिए  सबसे  सस्ती  चीज

 के  रूप  में  उभर  रहा  जब  तक  हम  प्लास्टिक  उद्योग  को  तेजी  से  विकृत्तित  नहीं  करेंगे  तद  तक

 हमें  अन्य  सभी  क्षेत्रों  में  इन  परिणामों  को  मुगतना  पड़ेगा  ।
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 as यांत्रिक sete की तरफ भी ate  उइक्‍औ7औैी  ऊ  उ  +++ेैॉफ  कककककृक्कतत--++

 यांत्रिक  उधोन  की  तरफ  भी  भोर  इसमें  इस्वात  को  ऊंची  कोमर्सों  की  वजह  से  काफी

 दिफ्कतें  आ  रही  हमारा  इस्पात  विश्व  भर  में  बहुत  महंगे  इस्पात  में  से  एक  है  ।  भैंसे  मैंने

 पहले  कहा  है  हम  अपने  देश  में  उपसब्ध  लोह  अयस्क  से  सल्ते  इस्पात  का  उत्पादन  कर  सकते

 उत्पादन  में  ऊंची  लागत  आने  की  बजह  इस  उद्योग  में  रुणणता  है  और  इसकी  समस्‍यायें  नहीं  सुलझ
 पायीं  जंसे  कि  मैंने  पहले  कहा  था  हमें  इस  औद्योगिक  रुग्णता  को  दूर  करने  के  लिए  अच्छे

 विक्षेषज्ञ  एवं  शीक्र  सुधार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  यह  तो  इस  देश  को  व्यापक  औद्योगिक  रुग्णता

 हे  बचाने  के  लिए  आवश्यक  है  ।

 दूसरी  कात  मानव  शर्क्त  की  हमारे  यहां  अपार  मानपघ  जक्ति  इस  सम्बस्थ

 में  हमारा  किदय  में  _ तीसरा  स्थास  लेकिन  इन  लोगों  की  सेवाओं  को  ओल्योगिक  विकास  आदि

 में  वेश्ञाधिक  तरीके  से  इस्तेमाल  करने  हेतु  हमें  इद  लोयों  को  उचित  प्रशिक्षण  देने  को  जरूरत  है  ।

 जिस  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  पर  आज  हमें  विचार  करना  है  वह  ऊर्जा  के  गेर  परम्परागत  स्रोतों  का

 इस्तेमाल  करने  के  बारे  में  जेसे  हम  आगे  बढ़ेंगे  हम  पायेंगे  कि  न  केवल  यह  देश  बल्कि  सारे
 विद  में  ऊर्जा  स्रोत  धीरे-धीरे  खत्म  हो  रहे  हैं  और  आवश्यकतायें  बढ़  रही  निः:संदेह  इस  देश  की
 जनसंक््या  पर  रोक  लगाना  होगा  ।  यदि  आपको  ऊर्जा  के  गर-परम्परागत  झोतों  जैसे  मू-तापीय  ऊर्जा

 टाइडल  सोर  गैस  आधारित  ऊर्जा  आदि  का  विकास  करना  है  तो  कुछ  अनुसंधान  और
 विकास  की  जरूरत  होगी  ।  यदि  यह  नहीं  किया  गया  तो  गम्भीर  परिणाम  भुगतने  पढ़ेंगे  ।

 मारे  रक्ष  में  मेषल  उद्योग  को  विकसित  फरने  के  लिए  काफी  गु  जाईश  हैँ  और

 इस  सम्बन्ध  में  प्रोब्सेशिकी  की  उपलब्ध  हूँ  ।  पहले  ही  काफ़ी  सारी  निर्यातोस्मुख  गतिविधियां  चल

 रही  हैँ।॥  यदि  सरकार  पर्याप्त  रूप  से  पहल  करें  तो  हम  काफी  कुछ  कर  सकते  जहां  तक  निर्यात
 की  बात  हे  हम  इस  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  विकास  नहीं  कर  पाये  हूँ  ।  यदि  आप  निर्यात  को  अधिक

 महत्व  बदि  आप  हसे  अु्यादा  प्राथमिकता  दे  तो  हमारी  विदेशी  मुद्रा  काफी  अधिक  बढ़  जायेगी  ।

 कृषि  आधारित  उद्योग  हमारे  दश्ष  का  एक  सबसे  महत्वपूर्ण  उद्योब  यहां  उद्योगों  का
 विकास  करने  की  काफ़ी  यु  जाइश  हम  फल  अच्छा  परिब्करण  ओर  अन्य  प्रकार  के
 विभिन्न  परिध्करण  सम्बन्धी  काम  अपने  निवेश  ओर  उत्पादण  को  बढ़ाने  में  कर  सकते

 हमने  खादी  और  ग्रामोदयोग  उच्चोग  किया  ।  लेकिन  दुर्माग्य  से  हमने  इसे  ज्यादा  समर्थन  नहीं
 दिया  परिणाम  स्वरूप  वह  आशानुरूप  नदीं  बढ़  पाये  |  यह  ज्यादातर  श्रमोन्मुखी  उच्योग  हैं  और  कुटीर
 उद्योग  ज्यादातर  ग्रामो  न्‍्मुखी  हैं  जो  हमारे  ब्रामीण  क्षेत्रों  को  विकासित  करने  के  अपार  अवसर  प्रदान
 करता  हूं  ।

 जहां  तक  आन्त्न  प्रदेश  की  कात  है  मैं  कुछ  उद्योगों  का  जिक्र  करना  चाहता  रंगोन  पिक्चर
 ट्यूब  संयल्त्र  किलिप्स  की  सहायता  से  कोम्डापल्ली  में  लगाया  जाने  वाला  था  ।  इसमें  विलम्ब  हुआ
 और  इसे  काफी  सभय  तक  लटकाये  रखा  गया  ।  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  को  झ्ीघ्न  कार्यवाही
 करनी  चाहिए  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  इस  सबकी  मंजूरी  मिल  जाये  ।
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 इसी  तरह  मगलाबिरि  में  टायर  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  एक  आक्षय  पत्र  काफ़ी  समय  पहले
 दिया  बया  का  लेकिन  अध्री  तक  इसे  मूलंरूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 नेफ्पा  कं  कर  संयन्‍व  जो  कि  बविज्ाय  में  है  बहुत  महत्वपूर्ण  ह ैओर  यह  प्लास्टिक  उद्योग  के
 विकास  के  लिए  एक  आवद्यक  खास  फ्दार्थ  इस  तरह  के  सहायक  उत्पादों  से  बड़े  और  लघु-उद्योयों
 के  क्षत्र  मे ंअवसरों  की  काफी  गुजाईश  हो  इसके  बावजूद  की  बाकसाइट  प्रचूर  मात्रा  में
 उपलब्ध  विजाग  में  अल्युमिनियम  फैक्टरी  जल्द  शुरू  नहीं  को  गई  इसके  कारण  की  भी

 जानकारी  नहीं  इसमें  देरी  की  मई  ।  सरकार  को  इसे  अधिक  प्राथमिकता  देनी  चाहिये  ।

 जंसाकि  मेने  पहले  मी  कहा  फलों  को  डिब्बों  में  पैक  करना  व  फल  रस  परिक्षण
 मछली  और  मुर्गी  परिस्करण  उद्योम  कृषि  पर  आधारित  आन्प्र  प्रदेश  में  इनके  विकास  के  बहुत
 अच्छे  अबसर  है  ।  इसके  साथ  साथ  गोदावरी-कृष्णा  बाले  से  हम  प्राकृतिक  गैस  प्राप्त  कर  सकते  हैं
 और  इस  त़कार  वे  प्रचूर  मात्रा  में  उबंरकों  का  उत्पादन  कर  सकते  मैस  पर  आधारित  उद्योग
 और  घिखुत  उश्पादन  ऐंसे  महत्वपूर्ण  बेंद  हैं  जिनका  हम  आन्ध्र  प्रदेश  में  विकास  कर  सकते

 क्जाब  स्टील  संयन्त्र  विगत  15-20  वर्षों  से  धिसट  रहा  हम  जानते  हैं  कि  अपनी  पूर्ण
 क्षमता  के  प्रयोग  के  लिए  इसके  लिए  तत्काल  प्रावधान  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  हम  उचिष्त
 आध्िक  लागत  प्राप्त  कर  सके  ।  वरन  इसकी  प्रशासनिक  लागत  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा

 यह  तो  हम  नहीं  जानते  कि  बाहर  आने  पर  स्टील  की  कीमत  क्या  इसका  प्रयोग  इण्डियन
 इन्जीनियरिंग  इन्डस्ट्रीज  जोकि  इसके  लिये  सक्षम  हैं  के  द्वारा  किया  नाएमा  और  इसके  क्या  परिणाम

 होंगे  ।

 मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करते  के  लिए  मैं  आपका  तहुत  आभारी

 *पी  हाराजन  राय  सभापति  मैं  बंगाली  में  बोलना  चाहुंगा  ।  चूंकि

 यह  मेरा  प्रथम  भाषण  इसलिए  मैं  कुछ  समय  चाहता  मैं  तरकार  द्वारा  धोषित

 ओऔदधोगिक  नीति  का  विरोध  करता  हूं॥  हमारी  पार्टी  से  दो  मानवीय  सदस्य  श्री  अजय  मुखर्जी  और

 श्री  बसुदेव  आचायें  अशद्योगिक  नीति  पर  पहले  ही  बोल  चुके  जो  कुछ  उन्होंने  कहा
 मैं  उसे

 दौहराना  नहीं  चाहता  ।  जो  कुछ  होने  जा  रहा  मैं  सोच  भी  नहीं  सकता  ।  बंगाली  में  एक  कहावत

 है:--“दूघ  का  जला  छाछ  को  भी  फू  क-फूक  कर  पीता  हैਂ  ।  मैं  एक  औद्योगिक
 क्षेत्र  आतनसोल  से

 आया  हूं  ।  दुर्माग्यवश  वहां  के  सार्व  जनिक
 क्षेत्र  के  सभी  उद्योग  घीमार

 टा
 गये  हैं  और

 ऐसा
 प्रतीत

 होता  है  कि  वे  अपनी  अन्तिम  सासें  ले  रहे  यह  बहुत  कठिन
 है  कि  इन  उद्योगों  का  भाग्य

 क्या  होगा  |  उनके  बारे  में  मैं  एक-एक  करके  इससे  पहले
 मैं  नई

 ओदुयोगिक  नौसि
 के

 परिणामों  के  बारे  में  बताना  हम  विश्व  बैंक  से  क्रणयों  लेने  जा  रहे  मेरा  अंदाजा  है

 +झलतः  बंबला  में  दिए  मए  भाषण  के  खंग्र जी  अनुषाद  का  हिन्दी  रूुपाम्तर  ।
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 कि  उन्होंने  अपनी  सारी  छार्तें  हम  पर  थोप  दी  हम  अपनी  औद्योगिक  कृषि  अथवा

 आध्थिक  नीति  बनाते  परन्तु  हमारी  यह  सभी  नीतियां  वाशिगटन  में  तैयार  होती  हैं  और

 उन  पर  हमारा  नाम  लग  जाते  आज  ऐसी  स्थिति  मुक्के  वास्तव  में  आशंका  है  क्योंकि  मुझे
 लगता  है  कि  इससे  हमारे  देश  की  स्वतन्त्रता  और  एकता  निश्चित  तौर  पर  खतरे  में  पड़  जायेगी  ।

 मुझे  डर  है  क्योंकि  मैं  नहीं  जानता  कि  क्य  पहले  मैं  अपने  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  बारे  में

 कहूंगा  ओर  तब  अन्य  राज्यों  के  उद्योगों  के  बारें  में  बात  कह गा  ।

 अन्य  मारी  में  भारत  उद्योग  निगम  के  अन्तगंत  हमारे  क्षेत्र  में  रिफ्र  कटरी  एण्ड  सिरेमिक  की
 बन  स्टण्डडं  की  चार  इकाइयां  है।इस  भारत  उद्योग  निगम  के  अन्तगंत  8  इंजीनियरिंग  और  8

 रिफरेक्‍्ट्री  यूनिट  हैं  इन  8  इकाइयों  में  से  4  पश्चिमी  2  मध्य  प्रदेश  और  ।

 नाड  में  1974  में  इन  उद्योगों  को  सरकार  ने  अपने  नियंत्रण  में  लिया  और  1976  में  इनका
 यकरण  किया  गया  उत्त  समय  तत्कालीन  उद्योग  मन्‍्त्री  ने  कहा  कि  यह  मालिकों  की

 अकार्यकुशलता  व  निवेरा  के  लिए  उनकी  भ्रष्टाचार  आदि  के  कारण  रुग्ण  हो  गये

 हूं  ।  च्‌  कि  देश  की  अथंव्यवस्था  के  लिए  इन  उद्योगों  की  महत्वपूर्ण  मूमिका  विश्लेषकर  से  सभी
 स्टरी  सिरेप्रिक  रिफ्रेक्टरीज  जोकि  पश्चिमी  बंगाल  मध्य  प्रदेश  बिहार
 और  तमिलनाडु  का  सरकार  द्वारा  अधिग्रहण  किया  जाना  यहां  तक  कि  ये  उद्योग
 स्टील  के  लिए  भी  महत्वपूर्ण  हैँ  फंक्टरियों  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  लिए  बहुत  पूजी  की
 इयकता  हूँ  ।  इनके  मालिक  इतनी  मारी  राशि  के  निवेश  से  असमर्थ  इसलिए  इनका  अधिग्रहण
 किया  जाना  है  ।  हम  भी  इनके  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  दबाव  डालते  रहे  हैं  । और  हमारे  दबाव  के  कारण
 इन  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  लेकिन  यह  खेद  की  बात  हूँ  कि  1974  में  इनका
 अधिग्रहण  किए  जाने  के  बाद  इनका  राष्ट्रीयकरण  1976  में  किया  गया  ।  तब से  प्रोजेम्ट-रिपोर्ट  दस
 दफा  तैयार  की  गई  हे  ।  कुछ  प्रोजेक्ट  रिपोट  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  और  कुछ  कम्पनी  द्वारा  तैयार
 की  गई  हैं  ।  हम  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  सरकार  के  सदस्य  इन  उद्योगों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए
 इनके  विस्तार  के  लिए  और  इनमें  और  अधिक  निवेष  के  लिए  दबाव  डालते  रहे  चू  कि
 स्टील  और  एच्युमीनियम  की  प्रोद्योगिकी  बदलती  रही  इन  उद्योगों  को  ऐसे  उत्पाद  तैयार  करने

 चाहिये  जोकि  समय  की  मांग  के  अनुरूप  बाहर  से  मशीनरी  आयात  की  गयी  हूँ  ।  रिफ्र  क्टरीज
 में  मशीनों  के  अनुरूप  परिवतन  किया  जाना  अतः  पू  जी  का  अवश्य  ही  निवेश  किया  जाना

 जिनमें  हमारे  हमारे  श्रम  विधायक  और  पश्चिपी  बंगाल  के  सांसद
 प्रधानमन्त्री  से  लेकर  उद्योग  मन्त्री  को  अपील  करते  रहे  बार-बार  लिखते  रहे  हैं  ।  किन्तु  खेद  की
 बात  कि  इस  दिशा  में  कुछ  मी  सफलता  नहीं  मिली  ।  कोई  निवश  नहीं  हुआ  और  यहां  तक  कि  आज
 भी  एक  पैसे  का  भी  निवेश  नहीं  हो  रहा  हूँ  ।  यहां  तक  कि  पश्चिमी  बंगाल  मैं  स्थापित  उद्योगों  की

 अधिसूचना  समाप्त  उन्हें  बन्द  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  यद्यपि  यह  उद्योग  बन्द
 करने  अथवा  उन्हें  अधिसूचित  करने  के  लिए  ही  इसका  अधिग्रहण  अथवा  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया
 गया  राष्ट्रीयकरण  का  प्रयोजन  अधिक  आधुनिकोकरण  और  कामगरों  को  अधिक

 सुविधाएं  प्रदान  कश्ना  उस  समय  तत्कालीन  उद्योग  मन्त्री  श्रीटी०  ए०  पई  ने  कहा  था  कि
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 उद्योगों  को  बन्द  करने  का  अर्थ  है  कामगरों  का  अपने  रोजगार  खो  देना  ।  वे  बेरोजगार  हो  जाते  हैं
 और  वे  इसके  सर्वाधिक  शिकार  बनने  वालों  में  से  होते  इसलिए  इन  उद्योगों  का  इसलिर
 ग्रहण  किया  गया  था  ताकि  कामगरों  को  रोजगार  मिलता  किन्तु  वह  वह  वचन  कहां
 चला  गया  हमें  समी  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  में  क्या  देखने  को  मिलता  1974  में  तीन-सदसीय
 समिति  बनाई  गई  1981  की  समिति  में  अत्पधुनिक  ईटों  के  रानीगंज  2  वक्‍स  और
 लाल  कुल्थी  सिलिका  इन  दो  उद्योगों  में  15  लाख  रुससे  और  20  लाख  रुपये  निवेश  करने
 का  प्रस्ताव  था  ताकि  उन्हें  अरथक्षप  बनाया  जा  परन्तु  निधि  नहीं  दी  गई  ।  1982  में  एक
 रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  कि  सिलिका  उद्योग  में  एक  करोड़  अड़तीस  लाख  और  दुर्गापुर  रिफ्रक्‍क्ट्री
 इन्डस्ट्री  क ेलिये  इकसठ  लाख  रुपयों  की  आवश्यकता  लाल  कुल्थी  प्विलिका  इन्डस्ट्री  के

 कुछ  हद  तक  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  लागू  की  गई  परन्तु  हैरानी  की  बात  यह  थी  कि  प्रोद्योगिकी
 मशीनरी  के  इस  युग  में  आधुनिकीकरण  के  लिए  जिन  संयनन्‍्त्रों  की  आवश्यकता  उनमें  से  आधे
 भी  प्रदान  नहीं  किये  गये  थे  ।  स्टील  के  लिए  और  समय  अनुरूप  उत्पादन  के  ये  अनिवायं  है

 किन्तु  इनकी  मनाही  की  गई  ।  अक्ष  उनका  आरोप  है  कि  निवेश  के  बाद  उद्योग  अथंक्षप  नहीं
 बन  सके  ।  परन्तु  उन्होंने  यह  कमी  नहीं  बताया  कि  इन  अनिवाय  चीजों  के  लिए  मना  किया  गया  ।

 नि:संदेह  माननीय  प्रधान  उद्योग  मन्त्री  और  श्रम  मन्त्रालय  को  कई  बार  इससे  अवगत  कराया
 जा  चुका  उस  समय  विवानप्मा  का  सदस्य  पिछले  दस  वर्षों  से  मैं  दिल्‍्नी  आ  रहा  हूं  ।

 किन्तु  इत  आवश्यक  संवन्त्रों  को  प्राप्ति  के  मेरे  सभी  प्रयास  असफत  रहे  यहां  कोई  भी

 हमारी  शिकायतों  को  नहीं

 दूसरे  1934  नवम्बर  2  अत्याधुनिक  ईटों  के  उद्योग  के  मेन  कम्पनी  से  सम्पर्क

 किया  गया  और  उनका  कहता  था  कि  4  करोड़  रुपये  के  पू  जी  निवेश  से  उद्योग  से  अधक्षम  बनाया

 जा  सकता  रिपोर्ट  के  लिए  2  लाख  रुपये  व्यय  किये  गये  ।  परन्तु  निवेश  हेतु  4  करोड़  रुपये  नहीं
 निये  गये  |  क्रेवल  मगवान  ही  जानता  है  कि  उप  रिपोर्ट  और  उस  प्रस्ताव  का  वया

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  इन  उद्योगों  के  लिए  दबाव  डालते  रहे  हैं  और  केन्द्र  ने  इन

 उद्योगों  को  बन्द  करने  की  दृष्टि  जल्दी  में  एक  विख्यात  व्यक्तित  डा०  एस०एस०  घोष  को

 दाता  नियुक्त  किया  ।  न  आंकड़े  थ ेऔर  न  ही  कोई  रिपोर्ट  और  डा०  घोष  को  राय  देने  के  लिए

 कहा  गया  हि  क्‍या  इन  उद्योगों  को  लाभप्रद  बनाया  जा  सकता  डाक्टर  घोष  को  इन  उद्योगों  की

 पड़ताल  करो  की  हिंदातत  दी  गई  करोंकि  उस  समय  वे  वेपी  हालत  में  इस  प्रकार  यह

 विक  था  कि  उसने  सुझाव  दिया  कि  मौजूदा  परिस्थितियों  में  उद्योगों  को  अर्थेक्षम  नहों  वाया  जाना

 हमारी  पार्टी  के  सदस्य  श्री  अमलदत्ता  उन  उद्योगों  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  डा०  घोष

 की  राय  जानने  के  लिए  उनसे  उन्होंने  उन  उद्योगों  को  अरथेक्षप  बनाने  के  एक  प्रोजेक्ट

 रिपोर्ट  तैयार  की  जिसमें  4  करोड़  रुपये  के  पू  जी  निवेश  का  सुझाव  दिया  ।  परन्तु  गह  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट

 मी  सामने  नहीं  आई  ।  पता  नहीं  वह  कहां  खो

 यह  देखा  गया  है  कि  नये  निवेश  उद्योग  लाम  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  सलेम  वर्क  इन्डस्ट्री  के
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 सिए  18  करोड़  रुपये  का  निवेश  किया  गया  और  उससे  कशोह़  रुपये  की  सावाबा  आमदणोी

 हो  रहो  इंजीनिपरिब  उद्योग  में  करोड़ों  रुषये  निवेश  किये  है  किन्तु  वे  घाटे  में  कल  रहे  यदि

 हम  रिफ्रक्ट्री  फेकिद्रयों  को  पूर्ण  रूपेण  देखें  तो  हमें  फ्ता  चलेगा  कि  ये  पाटे  में  नहीं  चल  रही  हैं  ।

 भारत  बाहरी  उद्योग  निगम  के  चंबरमेत  इन  फेंक्ट्रियों  के  बन्द  करने  की  कोशिश  करते  रहे  है  ओर

 उन्हें  इन  उद॒योगों  के लिए  कोई  हल  निकालने  का  प्रवात  नहीं  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  हमारे
 विश्षेजज्ञों  ने  तैयार  की  कम्पनी  ने  1985  में  एक  आब्तरिक  अध्ययन  किया  ।  एक  कमेटी  ऐसी
 मी  थी  जोकि  सेक्स  उदणोगों  के  तोर-तरीकों  का  पता  लगाने  के  बारे  में  थी  |  उस्होंते  तदभुसार
 प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  तेयार  की  जोकि  बोर  को  नहीं  भेजी  अंयरमेन  ने  मारत  ब।हरी  उद्योग  मिगस

 के  बोर्ड  और  बन॑  कम्पनी  को  अन्धेरे  में  रखा  और  मैकन  कम्पनी  के  साथ  सांठगांठ  की  और  उम्हें
 रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  कहा  ।  यह  रिपोर्ट  घड़यन्भ्रकारी  थी  जिसका  पता  इस  रिपोर्ट  को  देखने

 से  लगाया  जा  सकता  इस  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  इन  उद्योगों  को  अथंक्षम  बनाने  के  लिए
 करोड़ों  रुपये  खर्च  करने  होंगे  लेकिन  उनमें  मजदूरों  की  संख्या  केवल  एक  तिहाई  ही  रह  जाएगी  ।

 बात  यहीं  समाप्त  नहीं  होती  मार्टिन  वन  के  समय  में  ये  के  निजी

 उद्योग  चू  कि  ये  इस्पात  के  निजी  उद्योग  इनके  उत्पादों  को  ले  लिया  करता

 राष्ट्रीयक रण  के  पश्चात्‌  को  इस्पात  मन्त्रालय  के  अन्तगत  और  इन  निजी  कारखानों  को

 उद्योग  मन्त्रालय  के  अन्तगेंत  रखा  गया  ।  लेकिन  काफी  समय  बाद  बिहार  के  तीन  बन्द  पड़े
 खाने  जैसे  असम  मारत  रिफ्रकट्रीज  लिमिटेड  और  इफ्को  को  अधिग्रहीत  कर  जिया

 गया  और  उन्हें  बोकारो  इस्पात  कारखाने  का  निजी  उद्योग  बना  दिया  बन  स्टैंडर्ड  के  इन
 कम्पनियों  को  दर्जा  निजी  उद्योग  से  हटाकर  इन्डस्ट्री  का कर  दिया
 पद्चिम  बंगाल  की  तीन  बड़ी  इस्पात  कारदानों--एलाईड  दुर्गापुर  इस्पात  और  इस्को  का

 कोई  भी  निजी  कारखाना  नहीं  और  इत  कारखानों  में  बिना  कुछ  मो  निवेश  किये  ही  इन्हें  बाजार
 प्रतियोगिता  में  उतरने  का  निर्देश  दिया  लेकिन  यह  कंसे  छंमव  हो  सकता  राष्ट्रीयकरण  का

 उद्देश्य  विफल  हो  गया  है  ।  हम  अम्यावेदन  भेजते  रहे  हैं  ओर  इस  बारे  में  मन्त्री  जी  से  भी  मिले  हैं  ।
 मैंने  व्तनान  उद्योग  मनन्‍्त्री  श्री  कुरियमन  और  श्री  थुमम  से  भी  मुलाकात्त  कौ  मैंने  पिछले  उद्योग
 मंन्त्रियों  से  मी  सुलाकात  की  लेकिन  इस  सबका  कुछ  भी  परिणाभ  नहीं  निकला

 .  ४-  लब  यदि  मैं  आपको  यह  सच्चाई  बता  दूਂ  तो  आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  बने
 स्टैंड  कम्पनी  के  निदेशकों  न  बोर  की  बेठक  में  कहा  थार  कि  चं,कि  उन्हें  ऐसे  किसी  भी
 वेदन  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  इसलिए  वे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मी  टिप्पणी  नहीं  कर

 दुर्गापुर  रिफ्रैक्टरी  वव्स  के  लिए  प्रतिवेदन  में  6।  लाख  रुपये  की  राशि  मंजूर  कौ  गई  लेकिन
 इसे  कहीं  और  ख्च  कर  दिया  गया  लेकिन  वाधिक  प्रतिदेदन  में  यह  कह्टा  गया  था  कि

 आधुनिकीकरण  का  कार  संतोषजनक  ठंग  से  चल  रहां  उन्होंने  प्रतिवेदन  में  यहू  दावा  किया  है  कि

 आधुनिकोकरण  और  विस्तार  करने  का  कार्य  संतोषजनक  तरीक  से  चल  रहा  अब  ऐसे  गलत  दावों
 से  आप  कया  अपेक्षा  कर  सकते  हैं  ?  यह  मात्र  लूट  ये  धनराशि  कहां  खर्च  की  गई  है  ?  मैंने  उनसे
 कई  बार  कहा  है  कि  के  ओर  किक  प्रतिकेदकों  को  देखें  ओर  प्रक्ा  सगाएं  कि  क्या  दुर्गापुर
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 कारखाने  के  आधुनिकीकरण  के  काये  में  प्रगति  हुई  तब  उद्योग  और  श्रम  मस्च्यलय  ने
 में  बरी०प्रर२एवज०  से  कुछ  योजवा  तैयार  करते  के  लिए  कड़ा  गया  ताकि  इन  उद्योगों  के  अत्तिष्व
 को  बचाया  जा  सक्रे  |  उन्होंने  कुछ  मिश्रित  उत्पाद  का  सुझाव  दिया  परन्तु  इस  सिफारिश  को  भी
 लागू  नहीं  किया  गया  ।

 बने  स्टेंडडे  के  बोडेमंडल  में  एक  मी  रिफ्रक्ट्री  विशेषज्ञ  नहीं  तत्कालीन  मन्त्री
 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  ने  कहा  था  कि  बोर्ड  को  सशक्त  बनाया  एक  पूर्णकालिक  निदेशक
 की  नियुक्ति  की  जाएगी  ।  लेकिन  एक  अंशकालिक  निदेशक  की  ही  नियुक्ति  की  गई  ।  और  वतेंमान
 अध्यक्ष  ने  निदेशक  के  पद  को  समाप्त  कर  दिया  और  अपने  लोगों  द्वारा  वे  कार्य  करवा  रहे  वहाँ

 एक  भी  रिफ्र  क्ट्री  विशेषज्ञ  नहीं  मैं  इबी  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  यह  पूछका  चाहता  हूं
 कि  इन  कारखानों  को  कंसे  बचाया  जा  सकता  मैं  हिन्दुस्तान  पिलिकट्रांग  ग्लास  फंक्‍्ट्री  का  थी
 उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जो  विभत  छह  वर्षों  से  बन्द  पड़ी  मैंने  कल  के  में  यह
 पढ़ा  है  कि  50  से  60  कारब्षानों  में  निवेश  नहीं  किया  मैं  आशंकित  हो  गया  मैं
 जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  मूट्स  एक्जिट  पालिसी  को  उद्घृत  करना  चाहता  उनके

 अनुसार  50  से  60  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उकक्रमों  का  पता  लगाया  गया  है  जिनमें  ओर  निवेश  नहीं  क्रिया
 लेकिन  इन  उपक्रमों  के  नाम  नहीं  बताए  गए  यह  एक  चिन्ताजनक  स्थिति  हम  यहु

 नहीं  जानते  कि  क्या  होगा  ।  समाप्त  होने  की  बण्डी  |  महोदय  मुझे  ओर  समय  दिखा

 महोदय  मैं  यह  कहवा  चाहता  हुं  कि  मैंने  भेकन  के  प्रतिवेदन  के  साथ  मुझुप्रमन्‍्त्री  से  बातबीत
 की  है  और  मुख्य  सचिव  तथा  डा०  जो  कि  रिफ्रक्ट्री  सिरेमिक्स  के  विश्वेषज्ञ  हैं  और  दो  कार्यावशि

 के  लिए  डी०जी०टी०जी०  के  चेयरमैन  रह  चुके  हैं  और  कई  चीजों  का  आविश्कार  भी  क्रिम्र  है  तथ्य

 विभिन्‍न  पदों  पर  काये  कर  चुके  हैं  उनसे  बातचीत  की  थी  ।  उन्होंने  बुश्य  सबित्र  को  एक  रिफ्र्ट  दी

 थी  कि  मात्र  आठ  करोड़  उपये  खबं  करके  निम्त  तीन  का  रखानों  को  अर्थज्षव  बनाथा  जा  सकता  है  :--

 .  1.  रानीयंज  न०  2;

 2.  लाल  कुठी  और

 3.  दुर्गापुर  रिफ्रक्ट्री  ।

 समापति  महोदय  :  आपको  अपना  भाषण  दो  मिनट  में  समाप्त  करना  है  ।

 ओ  हारस्भाव  राम*०  :  मैं  दो  मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्त  नहीं  कर  सकता  हूं  क्यों।क  बह

 मेरा  अथर  थ्ाश्रण  मैं  फजल  समिति  की  रिपोर्ट  की  बात  कर  रहा  हूं  ह्िसमें  यह  शुशाव  दिला  नशा

 है  कि  इसके  लिए  एक  अलग्र  बो्डे  का  सझत  किक  आना  चाहिए  4  कुत  मिशाकर  मे  कारखाने  बाटे  में

 नहीं  चल  रहे  उन्हें  अलग-अलग  रूप  से  चलाया  जा  सकता  है  ।  उन्हें  इन्जीनियरिंग  कारखानों  से

 मूलतः  बगला  में  दिए  गए  माषण के  अंग्रे जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 उद्योग  मंत्रालय

 क्यों  जोड़ा  गया  है  ?  इन  कारखानों  को  इस्पात  मंत्रालय  के  अन्तगंत  रखा  जा  सकता  है  ।  हमारा  सुभाव
 यह  है  कि  चू  कि  यह  इस्पात  उद्योग  का  निजी  उद्योग  था  इसे  पुनः  इस्पात  कारखानों
 के  अन्तगंत  रखा  जा  सकता  है  ।  सभी  पूर्व  उद्योग  मंत्रियों  जैसे  श्रो  एन०डी०  श्री  जाजं
 फर्नान्डीज  और  श्री  अजित  सिंह  में  यह  सुझाव  दिया  कि  इसे  इस्पात  मंत्रालय  के  अन्तगंत
 तरित  कर  दिया  जाए  ।  लेकिन  उन्होंने  कहा  था  कि  चूंकि  उनके  पास  इस  हेतु  निधियां  नहीं  है
 इसलिए  वे  इन  कारखानों  को  अधिग्रहीत  नहीं  कर  मैं  जो  कुछ  कह  रहा  वह  सरकारी
 रिपोर्टों  पर  ही  आधारित  है|  इन  कारखानों  के  लिए  अलग  बोर्ड  की  व्यवस्था  क्‍यों  नहीं  की  गई  ।

 इन्हें  बन्द  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  उन्हें  इस्को  का  निजी  उद्योग  होना  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त

 दुर्गापुर  ग्लास  फंक्ट्री  ,  अल्युमिनियम  फंक्ट्री  की  आधुनिकीक रण  के  पश्चात  आवश्यकताओं  की  पूर्ति
 कर  सकते  इनफंविट्रयों  को  न  तो  बन्द  वियाजाए  और<न  इन्हें  राष्ट्रीयकरण  से  मुक्त  किया  जाए  ।

 अब  मैं  श्रमिकों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  कोई  यह  सोच  सकता  है  कि  इन

 फेक्ट्रियों  में कायें  करते  वाले  अकुशल  श्रमिकों  को  मात्र  330  रुपये  $8  पै०  मिलते  होंगे  ।  विचार  करें
 कि  अकुशल  श्रमिकों  को  मूल  वेतन  के  रूप  में  मात्र  197  रुपये  और  निर्धारित  महंगाई  मत्ता  केवल
 106,  रुपये  58  पैसे  मिलते  एक  लिपिक  वर्ग  के  कमंचारी  को  344  रुपये  58  पंसे  मिल  रहे  हैं  ।
 उनका  मूल  वेतन  227  रुपया  विगत  13  वर्षों  से  उनके  बेतन  में  वृद्धि  महीं  की  गई  है  ।  यहां  तक
 कि  कलकत्ता  उच्चन्यायालय  के  आदेश  के  बावजूद  अंतरिम  राहत  दिये  जाते  के  निर्णय  की  अनदेखी  की
 गई  है  |  वे  जो  श्रमिक  ठेकेदार  के  मातह॒त  कार्य  करते  हैं  उन्हें  मात्र  मात्र  देनिक  ।7  रुपये  50  पैसे  ही
 मजदूरी  मिलती  भारत  उद्योग  निगम  लिमिटेड  के  समी  कारखाने  घाटे  में  चल  रहे  मैं  समी  का
 नाम  नहीं  ले  रहा  हूं  में  केवल  ब्रेथ  वेट  एण्ड  कम्पती  और  बने  स्टेंडर्ड  की  वात  कर  रहा  मुझे  ऐसा
 लगता  है  कि  भारत  मारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  के  चेयरमैन  और  अन्य  मन्त्रियों  को  भी  भारत  रत्न  से

 विमूषित  किया  जाना  इन  बेकार  तोगों  की  कोताही  के  कारण  इन  कारखानों  को  बन्द  कर
 देना  पड़ेगा  ।  1989  में  मारत  अल्युमिनियम  कम्पनी  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  एक  समझौता  हुआ

 वह  विगत  छह  वर्षों  से  बन्द  पड़ा  जनता  शासन  के  दोरान  इसका  अधिग्रहण  और
 करण  किया  गया  उस  समय  यह  कहा  था  कि  इस  फेक्‍्ट्री  को  पूरी  तरह  चालू  कर  दिया
 लेकिन  मात्रा  फंब्रिकेशन  को  ही  चालू  किया  मेटल  सेल  हाउस
 मिनियम  और  कीट  नाशक  संयस्त्रों  को  चालू  नहीं  किया  गया  ।  एक  बिजसी  घर  भी  है  जिसे  चाल
 नहीं  किया  गया  ।  वर्ष  1989  के  दोरान  निष्कासन  संयन्त्र  के  आधुनिकीकरण  एवं  विस्तार  के  लिए
 9  करोड़  70  लाख  रुपये  निश्चित  किये  गये  थे  ।  एक  समझौता  हुआ  था  परन्तु  उसे  लागू  नहीं  किया

 यह  स्थिति  अब  मैं  इसको  के  संबन्ध  में  बोल  रहा  आधुनिकीकरण  के  लिए  13  जुलाई
 1989  को  एक  समझोता  हुआ  लेकिन  छंटनी  की  गई  ।  कई  श्रमिकों  को  निकाला
 लेकिन  हमारी  स्थति  यथावत  वनी  रही  ।  अब  तक  चार  प्रधान  मन्त्री  बदल  चुके  हैं  लेंकिन  अब  तक
 कुछ  मी  नहीं  हुआ  है  ।  हम  नहीं  जानते  कि  इसको  के  आधुनिकीकरण  का  कार्यक्रम  है  या  कुछ
 दिन  पूर्व  में  श्री  सन्‍्तोष  मोहन  देव  से  मिलना  उन्होंने  कहा  था  कि  वे  इस  बारे  में  निर्णय
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 लेकिन  जब  तक  वह  इस  बारे  में  निर्णय  लें  मुझे  लगता  है  कि  ये  मी  चले  जाएंगे  और  के

 आधुनिकीकरण  काये  नहीं  हो

 समापति  महोदय  :  आप  अपनी  बात  अब  समाप्त  आपने  अपना  समय  ले  लिया  है  ।

 *शप्री  हरघान  राय  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  बगाल  पेपर  मिल्स  6  से
 7  वर्ष  बन्द  पड़ी  संसद  सदस्यों  और  मजदूर  संधों  द्वारा  दवातर  डालने  के  बावजूद
 सरकार  ने  इसका  अधिग्रहण  नहीं  आथिक  कारणों  से  राज्य  सरकार  ने  इसका  अधिग्रहण
 नहीं  कर  सकी  ।  एक  उद्यमी  व्यक्तिगत  रूप  से  इसे  चलाने  का  उत्तरदायित्व  लेने  के  लिए  सामने

 आए  ।  लेकिन  वहां  की  स्थिति  क्‍या  है  ?  पंजाब  नेशनल  बेंक  ने  फैक्ट्री  के  मालिक  पर  पैस  वापस

 लेने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  में  धुक्रमा  दायर  किया  हुआ  जबकि  करोड़ों  रुपये  अन्य  बन्द

 पढ़े  उद्यमों  में  लगे  हुए  उनसे  पैसे  वसूलने  के  बजा  बें  उस  फैक्ट्री  से  अपना  पैसा  वसूल  करना

 चाहती  है  जो  चालू  हो  गई  इस  प्रकार  जातवून्ष  कर  बड़े  एक्राधिकरों  से  साठगांठ  कर  के  इम

 फंकट्री  को  बन्द  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  यह  वास्तव  में  दुखद  स्थिति  ढाई  हजार
 से  अधिक  फैक्ट्रियां  बन्द  हो  गई  270  बड़े  को  बन्द  होने  की  स्थिति  का  सामना  करना

 पड़  रहा  इसके  लिए  कौन  दोषी  है  ”  इन  फंकिट्र गें  में  हजारों  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता

 इन  फैक्ट्रियों  और  उद्योगों  को  ब्यों  नहीं  चालू  किया  जाता  ?  हमने  बार-बार  केन्द्रीय  सरकार

 से  निवेदन  किया  लेकिन  कुछ  मी  नहीं  हुआ

 समापति  महोदय  :  कृपया  आप  अपनी  बात  समाप्त  आपने  20  मिनट  समय  पहले  ही
 ले  लिया

 +झी  हरधाम  राय  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  हम  नहीं  जानते  कि  सरकार  की

 नीति  हमें  कहां  ले  जाएगी  ?

 महोदय  हमारे  क्षंत्र  में  बड़ी-बड़ी  कोयला  खानें  इन  खानों  के  लिये  देश  में  मशीनों  का

 आयात  किया  गया  उनकी  क्षमता  का  मात्रा  30  प्रतिशत  ही  उपयोग  में  लाया  जा  रहा
 कल  श्रो  वासुदेव  आचाये  ने  कोयला  उद्योग  के  लिये  मशीन  बनाने  के  लिये  एम०  ए०  एम०  सी  का

 उल्लेख  किया  था  |  लेकिन  एम०  ए०  एम०  सी०  में  मत्ीन  बनवाने  के  बजाय  विदेशों  से उसकी  आयात

 कर  रहे  यह  प्रश्न  कमीशन  का  है  ।  यदि  आपको  कमीशन  मिले  तो  सत्र  संभव

 समापति  महोदय  :  कृपया  आप  अपनी  बात  अब  समाप्त  करें  ।

 लो  हरधान  राय  :  हमारे  पास  अल्युमि  रेल  आदि  हूँ

 हमारे  यहां  सहायक  उद्योग  लग  सकते  हैं  ।  लाखों  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ॥  हम  को  कोयला

 बंगाला
 में  दिए  गये  माषण  के  अंग्र जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 आधारित  उद्योग  लगा  सकते  जिससे  काफी  लोगों  रोजगार  मिल  खादानों  को
 खोलने  के  लिये  मूमि  की  समस्या  आपके  सामने  इस  समस्या  का  हल  हो  सकता  हैं  यदि  आप
 गंभीरता  से  सोनपुर  बजारी  पैकेज  को  लागू  करें  तथा  लोगों  को  उपलब्ध  करायें  और  उनके  पुनर्वास
 की  व्यवस्था  की  जाए  ।

 हमें  विदेशों  के  हाथ  बेच  दिया  गया  है  ।  विदेशी  ताकतों  के  हाथ  हमारे  देश  को  गिरवी  रख
 दिया  गया  लेकिन  जनता  इसे  अब  और  नहीं  सहेगी  ।  यह  निश्चय  ही  विद्रोह  करेगी  ।  वह  दिन

 दूर  नहीं  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  माषण  समाप्त  करता  हूਂ  और  आपको  मैं  घन्यवाद  देता

 थी  हरीश  नारायण  प्रभु  झांट्ये  :  उद्योग  मंत्रालय  के  अनुदानों  की  मांगों  का

 मैं  समर्थन  करता  हू  ।

 मैं  नई  आथिक  नीति  के  तहत  विनियमन  और  उदार  बनाने  का  समर्थन  करता  हू  ॥  यदि
 भारत  को  प्रगति  करनी  हैं  तो  इसे  विश्व  बाजार  में  स्पर्धा  में  उतारना  यदि  हमें  इस  विश्व
 स्पर्धा  में  आना  है  तो  मूल्य  और  गुणवत्ता  दोनों  हो  दृष्टियों  से  स्पर्धात्मक  होना  होगा  ।  इसका  तात्पयें

 यह  है  कि  हमें  आधुनिकतम  सक्षम  तकनीकी  की  अद्यतन  सक्षम  प्रबन्धकीय  ।
 और  उत्पादन  लागत  पर  उचित  नियंत्रण  करना  चाहिये  |  इसके  अतिरिवत  श्रम  उत्पादकता  को  भी

 बढ़ाना  होगा  ।  जापान  और  दक्षिण  कोरिया  का  उदाहरण  हमारे  सामने  वे  गोवा  से  लौह  अयस्क
 आयात  करते  हैं  और  दूसरे  देशों  से  कोयला  लेते  हैं  और  वे  हमारी  स्टील  मिल  द्वारा  बेची  इस्पात
 के  मुख्य  की  तुलना  में  ओर  मी  कम  कीमत  पर  बेचते  ऐसा  क्यों  हैं  ?  विदेशों  की  तुलना  में
 भारतीय  में  श्रम  अधिक  सस्ती  हैं  जीवन  के  क्षत्र  में  उनके  सफलता  ओर  उपलष्धधि  का  आधार  कठिन

 त्याग  और  राष्ट्र  प्रेम  इतना  ही  जापान  और  दक्षिण  कोरिया
 में  इन  गुणों  समावेश  बच्चों  में  बचपन  से  ही  किया  जाता  है  और  इस  मावना  को  आगे  भी  सिचित
 किया  जाता  है  ।

 हमारे  देश  की  स्थिति  बहुत  गंभीर  हो  गई  बेरोजगारी  की  समस्या  प्रतिदिन  बढ़ती  जा

 रही  है  जो  कि  बहुत  ही  ऱतरनाक  है  |  यदि  हम  इस  पर  कठोर  और  सोच  विचार  कर  कोई  निर्णय  न
 ले  और  उन्हें  हर  हालत  में  लागू  न  करें  तो  स्थिति  नियंत्रण  से  बाहर  हो  सकती  है  और  लोकतंत्र
 भी  खतरे  में  पड़  सकता  है  ।  इस  कठिन  परिस्थिति  में  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रह्गी  जो

 शिक्षा  अभी  दी  जा  रही  हैं  उसके  अन्तगगंत  गरीब  बच्चों  को  उच्चकोटि  की  शिक्षा  नहीं  मिलती  है
 और  न  अधिक  संश्वा  सें  तकनीकी  क्षेत्र  में  विेषश्ञ  ही  बन  रहे  हैं  सिवा  उनके  जो  मेथावी  छात्र

 समय  आ  गया  है  कि  हम  सच्ची  इस  पर  विचार  करें  और  स्थिति  का  गहराई  से  अध्ययन
 ताकि  कोई  हन  निकाल  सके  भले  ही  वह  कठोर  कदम  होगा  परंतु  उसके  लामदायक  परिणाम  होंगे  ।

 मेरे  कुछ  विनम्र  सुझाव  हैं  जिन  पर  उचित  ध्यान  दिया  जाए  ।
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 सरकार  को  नये  लघु  उद्योगों  के  लिए  पर्याप्त  और  लाभज्ञार  आधारभूत  ढ़ांचा
 तथा  भन्‍्य  सुविधाएँ  प्रदान  करनी  चाहिए  ।

 सरकार  को  लघु  उद्योगों  को  तकनीकी  तथा  विपगन  सुविधाएं  देकर  उन्हें  प्रोत्वादित  करना
 उन्हें  इन  उद्योगों  में  कठिनाई  की  स्थिति  में  सहायता  करनी

 छोटे  उद्यमियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  वेक्ों  और  वित्तीय  संस्थानों  को

 संयुवत  रूप  से  प्रयास  करना  उद्यमियों  को  विनिर्माण  और  विपणन  के  लिए  तकनीकी
 दक्लेन  मी  दिया  जाना  चाहिए  ।

 प्रगतिशील  भौर  विकसित  देशों  को  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  का  अध्ययन  करते
 के  पश्चात  सरकार  को  युका  उद्यमियों  को  समुच्तित  तकनीकी  उपलब्ध  करानी  चाहिए  तकि  वे  घरेलू
 तथा  विदेशी  बाजारों  में  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  किया  जा  सके  !

 हम  अनेक  बार  हड़तालों  घरनों  और  तालाबन्दियों  के  बारे  में  सुनते  रहदे  इससे  हमारे
 औद्योगिक  उत्पादन  और  कार्यकलापों  को  काफी  नुकसान  होता  है  ।  सरकार  को  कोई  ऐसा  सूत्र  बनानः

 चाहिए  कि  उद्योगों  को  श्रमिकों  का  सहयोग  मिले  और  वह  बिना  किसी  बाघा  के  चलते  रहें  तथा
 लाम  अजित  श्रमिकों  को  मी  लाभ  में  कुछ  हिस्सा  मिले  ।  साथ  ही  साथ  उन  प्र  दायित्व  भी
 डालना

 कुछ  विद्यमान  नियमों  के  अनुसार  योजना  क्षेत्रों  में  कम  दामों  पर  भूमि  प्राध्त  कश्ना  कठिन

 इसमें  समय  भी  काफी  लगता  मेरा  सुझाव  है  कि  उद्योगों  के  लिए  सस्ते  दामों  पर  मूमि
 उपनब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ।

 गांवों  के  युवा  उद्यमियों  को  आकर्षित  करने  छे  लिए  ग्रामीण  वश्या  पिछड़े  क्षेत्रों  में  काफी  छूट
 दी  जानी  -  इससे  बेरोजगारी  की  सम्रस्या  भी  फाफो  हृढ़  तक  घुलझ  हम  समी

 जानते  हैं  कि  शहरों  की  अपेक्षा  गांवों  में  गरीबी  अ्रध्चिक  है  ।

 औद्योगिक  निवेश  के  लिए  गोआ  एक  उपयुक्त  स्थान  है  ।  गोआ  सरकाए ने  प्रोत्साहनों
 का  “  पैकेजਂ  उपलब्ध  कराया  है  जो  कि  वर्तमान  समय  में  देश  में  सबसे  अधिक  उदार  राज्य

 सरकार  सभी  प्रदूषण  रहित  श्रम  प्रदान  उद्योगों  का  स्वागत  उनके  पास  समी  आधारमूत

 सुविधाएं  और  शिक्षित  तथा  कुशल  श्रमिक  उपलब्ध  गोआ  का  समाज  बहुत  ही  उदार

 और  सल्कारशील  है  और  उसकी  ओर से  मैं  गोआा  में  समी  संमावित  निवेशकों  का  स्वागत  करता

 झो  रति  साल  वर्मा  :  सम्रापति  नई  उद्योग  नीति  की  हमारे  सत्ता  दल  के

 साथी  बड़ी  सराहना  कर  रहे  लेकित  आज  नई  उद्योग  नीति  के  कारण  देश  की  जो  स्थिति  है  उसमें
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 सुधार  वह  पहले  भी  नहीं  आया  और  शायद  इस  बार  भी  नहीं  आयेगा  ऐसਂ  मुझे  आशंका  है  ।

 स्वर्गीय  दीन  दयाल  उपाध्याय  ने  कहा  था  हर  हाथ  को  काम  और  खेत  को  पानी  ।  लेकिन  आज  44
 साल  के  बाद  भी  न  हम  लोग  हर  हाथ  को  काम  दे  सके  हैं  और  न  खेत  को  पानी  दे  सके  हैं  ।

 स्वरूप  घीरे-घीरे  देश  के  अन्दर  जो  बड़े-बड़े  उद्योग  थे  उन्हीं  को  पहले  भो  सहायता  दी  गई  थी  और

 आज  भी  उनको  ही  दी  जा  रही  है  और  वे  ही  फल-फूल  रहे  उनको  सहायता  देने  के  कारण  जो
 लोग  देश  के  अन्दर  सुखी  धनाढ्य  थे  वही  लोग  सुखी  और  घनाढ्य  बनते  गये  ।  देश  के  अन्दर  जूते
 ओर  चप्पल  बनाने  वाले  चमार  थे  उनका  जो  पेशा  था  वह  बाटा  ने  ले  लिया  देश  के  अन्दर
 मोटे  भोहार  जो  थे  और  औजार  बनाने  का  काम  करते  थे  उनका  पेज्ञा  लौहारी  का  था  वह  टाटा  ने  ले
 लिया  इसलिए  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  देश  का  सबसे  बड़ा  चमार  बाटा  बनकर  बंठा  है  और
 सबसे  बड़ा  लोहरा  टाटा  बनकर  बंठा  है॥  परिण्शमस्वरूप  जो  उद्योग  गांवों  में  फलते  थे और  जिनसे

 मजदूर  रोजी-रोटी  कमाते  थे  और  जिसके  कारण  पूरे  गांव  का  माहौल  बना  रहता  जहां  छोटे-छोटे
 धंधे  थे  वे  इन  टाटा  और  बिड़ला  के  द्वारा  ले  लेते  से  गांव  टूटने  लगे  और  गांव  से  आकर  लोग  शहरों
 में  बसने  लगे  ।  परिणामस्वरूप  शहर  के  अन्दर  भी  बेकारी  का  माहौल  बन  गया  और  बहुत  बढ़
 गया  |

 सभापति  हम  जो  बाहर  रहने  वाले  भारतीयों  को  आकर्िक  करने  के  लिए  प्रयास  कर
 रहे  उससे  देश  को  बहुत  बड़ा  फायदा  ऐसी  बात  सारे  देश  में  चल  रही  है  ।  लेकिन  मेरी
 ऐसी  मान्यता  है  कि  कालाघन  जो  बाहर  के  देशों  में  बैंकों  मे ंजमा  था  वही  रुपया  एन०आई०आर०
 के  द्वारा  देश  के  अन्दर  आयेगा  और  कालाधन  सफैद  घन  करने  के  लिए  इस  सरकार  ने  यह  व्यवस्था
 की  है  ।  ऐसा  मुझे  लगता  है  ।  उसके  अन्दर  कुछ  लोग  ऐसे  मी  होंगे  जो सही  आमदनी  इस  देश  के  अंदर
 निवेदन  करना  चाहते  होंगे  ।  लेकिन  अधिकतर  लोग  इसका  गैर  फायदा  ऐसा  मेरा  मानना

 इसके  साथ  ही  एन०  आर०आई०ज*  देश  में  आना  चाहते  वे  अपना  पूजी  निवेश  छहरों  में
 न  करके  गांवों  में  गांवों  पर  अपनी  दृष्टि  गांवों  के  अन्दर  अपना  घन्घा  करें  तो  उसका  अधिक
 लाम  गांव  वालों  को  मिल  सकता  मेरा  यह  कहना  है  कि  बढ़े-बड़ें  उद्योगों  में  जो  करोड़ों  रुपये  कमा
 रहे  उससे  लघु  उद्योग  टूट  गये  इसलिए  छोटे  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  जिसे  नहीं  देने
 के  परिणामस्वरूप  वे  टूटते  जा  रहे  हैं  और  जो  काम  करने  वाले  लोग  वे  परेशान  होते  जा  रहे

 सभापति  मैं  जापान  उदाहरण  देना  चाहता  वहां  हिरोशिमा  और  नागासाकी
 में  बम  पड़ा  था  जिससे  पूरा  देश  नष्ट  होने  जा  रहा  था  लेकिन  वहां  छोटे-छोटे  उद्योगों  को  महत्व  देने
 के  कारण  क्या  हालत  हुई  ?  आज  वही  जापान  दुनिया  के  अन्दर  श्रेष्ठ  देशों  की  श्रेणी  में  आ  खड़ा
 हुआ  है  ।  उसकी  आधिक  स्थिति  इतनी  अच्छी  हो  गयी  है  कि  वह  अमेरिका  से  भी  आगे  हो  गया
 वहां  पर  टी०वी०  और  यहां  तक  कि  कैलकुलेटर्स  सारी  दुनिया  के  अन्दर  प्रर्यात  हो  गये
 हमारे  देश  की  भी  कोई  विज्षेषता  थी  |  यहां  पर  जो  साड़ी  बनायी  जाती  वह  हाथ  की  रिंग  में  से
 पूरी  की  पूरी  निकल  जाती  नकक्‍काशी  का  कारीगरी  का  काम  ऐका  काम  था  कि  विश्व
 प्रसिद्ध  था  लेकिन  आज  उस  विज्लेषता  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  गया  अपितु  बड़े  उद्योगों  की  ओर
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 ध्यान  दिया  गया  जिसके  कारण  हिन्दुस्तान  का  नाम  सारी  दुनिया  में  जिस  चीज  के  लिए  प्रख्यात  था
 वह  नष्ट  हो  गया  है  ।

 सभापति  मैं  एक  बार  इस  बात  को  कह  रहा  हैं  कि  हमें  भी  अपने  देश  में  छोटे-छोटे
 उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  उनको  आधिक  सहायता  देनी  चाहिये  !  बड़े-बड़े  उद्योगों  को
 यता  देते  हैं  लेकिन  वे  रातों  रात  बन्द  हो  जाते  हैं  और  इस  देश  की  करोड़ों  रुपये  की  सम्पत्ति  ऐसे
 गिने-चुने  लोगों  के  हाथों  में  आ  जाती  है  और  छोटे-छोटे  लोग  दुखी  रह  जाते  हमने  देखा  कि  इन
 लोगों  ने  उद्योग  नीति  की  सराहना  की  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  यदि  उद्योग  नीति  सहो  होती
 तो  देश  का  सोना  विदेशों  में  गिरवी  न  होता  और  दिन  प्रतिदिन  हमारे  रुपये  की  कीमत  कम  नहीं
 होती  ।  इसका  कारण  केवल  यही  है  कि  हमारी  उद्योग  नीति  सही  नहीं  है  परिणामस्वरूप  हमारे  देश
 की  आथिक  स्थिति  और  खराब  होती  गयी  और  उसके  अन्दर  पुनचित्तत  करने  की  जरूरत  है  और
 उसमें  कोई  नई  बात  लानी

 सभापति  मैं  गुजरात  से  आता  हूं  ।  वहां  पर  भारत  सरकार  ने  पिछले  4-5  सालों  से
 कोई  नया  उद्योग  स्थापित  नहीं  किया  है  जिससे  कि  गुजरात  के  लोगों  को  रोजी  रोटी  मिल  सके  ।
 कमी-कभी  तो  उद्योग  स्थापित  किया  जाता  उसमें  करोड़ों  रुपये  की  पूजी  का  निवेद्य  होता  है
 लेकिन  मजदूरी  कितने  लोगों  को  मिलती  है  ?  50-100  लोगों  को  मजदूरी  मिल  सकती  यदि  छोटे
 उद्योग  लाये  जायें  तो  बहुत  लोगों  को  भजदुरी  मिल  सकती  इसलिए  वहां  पर  छोटे  उद्योग  लगाये

 जाने  चाहिए  |  गुजरात  के  अन्दर  अहमदाबाद  और  भावनगर  के  अन्दर  सूखा  पड़ता  बरसात  वहां
 ठीक  तरह  से  नहीं  होती  है  परिणामस्वरूप  वहां  के  लोग  बेरोजगार  हो  जाते  हूँ  ।  तो  ऐसे  स्थानों  पर
 लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  और  वहां  पृ  जी-निवेश  करना  चाहिये  |  सूरत  के  अन्दर

 अंग्र  जो  के  समय  में  लाखों  लोग  आते  करोड़ों  रुपये  का  व्यापार  होता  उसके  नाम  से  लोग

 दर  से  आते  थे  लेकिन  आज  उसको  स्थिति  क्या  हो  गयी  माना  किसी  ने  बम  फैंक  दिया  हो  और
 सारा  शहर  नष्ट  हो  गया  ऐसी  स्थिति  है  ॥  इसलिए  ऐसे  स्थानों  का  विकास  करना  चाहिये  ।

 समापति  सरकार  उद्योगों  को  लाना  तो  चाहती  है  नई
 उद्योग

 नीति  की  बात
 हि करते  हैं  लेकिन  जहां  ठीक  रास्ते  नहीं  बिजली  पीने  के  लिए  पानी  नहीं  और

 कई  सुविधा  नह
 है  वहां  पर  आपकी  नोति  काम  आने  वाली  नहीं  है  ।  आपको  इन  सारी  बातों  के  बारे  में  सोचना

 पड़ेगा
 कि  वहां  पर  बिजली  आदि  का  प्रयत्न  करना  जमी  कहां  गया  कि  साईकिल  जो

 गरीब
 का  साधन  पैट्रोल  के  दाम  इतने  बढ़  गये  कि  गरीब  लोगों  के पास  साईकिल  भी  छिन  गई  क्योकि

 जहां  1990  में  साईकिल  के  दाम  साढ़े  सौ  से  आठ  सौ  रुपये  अब  उसके  दाम  12-15  सौ  रुपये

 हो  गये  ।  उसके  पहलें  एक्साईज  ड्यूटी  नहीं  थी  लेंकिन  कहा  गया  कि  हमने  एक्साईज-डयूटी  निकले

 इस  तरह  आम  जनता  से  गलत  बात  की  गयी  और
 अब  ग्राहक  और

 मालि
 क  को  पकड़ने  की  बात  हो

 रही  आम  जनता  का  जों  सहारा  ऐसी  छोटी  चीजों  पर  भी  उद्योग  नीति  के  अंदर

 303



 अनुदानों  की  मांगें  1991-92  22  1991

 उद्योग  बंत्रालय

 अजनज-+-मਂ  कं  मनम-न++  नाम  हैं

 उनके  दाम  निश्चित  किये  जाने  चाहिए  जिससे  जो  लोग  इसमें  कदम  प्रतिशत  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  ऐंसी
 चीज  पर  जो  जनता  के  काम  में  आती  उस  पर  निश्चित  कदम  लिया  जाए  जिससे  उससे  ज्यादः

 दाम  ले  लग  सके  और  व्यापारी  ज्यादा  मुनाफा  न  लें  सक॑  ।  इसके  साथ-साथ  जाम  जनता  के  लिए  जो

 वस्तुएं  बाजार  में  बिकती  ढनके  मी  गिष्िचत  दाम  लगाने  चाहिए  जांच  इडस्ट्री  वालों  को  तो  हम
 सब्सिडी  देते  सहायता  देते  लेकिन  वह  मुनाफा  क्‍या  लेंते  हैं  इसकी  जांच  नहीं  करते  हें  ।  इसकी
 भी  आंच  होनी  चाहिए  कि  कितना  प्रतिशत  वह  मुमःफा  ले  रहे  हैं  ।  इस  पर  जांच  करके  उस  पर  रोक
 बगानो  चाहिए  ।

 इसी  प्रकार  ब्लंक  एंड  व्हाइट  टी०वी०  की  बात  थी  ।  ब्लेक  एड  ब्हाइट  जो  गरीबों
 के  मनोरंजन  का  साधन  कुछ  समाचार  भी  उस  के  द्वारा  वह  जान  सकते  उसके  भी  दाम  इतने
 बढ़  गए  हैं  कि  वह  बाजार  से  खरीदने  में  एफोई  नहीं  कर  सकता  है  और  यहां  हम  उसकी  सहायता  की
 बात  कर  रहे  आखिर  में  मैं  मत्री  जी  को  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  --

 सुनाई  आपने  अपनी  उद्योग
 कभी  नहीं  सोची  क्‍या  गरीबों  पर  बीती  ।

 सिर्फ  टाटा  और  बिरला  की  ही  बढ़ी  है
 आपने  कभी  नहीं  सोची  क्‍या  गरीबों  पर  बीती  ।

 गरीब  और  आम  जनता  की  आपने  की  है  बड़ी

 खूब  बनाई  है  आपने  अपनी  नयी  उद्योग  नीति  ।”'

 इसके  साथ  ही  मैं  इस  अपेक्षा  के साथ  कि  इस  नीति  में  कुछ  सुधार  इस  का  विरोध  करता  हूं  ।

 करी  सुनोल  दस  उत्तर  :  समापति  मैं  इस  मंत्रालय  की  मांगों  और
 अपनी  सरकार  की  ओऔद्योग्रिक  नति  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  अपने  प्रधान  मंत्री  जी  से  ऐसी  नीति  बनाने  और  लालकीताशाही  को  कम  करने  तथा  सब
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  तथा  बड़े  राष्ट्रीय  उच्चोभों  को  अवसर  देने  के  लिए  धन्यवाद  करता

 लेकिन  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  बारे  में  मेरे  अलग  बिचार  हैँ  |  बहुराब्ट्रीय  कंपनियां
 देश  के  लिए  खतरा  मी  हो  सकती  है  ।  मैंने  अपदी  सरकार  को  प्रहख्ले  ही  चेत्बनी  दी  श्री  कि  ओे
 शिचित  करें  कि  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  जब  हमररे  देश  में  अरब  लब्र  ब्रिटेव  की  ईस्ट  इश्किझा  कंपनी  न  दे

 जाएं तथा हमारे देश पर शासन न करने लेकिन आज दृथियारों की लड़ाई नहीं है बहि 804
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 ॥

 आधिक  लड़ाई  है  ।  इन  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  का  हमारे  घन  के  अलावा  देश  में  कोई  रुचि  नहीं  है  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  अपने  उद्योगपततियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  *  मुझे  अपने  देश

 के  लोगों  में  पूर्ण  विश्वास  है  चाहे  वे  श्रमिक  हैं  या  फिर  उद्योगपति  आप  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को
 अवसर  देने  के  बजाय  इन  लोगों  को  अवसर  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  हमारे  देश  की  अथंव्यवस्था

 सुधारने  का  प्रयास  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  विदेशी  म॒द्रा  एकत्र  करने  की  ओर  ध्याव  नहीं  देगी  ।
 वे  केवल  लाम  कमाने  में  ही  रुचि  मेरा  अनुरोध  है  कि  जब  भी  हम  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों
 के  बारे  में  सोचें  तव  हमें  उनके  साथ  समझौता  करते  समय  ठोस  नियम  बनाने  चाहिए  1  ऐसा  इसलिए
 करना  चाहिए  कि  जब  वे  यहां  आ  यहां  पर  अपना  घन  निवेश  कर  देंगे  तब  उनका  पलड़ा
 भारी  हो  जाएगा  ।  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  सावधान  रहे  |  मैं  अपने  सहयोगी
 श्री  मुकल  वासनिक  के  विचारों  से  सहमत  हूं  जब  उन्होंने  भी  यह  प्रइन  उठाया  मुझे  प्रसन्नता  है
 कि  हमारे  दल  में  अनेक  व्यक्तियों  के  ऐसे  ही  विचार  है  ।

 केवल  एक  उद्योग  है  जिसकी  पूर्णतः  उपेक्षा  की  गई  है  और  वह  है  फिल्म  उद्योग
 इस  उद्योग  में  पूरे  मारत  में  दस  लाख  लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ  यह  सभी  राज्य  सरकारों

 को  मनोरंजन  कर  के  रूप  में  ४00  करोड़  रु०  का  राजस्व  दिलाता  यह  उद्योग  सबसे  अधिक  925

 फिल्मों  का  निर्माण  करता  फिर  भी  हमारी  सरकार  ने  इस  नीति  में  इस  उद्योग  की  पूर्ण  उपेक्षा

 की

 मैं  आपके  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  फिल्म  उद्योग  ने  और

 प्राकृतिक  विपत्तियों  के  समय  देश  का  साथ  दिया  है  ।

 हमारे  फिल्‍म  उदयोग  द्वारा  927  फीचर  फिल्मों  का  निर्माण  किया  जाता  पिछले  साल

 इसने  अनेक  फिल्में  बनाई  |  इसके  बावजूद  इस  उद्योग  की  उपेक्षा  की  जा  रही  इस  नई  नीति  ने

 फिल्म  उद्योग  को  पूर्णतः  क्षत-विक्षत  कर  दिया  है  ।

 199  5  में  पूरे  विदव  में  विश्व  सिनेमा  शताब्दी  वर्ष  मनाया  जाएगा  ।

 28  1895  को  पेरिस  में  श्री  अगस्त  लयूमरे  तथा  लुईस  ने  लीविंग  दि

 लयूमरे  फंक्ट्रीਂ  नामक  छोटी  सी  फिल्म  का  प्रदर्शन  क़िया
 ।  इस  प्रकार  फिल्म

 उद्योग
 की

 हुई  और  100  वर्षों  में  यह  पूरे  विश्व  में  इस  श्रकार  फैल  गया  है  और
 भव

 की  संस्कृति  तथा
 श्मापार

 में  इसने  बहुत  अधिक  योगदान  दिया  मैं  नहीं  जानता  कि
 ग्या

 199  $  में  हमारी  सरकार  को  इस

 नीति  द्वारा  हमारा  फिल्म  उद्योग  सितेमा  के  शताब्दी  समारोहों  को  किस  प्रकार  मनाएगा  ।

 इस  माननीय  सभा  में  इस  बात  का  उल्लेख  करने  में  बहुत  दु:ख  होता  है  कि  जो  फिल्‍म
 उद्योग

 अधिकतम  संख्या  में  फिल्में  बनाता  10  लाख  लोगों  को  रोजगार  देता  भिन्‍न-मिन्‍न  राज्यों  को

 मनोरंजन  करके  रूप  800  करोड़  रुपये  का  राजस्व  दिलाता  है  फिर  मी  राज्य  सरकाशर  उस  पर  एक
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 पैसा  भी  खर्च  नहीं  करती  आमतोर  पर  जब  आप  घन  कमाते  हैं  तब  आप  घन  निवेश  करते  हैं  ।
 जब  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  यहां  आएगी  तब  वह  धन  पाने  के  लिए  घन  निवेश  नहीं  करेंगी  ।  यह  ही  एक
 ऐसा  उद्योग  है  जिसपें  राज्य  सरकारों  ने  एक  पैसा  भी  नहीं  लगाया  है  बल्कि  फिल्म  उद्योग
 हो  मनोरंजन  कर  के  रूप  800  करोड़  रुपए  का  राजस्व  उन्हें  दिलाता  है  ।  यह  उद्योग  इतना  रोजगार
 देता  सरकार  को  राजस्व  दिलाता  है  तब  यह  उद्योग  इतना  दुर्माग्यहीन  क्‍यों  है  कि  सरकार  ने  इस

 उद्योग  के  बारे  में  कुछ  भी  सोचा  नहीं  फिल्म  की  आय  का  स्रोत  क्‍या  है  ?  इसका  स्रोत  फिल्‍म
 उद्योग  में  काम  आने  वाला  कच्चा  माल  और  नेगिटिव  तथा  पॉजीटिव  हैं  स्वतंत्रता  के  बाद  इन  42
 वर्षों  विभिन्‍न  राजनीतिक  दलों  की  अनेक  सरकारें  आई  और  लेकिन  उन्होंने  कमी  भी  इस  तथ्य
 की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  कि  यह  उद्योग  इतने  लोगों  को  रोजगार  देता  है  तथा  सरकार  को  राजस्व
 दिलाता  है  ।  यहां  इस्तेमाल  होने  वाला  कच्चा  माल  कहां  से  आता  है  ?  इसका  आयात  किया  जा  रहा

 मैं  पिछले  एक  महीने  से  माननीय  मंत्री  जी  से  बात  कर  रहा  हूं  कि  वह  इस  बात  को  समझें  कि

 यह  उद्योग  देश  को  इतना  राजस्व  दे  रहा  लोगों  को  रोजगार  दे  रहा  हैँ  और  सांस्कृतिक  सेवाएं  भी
 दे  रदा  हैं  फिर  मी  इस  उद्योग  के  लिए  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  है  इसका  आयात  किया  जाता

 यह  उच्चोग  बन्द  हो  सकता  हैं  ।

 30  1960  को  भारत  सरकार  ने  फ्रांस  की  मैं०  बाउचेट  के  सहयोग  से  एक  संयंत्र
 स्थापित  किया  था  ।  हमने  फ्रांस  के  मैं०  बाडचंट  का  नाम  कभी  नहीं  सुना  कि  वह  फिल्में  बनाता  हूँ  ।
 लेकिन  वे  फ्रांस  के  मैं०  वाउचेंट  के  साथ  फिल्में  बनाना  चाहते  थे  हमने  रॉ-फिल्म  विनिर्भाताओं  का
 नाम  सुना  हमने  फुजी  का  नाम  सुना  ओखो  और  कोडक  का  नाम  सुना  ये  सभी  कच्चा  स्टाक
 विनिर्माता  कंपनियां  हैं  ।  लेकिन  उन्होंने  फ्रांस  को  एक  कपनी  से  सौदा  देक्ष  में  ऊटी  में

 स्तान  फोटो  फिल्‍म  नाम  से  एक  कंपनी  बनाई  गई  ।  31  वर्षों  में  इस  कंपनी  न  एक

 फुट  की  भी  पॉजिटिव  अथवा  नेगेटिव  फिल्म  नहीं  बनाई  में  बहुत  यथाथंवादी  हुਂ  |  वह
 मेरे  पड़ोसी  हैं  बिना  घंटी  बजाए  मुझे  तीन  मिनट  का  समय  दिया  हूं  ।

 शो  सुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  आपको  उन्हें  यह  आश्वासन  देना  होगा  कि  आप

 उन्हें  एक  फिल्‍म  दिखाएंगे  ।

 समापति  महोदय  :  बिना  घंटी  बजे  आपको  तीन  मिनट  क्रा  समय  दिया  गया  हे  ।

 झी  सुनोल  दत्त  :  मैं  माननोय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हू  कि  बया  हिन्दुस्तान  फोटो
 फिल्‍म  मैन्युफैकचा<ग  कंपनी  जो  कि  पिछले  30  सालों  से  चल  रही  हे  ने  एक  फुट  भी  फिल्‍म  बनाई

 इसने  एक  फुट  भी  फिल्‍म  नहीं  बनाई  हूं  ।  इस  कारखाने  को  चलाने  यालें  प्रशासकों  तथा  अन्य
 व्यक्तियों  पर  कितना  घन  व्यय  किया  गया  है  ?

 उस  कारखाते  का  रखरखाव  करते  में  कितना  घन  अ्यय  किया  भया  हूँ  ?  अभी  तक  नंग्रेटिव
 तथा  पॉजीटिव  कच्ची  सामग्री  के  आयात  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  गयी  हे  ?  यदि  भारत
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 ही  कच्चीं  सामग्री  तैयार  जाती  तो  हमते  काफी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  की बचत  कर  ली  होती  ।

 पिछले  इकतीस  वर्षों  में  कम्पनी  को  अत्याधिक  लापरवाही  कै  कारण  उम्र  उद्देश्य  की  पूर्ति
 नहीं  जा  सकी  जिसके  लिए  कम्पनी  स्थापित  की  गई  कम्पनी  की  इमी  लापरवाही  के  कारण  फिल्म
 उद्योग  को  नुकसान  हो  रहा  है  तथा  अमी  भी  यह  नुकसान  में  चल  रही  है  ।

 इससे  14  1991  तक  1000  फुट  रोल-फिल्म  की  लागत  2211  रु०  पढ़ा  करती
 थी  पश्न्तु  सरकार  की  नयी  औद्योगिक  नीति  के  पश्चात्‌  वही  1000  फुट  रोल-फिल्मਂ  की  लागत  इस
 समय  3291  रु०  पड़ती  है  इसलिए  प्रत्येक्त  1000  फुट  रोल-फिल्म  पर  !080  रु०  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 हम  जो  भी  प्रिन्ट  बनाते  हैं  उसके  लिए  1000  फुट  वाले  16  रोल-फिल्मों  की  जरूरत  होतीं
 है  ।  अतः  प्रत्येक  प्रिट  फिल्‍म  पर  17,250  रु०  अधिक  लागत  आती  है  ।  इससे  पहले  एक  फिल्‍म  की
 लागत  45,250  रु०  हुआ  करती  थी  जिपमें  कच्ची  डेवलर्विंग  तथा  मुद्रण  लागत  भी  छामिल

 है  ।  इस  समय  छपाई  लागत  62,450  र०  आती  है  ।  हम  प्रत्येक  फिल्म  के  लिए  प्रायः  100  प्रिंट

 इस्तेमाल  करते  अतएव  फिल्म  निर्माता  को  प्रत्येक  फिल्‍म  पर  17,25,000  रु०  का  अतिरिक्त
 मार  वहन  करना  पड़ेगा  ।

 अतएवं  927  फीचर  फिल्मों  के  लिए  सर्व  भाषा  प्रधान  फिल्म  के  लिए  पाजीटिव  कच्ची  सामग्री

 की  कुल  खपत  के  लिए  1000  फुट  के  लगमग  पांच  लाख  तथा  प्रत्येक  1000  फुट  के

 रोल-फिल्म  पर  1080  रु०  की  वृद्धि  होने  से  फिल्म  उद्योग  पर  कुल  अतिरिक्त  मार  54  करोड़  का

 पड़ेगा  ।  यह  96  प्रतिक्षत  वृद्धि  है  ।

 अब  मैं  नेगेटिव  फिल्मों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  '

 मैं  अपने  मित्रों  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा  कि  यह  अत्यन्त  विचित्र  बात  है  कि  एक

 कम्पनी  से  हमें  पाजीटिव  कच्चा  माल  मिलता  है  तथा  दूसरी  कम्पनी  से  नेगेटिव  कच्चा  माल  मिलता

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  से  हम  नेगेटिव  फिल्मों  की  कच्ची  सामग्री  लेते  हैं  तथा  हिन्दुस्तान
 फोटो  फिल्मस  से  हम  पाजीटिव  फिल्मों  की  कच्ची  सामग्री  प्राप्त  करते  हैं  ।

 927  फिल्मों  के  लिए  प्रति  वर्ष  औसतन  1,000  फुट  के  45,000  रोल-फिल्मों  की  नेगेटिव

 फिल्म  में  कुल  खपत  होती  है  ।  प्रति  1,000  फुट  तक  नेगेटिव  की  लागत  पहले  8,000  रु०  हुआ
 करती  थी  तथा  इस  समय  कुल  लागत  36  करोड़  रु०  पड़ती  इस  नयी  ओद्योगिक  नीति  के  बाद  से

 प्रति  1000  फुट  रोल  फिल्म  की  नंगेटिव  लागत  12,000  रु०  है  तथा  कुल  ८4  करोड़  रु०  का  भार

 पड़ेगा  तथा  18  करोड़  रु०  की  वृद्धि  हुई  है  तथा  इस  प्रकार  से  72  करोड़  र०  का  अतिरिक्त  मार

 पड़ता  है  ।  हमें  इस  नीति  ने  यहीं  दिया  तथा  मैं  इस  सरकार  का  अत्यन्त  आमारी  हूं  कि  जिस

 उद्योग  ने  इतना  अधिक  योगदान  किया  है  उत्  पर  इस  सरकार  द्वारा  72  करोड़  रु०  का  अतिरिक्त

 भार  डाल  दिया  गया
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 ee  नमन  न  कक  न  ते  ा#े  उ  सस्‍सक्‍घस्‍घैस्‍&ाछघा&छाछस  आधे  जज  च चे

 वर्च  1990-91  में  नंगेटिव  फिल्‍म  का  आयात  करने  के  लिए  15  करोड़  रु०  थी  विदेक्षी  मुद्रा
 ग  आबंटन  किया  गया  था  ।

 समापति  महोदय  :  सुनील  दत्त  आप  अपनी  डिमांड  बताइए  ।

 भी  सुनोल  दस्त  :  डिमाण्ड  भी  बताऊंगा  फिल्‍म  इ डस्ट्री  की  क्या  हालत  यह  इस
 हाऊस  को  ओर  मंत्री  जी  को  पता  तो  लगना  चाहिए  ।

 बिभुवाद ]

 रुपये  के  अवमूल्यन  से  पहले  वर्ष  1991-92  के  लिए  नेगेटिन  कच्ची  सामग्री  के  लिए  लगभग
 20  करोड़  रु०  का  आबंटन  किया  गया  था  तथा  अब  उन्होंने  इसे  करोड़  रु०  कर  दिया  है  तथा

 रुपये  का  22  प्रतिशत  अवमूल्यन  होने  के  पश्चात  यह  घटकर  आठ  करोड़  रु०  रह  गया  है  ।

 आप  समझ  सकते  हैं  कि उस  घनराशि  से  कितनी  नंगेटिव  कच्ची  सामग्री  खरीदी  जा  सकती
 तथा  कितनी  फिल्में  बनाई  जा  सकती  हैं  ?  66  प्रतिशत  आबटन  कम  हो  गया  है  ।

 आबटन  राशि  66  प्रतिशत  घटाने  के  साथ  ही  फिल्मों  में  €6  प्रतिशत  कमी  आयेगी  तथा

 फिल्मों  में  66  प्रतिशत  रोजगार  कम  हो  जायेगा  ।  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  लाख  से  भी  अधिक
 व्यक्ति  बेरोजगार  हो  जायेंगे  तथां  राज्य  सरकार  को  800  करोड़  के  66  प्रतिशत  से  कम

 नहीं  मिलेगा  ।  तथा  फिल्म  उद्योग  को  यहो  सबसे  वड़ा  नुकसान  है  ।

 फिल्म  रिलीज  होने  से  पूर्व  ही  बाजार  में  फिल्म  कंसेट  की  उपलब्धता  तथा  केवल
 टी०वौ०  फिल्म  उद्योग  का  विनाष्ठ  कर  रहे  इस  देश  में  कोई  ऐसे  कठोर  कानून  नहीं  हैं  जिनसे  कि
 फिल्म  रिलीज  होने  से  पूर्व  फिल्म  कंसेट  के  उपलब्ध  होने  तथा  केवल  टी०वी०  पर  नियंत्रण  किया  जा
 सकता  हो  ।  दूसरे  देशों  में  यदि  कोई  व्यक्ति  फिल्म  रिलीज  होने  से  पूर्व  ही  उप  फ़िल्म  के  कंसेट  का
 उपयोग  तथा  केबल  टी०वी०  का  इस्तेमाल  करते  हुए  पकड़ा  जाता  है  तो  उस  व्यक्तित  को  उस  फिल्म
 की  उत्पादन  लागत  देनी  पड़ती  है  ।  परन्तु  हमारे  देश  में  ऐसा  कप्नी  मी  नहीं  किया  गया  है  ।

 हमें  यह  नहीं  मूलना  चाहिए  कि  मारतीय  फिल्मों  का  योगदान  काफी  अधिक  रहा  है  ।

 श्री  सत्यजीत  श्री  मृणाल  श्री  त्विक  श्री  महबूब  श्री  श्री  गुरू
 श्री  एस०  एस०  वासन  जंसी  फिल्‍मी  हस्तियों  ने  ही  भारतीय  सिनेमा  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  पहुंचाया
 था  ।  यदि  आप  पूर्वी  यूरोपीय  वेस्ट  अफ्रीका  तथा  अन्य  कहीं  पर  भी  जायेंगे  तो  आप

 वहां  पर  भारतीय  किल्‍मों  के  माध्यम  से  नारत  के  बारे  में  जान  लेंगे  तथा  पायेंगे  कि  वहां  पर  लोगों  को
 भारतीय  बीत  गाते  हुए  पायेंगे  ।
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 जहां  तक  हिन्दी  भाषा  का  प्रचार  तथा  उसका  प्रयोग  बढ़ाने  का  सम्बन्ध  मैं  दावे  के  साथ
 कहता  हूं  कि  सरकारी  कार्यक्रम  उतने  सफल  नहीं  हैं  जितना  हमारी  मारतीय  सिनेमा  आप

 उत्तरी  पूर्व  राज्य  अथवा  दक्षिण  भारत  में  जायें  तो  आप  देखेंगे  कि  लोग  वहां  पर  भारतीय
 गीत  गा  रहे  एक  प्रकार  से  देशमर  में  हिन्दी  का  विकास  करने  में  मारतीय  किस्मों  का  बड़ा  मारी
 योगदान  रहा  है  ।

 अश्चंडता  के  सम्बन्ध  में  मारतीय  फिल्मों  ने  काफी  कार्य  किया  इसके
 अलावा  दे  और  क्या  योगदान  दे  सकते  हैं  ?  तथा  सरकार  .  प्रतिमा  की  उपेक्षा  क्‍यों  कर  रही  है  ?

 अब  मैं  अनिवासी  मारतीय  जो  यहां  पर  अपना  पैसा  लगाते  उनके  सम्बन्ध  में  कुछ
 कहना  चाहूंगा  ।  यदि  आप  किसी  भी  देश  में  चले  जायें  किसी  विदेशी  की  कार  में  बंढें  तो आपको
 केवल  मारतीय  संगीत  ही  सुनने  को  यह  भारतीय  भारतीय  फिल्में  ही  हैं  जो  उनके
 ध्यान  में  उनके  उनके  धर  की  यादें  ताजा  करती  हैं  तथा  वे  अपने  माता-पिता  तथा  परिवारों  को

 पैसा  भेजते  इसीलिए  हम  इतनी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  कर  रहे  इस  पर  मी  सरकार  कहती
 कि  आप  पर्याप्त  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  का  अजंन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हम  फिल्मों  के  माध्यम  से  तथा

 कई  अनेक  सूत्रों  से  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  हम  कई  भारतीयों  को  अपना  पैसा  भारत  में  निवेश

 करने  को  तत्पर  करते  हम  उन्हें  यहां  पर  उनके  परिवारों  को  पंसा  भेजने  के  लिए  प्र  रित  करते

 हैं  तथा  यही  एक  काफी  महत्वपूर्ण  योगदान  है  जो  मारतीय  सिनेमा  कर  रहा  है  ।

 अन्त  में  मैं  इस  समा  के  सदस्यों  से  कहना  चाहंंगा  कि  जब  कभी  भी  घछुनाव  होते  हैं
 तब  फिल्मों  से  जुड़ी  हस्तियों  को  याद  किया  जाता  है  ।  जब  चुनाव  होते  तब  हर  कोई  फिल्‍मी  हस्ती
 को  ही  चुताव  में  खड़ा  करवाना  चाहता  है  ।  हमने  पहले  ही  यह  देख  लिया  है  ।  अतएवं  इस

 नीय  सदन  के  सदस्य  चाहें  वे  किसी  मी  दल  से  सम्बन्धित  उनसे  मेरा  अनुरोध  यह  है  कि  जिस

 प्रकार  से  रकों  पर  दी  जःते  वाली  राजसहायता  के  मामले  में  हम  सब  ने  एक  साथ  अपनी  आवाज

 बुलन्द  की  उसी  प्रकार  फिल्म  उद्योग  के  मामले  में  भी  हम  समी  को  १क  साथ  संघर्ष  करना  चाहिए
 कप्रोंकि  फिल्‍म  उद्योग  तथा  कलाकार  सभी  से  सम्बन्धित  यद्दि  व ेभा०ज०पा०  को  पसन्द  करते

 व ेमाजपा  के  लिए  काम  करें  यदि  वे  जनता  दल  को  पसन्द  करते  वे जनता  दल
 कै  लिए  काम

 यदि  वे  कम्युनिस्ट  पार्टी  को  पसन्द  करते  हैं  तो  वे  उसके
 लिए

 कार्य  कर  सकते  हैं  तथा
 यदि  वे

 कांग्रेस  दल  को  पसन्द  करते  तो  वे  कांग्रेस  दल  के  लिए  काम  इस  समा  के  सदस्यों  का

 यह  कर्तव्य  है  कि  वे  मेरा  साथ  दें  तथा  उद्योग  के  लिए  मेरे  साथ  संघष  कर  ।

 डा०  जयन्त  रंगपी  :  मैं  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  से  पूरी  तरह

 असहमत  हूं  !  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगे  जो  यह  सरकार  लाने  का  प्रयत्न  कर  रही  मैं

 डसका  समभंन  नहीं  करता  हूं  :
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 नयी  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  हमारे  राष्ट्रीय  लक्ष्य  के  बिल्कुल  विपरीत  है
 तथा  हमारे  संविधान  की  प्रस्तावना  में  जो  घोषणा  की  गई  उसके  भी  बिल्कुल  विपरीत  है  ।  मैं  पुनः
 कहता  हुਂ  कि  यह  हमारे  संविधान  की  प्रस्तावना  में  उल्लिखित  प्रावधानों  के  बिल्कुल  विपरीत  मैं
 सोवियत  संघ  में  हुए  परिवतेनों  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  सता  पक्ष  के  एक
 श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वालनिक  ने  सोवियत  संघ  में  हुए  परिवतंनों  का  उल्लेख  किया  उन्होंने
 ग्लास्नोस्त  तथा  पिरिस्त्रोयका  की  तुलना  भारत  सरकार  की  वर्तमान  औद्योगिक  नीति  के  साथ  की
 यह  कहना  बहुत  बेतुका  होगा  कि  सोवियत  संघ  में  हुए  परिवततंनों  की  तुलना  मारत  सरकार  के  उद्योग
 विभाग  की  उदारवादी  नीति  से  की  जाए  ।  हमें  पता  होना  चाहिए  कि  सोवियत  संघ  में  एक  सुस्पष्ट
 तथा  सुदृढ़  समाजवादी  व्यवस्था  वहां  की  कम्यूनिस्ट  पार्टी  की  जड़ें  सोवियत  संघ  के  प्रत्येक  गांव
 तक  फंली  हुई  सोवियत  संघ  में  एक  सुदृढ़  समाजवादी  अर्थव्यवस्था  उनकी  अर्थव्यवस्था
 उनकी  उनके  उत्पादन  के  साधनों  पर  सरकार  का  नियन्त्रण  हम  उन
 सामन्तवादी  तथा  अद्ध  उपनिवेशवादी  देशों  में  से  एक  हैं  जो  विश्व  में  अशिक्षा  तथा  बेरोजगारी
 में  सबसे  आगे  है  ।  हमारे  40  प्रतिशत  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हमारे  सामने  आवास
 समस्या  है  ।  लोग  अमी  भी  झुग्गी-झोंपड़ियों  में  रह  रहे  हैं  और  हम  उन्हें  यथोचित  आवास  उपलब्ध

 नहीं  करा  पा  रहे  इस  सन्दर्भ  मेरे  विचार  में  यदि  हम  सोबियत  संत्र  में  हुए  परिवतंनों  की

 तुलना  मारत  सरकार  की  वतंमान  उदारवादी  नीति  से  करें  तो  यह  बिल्कुल  गलत  बात  होगी  ।

 सरकार  ने  इस  बात  का  समर्थन  किया  है  कि  विदेशी  पू'जी  को  आमन्त्रित  किया

 इससे  रोजगार  नई  टेक्‍नोलोजी  आएगी  तथा  हमारी  अर्थव्यवस्था  विकसित  होगी  ।  इस  सम्बन्ध
 मैं  मनत्री  महोदय  का  ध्यान  असम  के  चाय  उद्योग  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  असम  में  चाय

 उद्योग  पर  97  प्रतिशत  निजी  नियन्त्रण  पिछले  दशक  में  चाय  बगानों  का  10  हजार  हेक्टेयर  तक
 विस्तार  किया  गया  यदि  हम  रोजगार  की  ओर  ध्यान  दें  तो  पाएंगे  कि  चाय  बागानों  क्षेत्र
 में  अनेक  हेक्टेयर  की  वृद्धि  होने  के  बावजूद  चाय  बागानों  में  रोजगार  कम  हुआ  है  +  क्‍यों  ?  ऐसा  इस
 लिए  है  कि  निजी  सस्थान  मजदूरों  की  छंटनी  कर  रहे  हैं  ।  रोजगार  की  कमी  है  ।

 मैं  टेब्नोलोजी  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  !  हमें  एक  अच्छी  तथा  आधुनिक
 टेक्नोलोजी  की  आवश्यकता  ईस  में  हमें  सोच  समझ  कर  चयन  करना  चाहिए  तथा  कुछ
 प्रतिबन्ध  भी  होने  चाहिए  ।  मैंने  अखबारों  में  पढ़ा  है  कि  इस  प्रकार  की  एक  नई  टेक्नोलौजी  से  हम
 एक  विजेष  प्रकार  के  बतेन  तथा  फ्राईग  पैन  का  उत्पादन  कर  सकते  जिससे  अण्डे  और  सब्जियाँ
 तलाई  के  समय  चिपकेंगी  नहीं  ।  हमारे  लोगों  को  खाने  को  पर्याप्त  खाना  नहीं  मिलता  तथा  भुखमरी
 से  काफी  मृत्यु  होने  की  सूचना  मुझे  समझ  में  नहीं  आता  कि  इस  प्रकार  की  टेक्नोलौजी  को
 मिकता  बयों  दी  जाए  ?  मेरे  विचार  में  सरकार  ने  यह  बहुत  ही  गलत  कदम  उठाया  है  ।

 ,  एक  और  खतरनाक  बात  है  कि  स्थान  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  को  हटा  दिया  गया  है॥  इसका  क्‍या
 परिणाम  होगा  ?  कई  माननीय  सदस्यों  ने  पहले  ही  इसका  उल्लेख  किया  है  |  हमने  मोपाल  ग्रेस  त्रासदी
 देखी  है  ।  यूनियन  कारबाईड  मोपाल  में  स्थापित  पश्चिमी  देशों  तथा  अन्य  समाजवादी
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 देक्षों  में  इस  प्रकार  के  हानिकारक  उद्योगों  की  आबादी  वाले  क्षेत्र  में  अथवा  आसपास  स्थापित  करने
 की  कभी  भी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 थोड़ो  बहुत  स्थान  सम्बन्धी  कुछ  प्रतिबन्धों  के बावजूद  मोपाल  गंस  त्रासदी  जैसी  दुघंटना  हुई
 है  ।  स्थान  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  को  पूर्ण  रूप  से  हटा  दिए  जाने  इसका  विपरीत  परिणाम  होगा  ।

 5।  प्रतिशत  तक  विदेशी  पूजी  की  अनुमति  दी  है  ।  इसके  क्या  परिणाम  होंगे  ?  इससे
 हमारे  उद्योग  का  पूर्ण  स्वामित्व्र  विदेशी  हाथों  में  चलए  जायेगा  ।

 मैं  आपके  माध्यम  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारी
 स्वतन्त्र  घरेलू  नीति  तथा  बाह्य  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हमारे  स्वतन्त्र  हक  के  दावे  के लिए  एक  आत्म
 निर्मर  अथंव्यवस्था  की  आवश्यकता  है  ।

 हमारे  घरेलू  मामलों  में  हमारी  कई  गलत  हमारी  नि्धनता  के  हमारे  देश  में

 बहुत-सी  समस्याएं  होन  के  बावजूद  अन्तर'*षट्रीय  क्षेत्र  में  मारत  का  अभी  भी  सम्मान  है  क्योकि  हम
 साम्राज्यवादी-विरोधी  अभियान  पर  विशेष  बल  देकर  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  दृढ़  रह  सके  हैं  ।  किन्तु
 विदेशी  पू  जी  अवश्य  ही  हमारे  देश  में  अपनी  मनमानी  करेगी  जंसाकि  हमने  उन  देशो  में  देखा  है  जहां
 पर  बहुर्राष्ट्रीय  बहुर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  ने  प्रवेश  किया  अनेक  लेटिन  अम रीकी  देशों  में

 ऐसा  ही  हुआ  है  ।  श्री  लंका  ओर  पाकिस्तान  में  भी  यही  हुआ  वे  मनमानी  करेंगे  कि  हमे  किस

 प्रकार  संयुत्तत  राष्ट्र  संघ  में  व्यवद्वार  करना  और  किस  प्रकार  बन्तरष्ट्रीय  बहस  में  भाग  लेना  है
 मैं  सरकार  को  सचेत  करदा  हूਂ  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मारत  का  जो

 भी  सम्मान  वह  इस  औद्योगिक  नीति  से  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 मैं  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हु  कि  इस  नई  औद्योगिक  नीति  क्षेत्रीय  असन्तुलन
 बढ़  जायेगा  ।  पूर्वत्तर  क्षंत्र  में  हालांकि  पर्याप्त  कच्चा  माल  अत्यधिक  क्षमता  मूलमूतः

 पुविधायों  की  कमी  के  कारण  व्द्योगों  क ेविकास  की  गति  बहुत  घीमी  है  और  इससे  सामाजिक  तनाव

 में  वृद्धि  हुई  है  तथा  उत्तर-पश्चिम  में  कई  मूमिगत्न  सप्नस्त्र  विद्रोही  हुए

 चूकि  मैं  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  सम्बन्ध  रखते  हू  मैं  सरकार  को  राचेट  करदा  चाद्ता  हु  कि  इस

 नई  औद्योगिक  नीति  के  स्थान  सम्बन्धी  प्रतितरन्ध  के  हटने  के  यह  उद्य'ग  केवल  उन

 क्षेत्रों  पर  ध्यान  देना  जहां  पर  मूलमृत  सुविधाएं
 हैं  और  उत्तर-पृक  क्षेत्र  उपेक्षित  हो  जागेगा  ।  स्उतन्‍्त्रता

 प्राप्ति  क ेसमय  से  ही  उपेक्षित  है  ।

 अब  तक  छह  वर्ष  बीत  चुके  हैं  जब  केन्द्रीय  सरकार  ने  असम  समझौते  के  रूप  में  यह

 बात  मानी  थी  कि  असम  में  चौथा  तेल-शोधक  कारखाना  एक  कागज  मिल  लगाई  जायेगी  तथा

 एक  गैस  क्र  कट  कारखाना  खोला  जायेगा  |  छह  वर्ष  बीत  चुके  है  किन्तु  अभी  तक  इनकी  स्थापना  नहीं

 की  गई  है  ।  मुझे  शंका  है  कि  यह  ओद्योग्कि  नीति  स्थिति  को
 और  खराब  कर  सकती  है  ।
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 मैं  माननीत  राज्य  उद्योग  मंत्री  जो  कि  पूर्वोत्तर  से  ही  सम्बन्ध  रखते  का  ध्यान  इस  ओर

 दिलाना  चाहता  हू  कि  मुझे  हैरानी  है  कि  इस  सदन  के  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  मांग  कर  रहे  हैं
 कि  उनके  चुनाव  क्षेत्र  अथवा  क्षेत्रों  में  उद्योग  होने  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  यह  बात

 बेतुकी  लग  सकती  है  किन्तु  यह  सत्य  है  कि  यदि  मैं  अपने  चुनाव  क्षेत्र  ,  किसी  एक  उलश्योग  की

 पना  की  वकालत  करू  तो  हो  सकता  है  कि  अगली  बार  मैं  शायद  उस  चुनाव  क्षेत्र  से  निर्वाचित  न  हो

 सक्‌ਂ  क्‍योंकि  लोग  उद्योग  स्थापना  से  मयभीत  होते  हैं  क्योंकि  जब  किसी  उद्योग  की  स्थापना  होती
 तो  आदिवासी  लोगों  से  उनकी  मूमि  छीन  ली  जाती  है  और  उस  उद्योग  में  उन्हें  कोई  रोजगार  नहीं

 उन्हें  नौकरी  के  कोई  अवसर  भी  नहीं  मिलता  ।  उनका  काम  है  कि  उद्योग  से  वातावरण  में

 प्रदूषण  फैल  जायेगा  ।  वे  खेती  नहीं  कर  वे  सब्जियां  नहीं  उगा  पाएगे  ।  मैं  असम  के
 कार्बी  एंग्लीग  तथा  एन०जी०  पर्वतीय  जिले  का  प्रतिनिधित्व  करता  हुਂ  जहां  पर  आदिवासियों  की
 सबसे  अधिक  जनसंख्या  है  1

 बोकाजन  में  एक  बड़ी  सीमेंट  फंक्टरी  वायु  प्रदूषण  के  10  वर्ग  क्षेत्रफल  में  45
 गांव  सब्जियां  नहीं  उगा  सकते  क्‍योंकि  यहां  पर  सीमेंट  की  बहुत  होती  है  '  इस  औद्योगिक
 नीति  का  दुंढ़ता  से  विरोध  करने  के  साथ  ही  साथ  मैं  यह  कहता  हू  कि  यदि  इस  नीति  का  प्रयोग  जारी

 रहता  है  तो  चाहे  निजी  क्षंत्र  के  एकाथिकार  से  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  क ेशामिल  रहने  यदि
 काम  करने  के  लिए  अच्छा  वातावरण  नहीं  और  हानिकारक  वातावरण  है  तो  इस  प्रकार  के  उद्योग
 मेरे  चुनाव  क्षत्र  में  न  लगाए

 इन  शब्दों  के  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 झरो  के०  रामम्तो  टिडिबवनाम  :  महोदय,मुझे  बोलने  का  अवसर  दिये  जाने  के

 लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  मैं  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  तथा  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदान
 की  मांगों  का  समर्थन  करता  जहां  तक  नीति  का  प्रश्न  औद्योगिक  विकास  उस  सम्भावित
 परिवर्तंत  पर  निमंर  करता  है  जो  सम्बद्ध  क्षेत्र  में  तथा  उस  क्षेत्र  में  आने  वाला  है  जहा  उद्योग  की
 स्थापना  की  जायेगी  ।  इसमें  विस्तृत  योजना  तथा  उद्योगों  के  विकेन्द्री+'रण  को  आवश्यकता  होती
 जब  उद्योगों  क्ली  स्थापना  की  जानी  हो  तो  ग्रामीण  विकास  को  अवश्य  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।
 जब  मी  किसी  औद्योगिक  विकास  का  भ्रस्ताव  हो  तो  रोजगार  उत्पन्न  करने  के  बारे  में  अवश्य  सोचा
 जाना  यही  वास्तविक  वि*/।स  होगा  ।  मैंने  देखा  है  कि  अनेक  स्थानों  पर  जढ़ां  कुछ  उद्योग
 जिनके  कारण  उस  क्षत्र  का  औद्योगिक  विकास  हुआ  लेकिन  वे  पर्याप्त  रोजगार  नहीं  जुटा  पाते  और
 न  ही  रोजगार  के  पर्याप्त  अवसर  हो  पैदा  करते  हैं  ।  मेरे  क्षेत्र  में  ग्रोनाईट  उद्योग  है  ।  हालांकि  इसमें

 बहुत  अधिक  निवेश  की  आवश्यकता  उस  उद्योग  से  बहुत  कम  रोजगार  मिलता  इसका  कुल
 परिणाम  यह  रहा  है  कि  विकास  के  नक्शे  उस  क्षेत्र  को  औद्योगिक  रूप  से  विकसित
 दिखाया  जाता  है  जबकि  उद्योग  में  मारी  निवेश  के  बावजूद  उस  क्षेत्र  की  ओर  उस  क्षेत्र
 की  बेरोजगारी  प्रतिदिन  बढ़  रही  है  ।  इस  बात  का  ध्यान  अवश्य  रखा  जाना  चाहिए  कि  ऐसे  उद्योगों
 की  स्थापना  की  जाये  जिनसे  रोजगार  के  अवसर  पैदा  हों  ।
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 लिख  कुछ वर्षों पहले एक नीति अपनाई गई थी। मैं नहों' जानता आजः किस

 कुछ  वर्षों  पहले  एक  नीति  अपनाई  मैं  नहोंਂ  जानता  आजः  किस  तक  इ
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  उसके  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलों  की  फ्चान  की  गई

 नए  उद्योग  कीं  स्थाषना  के  समय  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।  ऐसे  नए  उद्योगों  की  स्थापना  की
 जाती  चाहिए  जि+से  औदुपोंगिक  रूप  से  पिछड़  क्लोत्रों  को एक  नया  बल'मिलेगा  ।  किन्तु  अब  उस
 नीत्ति  को  मूला  दिया  गया  है  ।  त्रव  सहीसमय  है  जब  हम  उसी  नोति  के  अनुतरण  करें  और
 जिलों  पूर्ण  जिले  की  न  कम  से  कम  पिछड़े  क्षेत्र  की  पहचान  करें--और  नए  उद्योगों  फी  '

 स्थापना  करें  ।

 जहां  तक  लघु  उद्योगों  का  सम्बन्ध  मैं  यह  सरकार  के  ध्यान  में  अवश्य  लाना  चाहूंगा  कि
 कैवल  लघु  उद्योगों  में  ही  अधिकतम  भ्रष्टाचार  होता  जब  किसी  लघु  उद्योग  के  लिंए  मंजूरी
 दी  जाती  है  और  वह  व्यक्ति  उस  उद्योग  विश्येष-के  जिसे  स्बीक्ृति-मिल-कुकी  ऋण:नाहता
 है  तब  उस  राज  सहायता  को  वापस  लेकर  उसके  स्थान  पर  उसे  कोई  और  धनराज्षि  दे  दी  जाती

 उस  राज-सहायता  को  वित्तीय  संस्था  का  अथका  वह  व्यक्ति  हथिया  लेता  है  जो  उस्चकी

 पहचान  करता  है  अथवा  स*कार  के  माध्यम  से  उसकी  मदद  करता  है  ।

 से सः

 अष्टाचार  प्रत्येक  चरण  में  पाई  जाती  यांद  ऋण  के  रूप  में  25;0009 दिये  जाते  हैं
 तो  कम  से  कम  20,000  रुपये  भ्रष्टाचार  अथवा  दलाली  के  रूप  में  विभिन्‍नः  चरणों  में  हथियाਂ  जियेः

 जाते  और  अन्त  में  जिध  व्यक्ति  की  उद्योग  की  स्वीकृति  मिश्षतीਂ  वहु  उस  धससक्षि  को
 डकार  जाता  है.और  क्सी  उदयोग  की  स्थापना  नहीं  होती  ।  दो  और  तीज  वर्षों  के  सरकारਂ

 अथवा  सम्बद्ध  अथवा  बैंक  अथवा  वित्तीय  संस्थाव  आसानी  से  उस'ऋण  की  धनस्ाधि  को

 माफ  कर  और  वास्तविक  रूष  में  उत्तक्षत्र  में  किसी  उद्योग  की  स्थापना  नहीं  होती  ।

 आरम्भिक  चरणों  में  लबृ-ठद्योग  इस  प्रकार  कार्य  करते  हैं  ।

 कोई  निगरानी  एजेंसी  मी  नहीं  जिलों  में  निगरानी  अधश्वा  मददगशर  एजेंसी
 आवश्यक  तौर  पर  ब्लाक  कार्यालय  के  छोटे  अफसर  अथवा  वित्तीय  संघ्थाओं  के  छोटे  अफ़सर  होते

 जो  ऋण  दिलाने  से  सम्बन्धित  होते  ये  दो  लोग  उन  व्यक्तियों  का  पता  लग्राते  हैं.डो  उद्योग

 5.00  भ०  १०

 बढावा  देने  के  इच्छुक  नहीं  वे  उन  लोगों  का  भी  पला  लगते  है

 जो  वित्तीय  संस्थाओं  के  निचले  स्तरों  पर  उनका
 करते

 इस  सम्बन्ध  असीः  तकाकोई

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  कि  स्वीकृत  लघु  उद्योग  कहां  तक
 अपना  अस्तित्व  बना  पाए  हैं  तथा

 कितने  चल  रहे  हैं  ।  यह  ग्रामीप  औद्योगिक  विहास  के  रास्ते  में  सबसे  बड़ी  रूकावट

 जहां  तक  लघु-उवृधोभों  का  सम्बन्ध  कुछ  विशेष  उत्पादों  को  लघु  उद्योगों  के  लिए  निर्दिषत

 करन  होगा  ।  हृथकश्धा  क्षोत्र  धलेती  को  केबल  हुथकरघा  उदयोग्र  क ेलिए
 अभिनिर्धारित

 कर
 ।  वियाਂ

 गया  इसी  प्लास्टिक  मोदर  उद्योग  औरਂ  अन्य  उद्योगों  के  अतिरिक्त  पुर्णोंਂ  को
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 कुछ  लघु  उद्योगों  के  लिए  अलग  निश्चित  कर  दिया  जाना  एक  समय  ऐसा  किया  गया  था

 परन्तु  अन्त  में  ऐसा  हुआ  कि  वे  एकाधिकार  प्राप्त  कम्पनियों  क ेएकक  बनकर  ही  रह  आरम्म
 अतिरिवत  पुर्जों  का  उत्पादन  करने  वाले  लघु  उद्योग  के  रूप  में  शुरू  हुए  थे  और  अन्त

 आज  वे  एकाघिकार  प्राप्त  बड़े  उद्योगपतियों  के  हाथ  में  सरकार  को

 उद्योगों  तथा  मध्यम  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  छोटे  उद्यमियों  को  मदद  के  लिए  कोई  रास्ता

 ढू  ढना  चाहिए  ।

 जहां  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  एककों  का  सम्बन्ध  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ॥

 थो  के०  राममूर्तो  टिडिवनाम  :  मैं  कुछ  ओर  समय  चाहता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  वक्‍ताओं  की  एक  बहुत  लम्बी  सूची  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 भ्रो  के०  राममर्तो  टिडिवमाम  :  सावंजनिक  क्षेत्र  एककों  के  सम्बन्ध  में  अपने  क्षेत्र
 नैवेली  में  मेरा  अनुमव  है  ।  यदि  किसी  भी  सरका री  क्षंत्र  में  कहीं  भ्रष्टाचार  फैला  है  तो  सार्वजनिक
 क्षेत्र  एककों  में  यह  सबसे  अधिक  और  जो  पावंजनिक  क्षत्र  एकक  किसी  क्षंत्र  विद्येष  में  चल

 रहे  हैं  वे  इष्यावश  यह  कोशिश  करते  हैं  कि  उस  क्षत्र  अथवा  आसपास  के  किसी  अन्य  क्षेत्र  में  कोई

 सहायक  उद्योग  न  आरम्म  हो  मैंने  पाया  है  कि  नेवेली  लिग्नाईट  कारपोरेशन  के  इतने  वर्षों
 से  चलते  रहने  के  सेवेली  परियोजना  के  आसपास  का  सम्पूर्ण  क्षत्र  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा
 हुआ  यदि  नेवेली  लिग्नाईट  कारपोरेशन  को  कुछ  छपवाना  होता  है  तो  वे  मद्रास  जाकर  एक
 विशेष  छापाखानों  में  उसे  छपवा  लेते  इसी  प्रकार  सावंजनिक  क्षेत्र  एकक  कीं  हर  आवश्यकता  पर

 उन्हें  संकड़ों  किलोमीटर  की  दूरी  तय  दूरदराज  स्थानों  पर  जाकर  वह  काम  करवाने  के  लिए
 कहते  हैं  जो  उन्हें  रिश्वत  दे  सके  अथवा  उन  लोगों  को  कहते  हैं  जिनमें  वे  रुचि  रखते  हों  ।  यदि
 सार्वेजनिक  क्षत्र  एकक  इस  प्रकार  काम  करते  हैं  तो  अवश्य  ही  आसपास के  क्षत्र  में  कोई  विकास

 दृष्टिगोचर  नहीं  होगा  और  जिन  प्रयोजनों  के लिए  उनकी  स्थापना  की  गई  थो  वे  सब  निष्फल  हो
 जायेंगे  इन  बहुत  बड़े  एककों  द्वारा  न  केवल  आर्थिक  विकास  अपितु  औद्योगिक  विकास  का  प्रयोजन

 ही  निथषफल  हो  जाएगा  ।  सरकार  को  इन  सब  से  बचने  के  लिए  कुछ  करना  चाहिए  तथा
 जनिक  क्षत्र  के  एककों  की  काये  प्रणाली  तथा  प्रबन्ध  के  पुनरावलोकन  की  आवश्यकता  है  ।

 जहां  तक  तमिलनाडु  का  सम्त्रन्ध  हमारे  उद्योग  विद्युत  के  प्रयोग  के  मामले  में  कुछ
 भिन्‍न  हमारे  पाप  पनबिजली  एकक  नहीं  हमारे  पास  केवल  ताप  विद्युत  एकक  इसके
 लिए  कोयला  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  हमारी  सबसे  बड़ी  ताप  विद्युत  इकाई  मेट्टूर  है  जिसे  ऊंचे
 किस्म  के  कोयलें  की  आवश्यकता  होती  है  जिसकी  आपूर्ति  देश  में  केवल  सिंगरेनी  से  ही  होती  है  किसी
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 अन्य  स्थान  से  हमें  यह  नियमित  रूप  से  नहीं  मिलता  और  इसका  परिणाम  यह  कि  हमारे
 थमंल  पावर  एककों  में  महीने  में  कुछ  दिन  और  एक  वर्ष  में  कई  दिनों  तक  काम  रुक  जाता  इस
 समस्या  का  निदान  करना  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  तमिलनाडु  सरकार  को  3  लाख  टन  बफर  कोयला
 स्टाक  के  आयात  की  अनुमति  दे  और  इसके  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  इस  बारे  में
 तमिलदाड़  सरकार  ने  पुरजोर  सिफाशश  की  मेरा  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  पर

 सहानुमूतिपूर्वक  विचार  करे  और  जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  इसे  स्वीक्षति  दें  ।

 तमिलनाडु  हम  रेलवे  के  माध्यम  से  अपने  उद्योगों  का  विकास  नहीं  कर  सकते  क्योंकि
 हमारी  रेल  लाइनें  अधिकतर  छोटी  हमें  सडक  परिवहन  से  काफी  हद  तक  मदद  मिलती

 इस  सम्बन्ध  ईस्ट  कोस्ट  रोड  के  कार्य  को  तुरन्त  शुरू  किया  जाना  और  जल्द  पूरा
 किया  जाना  चाहिए  ।

 कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जो  अन्य  व्यक्तियों  को  चीनी  उद्योग  शुरू  करने  के  लिए  लाइसेंस  नहीं  लेने

 किन्तु  वे  स्वयं  तीन  या  चार  वर्षों  के  बाद  मी  यह  उद्योग  स्थापित  करने  में  कोई  रूचि  नहीं
 दिखाते  ।  सरकार  इस  पर  गम्भीरतापूवंक  विचार  करे  तथा  उनके  रदद  कुछ  ऐसे
 उद्योगपति  भी  हैं  जो  सरलता  से  लाईसेंस  ले  लेते  हैं  और  फिर  वित्तीय  संस्थाओं  से  कई  करोड़  रुपयों
 का  ऋण  लेकर  कुछ  समय  पदचात्‌  कहते  हैं  कि  परियोजना  रूग्ण  हो  गई  वे  इस  प्रकार  घन  का
 अपव्यय  करते  हैं  और  इस  प्रकार  लुटाए  गए  घन  का  हिसाब  रखा  जाना  जो  व्वक्ति
 सेंस  लेता  है और  वित्तीय  सहायता  लेता  है  वह  आराम  जिन्दगी  जीता  है  और  वित्तीय  सस्थाओं
 से  ऋण  रूप  में  लिए  गए  घन  का  अपव्यय  करता  पूजीपतियों  में  यह  एक  आम  बात  हो  गई

 एक  लघु-उद्योग  कठिनाई  में  हैं  तो  दूसरी  ओर  उद्योगपति  वित्तीय  सरकारी

 कारियों  आदि  के  साथ  मिलकर  कई  करोड़  रुपयों  की  धनराश्षि  का  अपव्यय  कर  रहे  यह  समाप्त

 किया  जाना  चाहिए  ।

 तभिलनाड़  एननौर  में  एक  उपग्रह  बन्दरगाह  की  आवश्यकता  है  जहां  8  मिलियन  टन

 कोयले  का  लदान/उतराई  की  जा  सके  यह  बहुत  बड़  स्तर  पर  आरम्म  किया  जा  रहा  सरकार

 इस  पर  अवद्य  विचार  करे  और  इसे  स्वीकृति  तमिलनाडु  बिजली  कावेरी  आपशोर  गैस

 युटीलाईजेशन  परियोजना  की  स्थापना  कर  रही  है  जो  १00  मे०  वा»  विद्युत  का  उत्पादन  कर  सकता

 है  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसकी  प्रगति  की  गति  धीमी  कर  दी  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि

 सरकार  तमिलनाडु  में  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  पर  निवेश  और  बढ़ा  दे  ताकि  इस  परियोजना

 को  जल्‍द  स्थापित  किया  जा  सके  ।

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  लिमिटेड  ने
 अटाका  मुण्ड

 में  सिने-कलर  पोजिटिव  फिल्म  उत्पादन

 का  एक  प्रस्ताव  रखा  इसे  अमी  तक  विभिन्‍न  राजनेतिक  और  अन्य  बातों  के  कारण  आरम्भ
 नहीं  किया  जा  सका  कुछ  ऐसी  मी  आशंका  है  कि  इसे  तमिलनाडु  में  स्थापित  करके  किसी  अन्य
 Qi  ५.

 में  ज  पै स्थाव  पर  लगाया  तमिलनाडु  में  अटाकामण्डलम्‌  में  इस  एकक  के  लगाए  जान  को  बहुत
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 असबदयकता है  ।  उद्योग  शविसाम  हारा  तम्तिलनादु  में  अटाकामण्श्लम'की  इस  एकक  की  स्थापनानकी
 की  उपेक्षा  नहीं-करनों  चाहिए  ।

 तेमिलनाड  में  हथकरघा  उद्योग  सबसे  बंडा  उद्योग  विध्चतत  करंधा  उद्योग  के  सामने  कई

 हैं  ।  विद्यत  करंघा  उद्योग  की  संम॑स्याओं  पर  केन्द्र  सरकार  को  सहानुमूतिपूर्वंक  विचार
 करमा  चाहिए  क्योंकि  तंमिलनाडु  मैं  राज्य  सरकार  पूर्ण  रूप  से  हथकरघा  उधोग  को  बढ़ावा  दे  रही  है
 और  वहां  विद्य,त॒  करधाਂ  उद्योग  उर्पैक्षित  भहाराष्ट्र  तथा  अन्य  राज्यों  की  तुलना  तमिलनाडु
 में  विद्यूत  करधा  उद्योग  बहुत  मुश्किल  में  है  सरकार  को  तमिलनाड़  में  विद्युत  करघा  उद्योग  की
 रक्षा  और  मदद  के  लिए  अवद्य  आगे  आना  चाहिए  ।

 के  घिकास  के  लिए  ये  मूलमूत  आवश्यकंताएं  हैं  जिन  पर  सरकार  की  इस  भिवेदन
 के  साथ  विचार  करना

 के  लिए  की  माँगों  का  समेर्थन  करता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  बोलने  वाले  बहुत  हैं  और  समय  बहुत  कम  अब  हर  एक
 नीय  सदस्य  को  अपनी  बात  पांच  मिनट  में  कहनी  चाहिए  ।

 17.10  थी  एस

 भहोकय  पोठासीन:हुए  )

 श्री  राम  निहोर  राय  :  उपाध्यक्ष  आज  मुझे  उद्योग  मंत्रालय  की

 दान  मांगों  के  संबंध  में  बोलने  का  मौका  दिया  इसके  लिए  मैं  आपका  आमारी  हूं  ।  मारत  कृषि
 प्रकान  देवा  है  ।  यहां  पर  85  ग्रतिशत  लोग  गांवों  में  शहते:हैं  ।  कृषि  से  कऋृषिपर  जाधारित

 यहांन्‍के  मजदूर  ओर  किसान  हैं  ।  रुश्योग  जो  सरकार  ने  पेश  को  है  उसका  में  बिरोध  करते  हुए
 यहम्वता  देसा  चाहता कं  कि  इन्होंने  कहीं  मी  किसानों के  प्रति  सहासुमृति  नहीं  छिखायी  मैंने
 दैखा  कि  किसानों  को  जो  सबसिडी  साद  पर  दी  जा  रही  थी  उसको  भी  छोन  कर  फकिसकनों के  कुपर
 जश्याजारः  किया  है  ।

 चौधरी  चरण  सिंह  जी  ने  कहा  था  कि  देश  का  मारत  का  विकास  खेतों  और

 हानों  से  होगा  न  कि  इन  बड़े-बड़े  शहरों  की  चकाचौंध  ओर  कारखानों  से  ।  माननीय  चरण  सिंह  जी
 ने'क्ॉँध  पर  आधारित  उद्योग  पर  ज्यादा  अल

 सके  श्यक््य  ही  में  अफमे  झेण की  बात  करना  चाहता  जहां  से  कर  जाया:हु  ।

 पुरतकोगमद्र  भें  फ़ुश:5व्यमंलापावर  कोयले की  खदानें हैं  को  चोर
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 रस  ९

 हुए  इलाके  कहां  क ेआविवासी  जौर  हंरिभंनों  को  उजाइ  कर  धहां  बड़े-बड़े  थमंल
 शक्तिनगर  आदि  बमाए  इसी  तस्ह  से  कई  थर्मल  परियोजना  चविचाशाधोन

 विद्युत  अमंल  पावर  भी  फहना  में  तबार  हुआ  मिर्जापुर  सोनभद्र  में  हिडालको
 का  कारखाना  में  आपके  माध्यम  से  फहना  चाहता-हुं  कि  जो  बड़ो-बडी  की  फैक्टरियां

 वहां  से  कड़ी  मात्रा  में  एल्पीनियम  बाहर  भेजा  जा  हा  मैं  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं
 कि  उस  एल्मीनियम  को  रोका  जाए  और  वहां  पर  छोटे-छोटे  कुटीर  उद्योग  लगाए  जाएं  जिससे  कि
 बहां  के  हैरिअन  गिरिजन  और  पिंछड़े'हुए  लोग  यहां  पर  काम  पा  सके  ।  मैं  यह  कहना

 गा  कि  कन्ोड्टिया  और  हिस्डाल्को  से  हाईटेक  कार्बन  भयंकर  घुआ  निकलता  है  जिसकी-वजह  से
 उनको  परेशान  किया  जा  रहा  है  |  हरिजन-आदिवासियों  और  जंगलों  को  नष्ट  किया  जा  रहा  है  जिससे
 अवंक र  हो  रही  बहां  जो  हरिजन-आंविवासी  बेकार  उनको  काम  महीं  मिला  है  ।

 पर  में  अन्परा  थमंल  पावर  से  बीस  किलोमीटर  के  गरीच  और  सभी
 कीसियों  को  गंया  ।  उसके  बाद  कहीं  किसी  को  मंहीं  गया  ।  वहां  से  उजड़ने  केबाद
 वहां  पर  पीक्‍क्तिनगर  अल  पाचर  लंगा  और  उसके  बराबर  में  अनपरा  “ए”:और
 उसके  बाद  शेड़िया  और  दुँधी  मैं  कोयले  की  खाने  हैं  ।  वहा ंके  लोगों  की  हालत्त
 अत्ति  क्यनीय  इनका  विकास  कराया  जाये  ।  इस  तंमाभ  कारखानों में  हमारे  पास  कोचला
 और  अपार  पत्थर  को  भंडार  चह  बहुत  कीमती  पत्थर  है  ।  शगर  उद्योग  लपाकर  उनको
 हमारे  दृभरे  क्षेत्र  में  भेजा  जाए  तो  वहां  के  आदिवासी  और  पिछड़े  लोगों  की  रोजगार  मिल  सकता  है  ।
 मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  पन्द्रह  साल  पहले  मिर्जापुर  डिस्ट्रीबट  में  एक  खाद  का  कारखाया  मंजू र
 हुआ  था  ।  लेकिन  उस  समय  के  मुख्य  मन्‍्त्री  उसको  फूलपुर  में  उढाकेर  ले  गए  ।  हमारे  क्षेत्र  में
 चूक  और  सीमेंट  के  कारखाने  लेकिन  छस  साढ़े  सात  धो  करोड़  की  प्रापर्टी  को  केवल  26
 करोड़  में  चेचा  गया  ।  हमारे  भोरे  को  विदेशों  में  बेचा  जा  रहा  उसको  रोका  जा  सकता

 इनःतीनों  का  रखानों  के  करे  में  शैने  फ्शन  उछाया  |  इनकी  जांच  के  लिए  माननीय  मंत्री  जी  के  फस
 भेज  चुका  हु  घसनों  मे  दस  हजार  करोह  का  एस्टीमेट  बताया  इस  तरह  से  अगर

 जोड़  लिया  तो  जितने  छल्बोग  फंक्ट्री  मालिक  हैं  उनसे  बकाया  ले  लिया  जाए  बेशों  के

 सामने  जी  हिन्दुस्तान  का  सिर  झ्रुकता  है  तो  आप  सीना  त'नकर  कंसे  एक  जमाना  था  जब

 हिन्दुस्तान  को  सोने  को  चिड़िया  कहा  जाता  |  लेकिन  आज  पी  सोने  की  चिड़िया  हमारे  जो  मंत्री
 बनते  वे  कहे इस  पक्ष  या  उस  पक्ष  के  वे  साल  मर  में  ईमानदार  और  चरितवान  हो  जाएं  तो

 हिन्दुस्तान  जो  सोना  गिरधी  रखा  गया  वह  नहीं  जा  सकता  ।  बिरला  और  पसिघानिया  से

 चंदा  लेकर  लोग  राजमीति!'कर  रहे  हैं  ।  इससे  हमाराःदेश  बिकता  जा  रहा  हमारे  क्षेत्र  मे ंकालीन

 का  कारोबार  उसको  छोटी  इकाई  में  लगाया  जाए  ।  करोड़ों  रुपथा  विदेशों  से  विदेश्ञी  मुद्रा  में  आता

 है  तो  आज  उसकी  हालत  दर्यमीय  है  ।  भदोही  और  बनास्स  दूनिया
 का  सबसे  बड़ा

 कालीन  का  समाकिट  है  उनकी  हालत  खराब  है॥  आज  उनको  ससूत  बड़ेन्बड़े  मिल-मालिकों  से

 लेना  पढ़ता  सोमभद्र  और  भदोही  क्षत्र  में  गत  कारखाना  छोटी  इकाई  में  ले  जाने  की

 व्यवस्था  चाहिए  चूंकि  झाज  हालत  खराचठहै  और  जो-“विदेशी  लोन  लेते  यदि  रास्ते  पर  ८
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 चलें  तो  वह  रूक  जायेगा  ।  मैं  यह  चाहुगा  कि  इस  लघु  योजना  की  इनको  भी  जोड़ना  चाहिए  और

 वहां  के  जो  मजदूर  गलीचे  बनाने  का  काम  करते  हैं  जो  छोटे-छोटे  बुनकर  हैं  उनके  लिए  भी  नई  उद्योग
 नीति  में  कुद  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  बड़ी-बड़ी  फैक्टरीज  में  जो  लोग  काम  करते  हैं  उनके  लिए  तो
 अस्पताल  है  तथा  दूसरी  अन्य  सुविधायें  परन्तु  जो  देहात  मे  गांव  में  हाथ  से  गलीचे  बुनने  का  काम
 करते  जाड़ों  गर्मी  बरसात  में  जो  लोग  गलीचे  बुनते  हैं  उनके  लिए  न  तो  दबा  का  इन्तजाम

 न  ही  अस्पतालों  की  कोई  व्यवस्था  है  ।  इन्हें  मी  यह  सब  सुविधायें  प्रदत्त  करायी  जायें  ।

 सोनभद्र  में  कई  बार  लोगों  को  उजाड़ा  गया  है  और  अभी  भी  उजाड़ने  की  प्रक्रिया  चल  रही
 माननीय  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  उनको  बसाने  के  लिये  कोई  जगह  नहीं  अगर  आपने  पं०  दीन

 दयाल  उपाध्याय  की  एकात्मवाद  की  पुस्तक  को  पढ़ा  हो  तो  उसमें  लिखा  है  कि  गांवों  का  विकास
 करने  से  ही  देश  का  विकास  सम्भव  हो  सकता  देश  में  जो  घंधे  हैं  उदक्नी  अगर  छोटी-छोटी
 इयां  बना  दी  जायें  और  उनमें  उत्पादन  हो  तो  आप  देखेंगे  कि  मारत  गांवों  से  ही  खुशहाल  न
 कि  छाहरों  की  चक्राचौंव  से  होगा  ।  सोनभद्  में  कई  लोग  उजाड़े  गये  हें  ।  वहां  पर  बिजली  घर  लगे
 खदानें  बनी  लेकिन  उन  लोगों  को  बसाने  के  लिए  जगह  नहीं  दी  जा  रही  वहां  के
 लोगों  को  बसाने  के  लिए  आप  पहले  व्यवस्था  उनके  लिए  कालोनी  बनाई  जाये  जिस

 तरह  से  आप  नौकरशाही  लोगों  के  लिए  कालोनी  बनाकर  देते  जब  उनको  बताकर
 देते  हैं  तो  इन  लोगों  के  लिए  आप  त्रैसी  व्यवस्था  वयों  नहीं  करते  क्या  वे  हिन्दुस्तात  के  नागरिक

 नहीं  हैं  क्‍या  वे  टृकदर  नहीं  हैं  ?  उअफ़ो  इतलिए  यु  वेबयं  नहीं  दी  जातीं  क्योंकि  वे  पढ़ें-लिखे

 नहीं  वे  गू  गे  हैं  इसलिए  डनको  खदेड़  दिया  जाता  है  !  जब  उनकी  जमीन  ली  जादी  है  तो  वे

 सहषष  देने  के  लिए  तैयार  हो  जाते  हैं  ।  हरियाण  आदि  से  बड़े-बड़े  लोग  वहां  जाते  बीजपुर
 मैं  जो  थर्मल  पावर  लग  रहा  है  जिसको  माननीय  मंत्री  जी  पिछले  महीने  देखने  गये  थे  वहां  पर  इंग्लेंड
 की  एक  कम्पनी  को  उसका  ठेका  दे  दिया  गया  जबकि  उसको  पहले  भेल  को  दिया  जाना  था  ।  वहां
 एक  रुपये  का  माल  बनता  है  तो  वह  एक  सौ  रुपये  में  बिकता  है  |  मेल  ने  कहा  था  कि  जो  मशीनरी

 यहां  पर  लगी  है  उसके  द्वारा  जो  चीज  बनती  है  वह  हम  एक  हजार  में  दे  सकते  लेकिन  उसको  यह
 कारखाना  न  देकर  इ'ग्लैड  की  एक  कम्पनी  हैँ  जो  मेल  का  पिटी  का्टेक्टर  था  उमको  दे  दिया  गया

 वहां  पर  जो  काम  होता  है  जो  पीपे  वनते  हैं  मशीनों  के  द्वारा  जो  कि  एक  हजार  में  बनते  हैं  उसको
 इक्लैंड  से  लाने  में  एक  लाख  रुपये  खर्चा  होतः  है  ।  अगर  ऐसे  काम  किये  जायेंग्रे  तो  सोना  क्‍यों  नहीं
 विदेक्षों  में  गिरवी  रखा  हिन्दुस्तान  का  मस्तक  तो  भुझेगा  कटोरा  लेकर  मीख  हमें  मांगनी

 ही  पड़ेगी  ।  अगर  छोटी-छोटी  इकाइयां  शुरू  की  जायें  उनके  द्वारा  माल  तैयार  किया  जाये  तो  देश  को
 काफी  लाभ  होगा  ।  सोनभद्र  और  मीजपुर  में  बड़े-बड़े  उद्योग  न  लगाकर  छोटे-छोटे  उद्योग  और

 इयाँ  लगाई  जायें  ।  वहां  पर  बीड़ी  का  पत्ता  होता  इमरिती  पत्थर  होता  हे  और  सीमेंट  के  कारखाने
 लग  सकते  हमारे  जिले  में  जो  गरीब  तबके  के  लोग  हैं  वे  अपने  छोटे-छोटे  हथौड़ों  छीने  से  इमारती
 पत्थर  तोड़ने  का  काम  करते  लेकिन  उनऊे  लिए  पंसा  नहीं  हैं  । इसलिए  इसको  लघु  उद्योग  में  लिया
 जाये  ।  उन  पर  इनकम  सेल्स  टैक्स  न  थोप  दिया  जाये  |  हमारे  किसान  पर  एक  सौ  रुपया  भी

 कर्ज  हो  जाये  तो  उसकी  कुर्की  हो  जाती  जबकि  बड़े-बड़े  उद्योगों  को  करोड़ों  रुपया  बकाया  रहता
 लेकिन  उनके  लिए  कोई  नियम  व  कानून  लागू  नहीं  होते (९:
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 पिछली  सरकार  ने  दस  हजार  करोड़  के  कर्जे  भाफ  करने  क ेलिए  कहा  था  और  एक  हजार
 करोड़  तक  माफ  भी  कर  दिये  लेकिन  बाकी  काम  वह  नहीं  कर  पाई  ।  क्या  यह  सरकार  उन  गरीबों

 किसानों  के  जो  कर्ज  हैं  उनको  माफ  करेगी  ?  नहीं  यह  भी  प्रावधान  नहीं  हे  ।  इसलिए  मैं

 इस  उद्योग  नीति  का  विरोध  करता  और  आपसे  मांग  करता  हू  कि  माननीप  उद्योग  मन्त्री  जी  को
 जो  सुझाव  दिया  हूँ  कि  वहां  पर  जो  कालीन  उद्योग  उनके  लिए  छोटे-छोटे  कारखाने  लगाये  जायें
 और  जो  हिण्डालको  का  अल्युमीनियम  तैयार  होता  हूँ  जो  हरियाणा  और  विदेशों  में
 जाता  उसके  लिए  हमारे  यहां  हजारों  लाखों  लोग  बेकार  घूम  रहे  हैं  और  खाने  को  मोहताज
 उनके  लिए  छोटे  उद्योग  लगाकर  काम  पंदा  किया  जाये  ।  इसमें  क्‍या  गरीब  आदिवासी  या
 अन्य  वर्ग  के  लोग  हैं  जो  अनपढ़  पिछड़े  इलाके  के  जिनके  लिए  स्कूल  नहीं  वहां  ऐसे  केन्द्र
 स्थापित  किये  जायें  जिससे  वे  कालीन  बनाने  की  विद्या  प्राप्त  कर  सके  ।  साथ  ही  फंविट्रयां  अगर  रहेंगी
 हो  वे  उजड़ेंगे  नहीं  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  कहना  चाहता  हु  कि  वहां  भी  उद्योग
 स्थापित  किये  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  वहां  पर  थमंमल  पावर  स्टेशन  हैं  जिनका  नाम  नहीं  दे  सकता  वे  बिजली

 देते  कोयला  देते  हैं  जिसकी  बिजली  पूरे  देश  को  जाती  है  यहां  तक  कि  नेपाल  तक  बिजली  जाती  है

 परन्तु  हमारा  जिला  भिर्जापुर  और  सोनभद्र  अंधेरे  में  हें
 ।

 यद्यपि  पावर  मन्त्री  इके  बगल
 से  उन्हें

 कोई  तरस  नहीं  है  ।  केवल  अपनी  देखते  हैं  और  जो  यहां  आय  वह  अपनी  देख  रहा  दूसरों  की

 नहीं  ।  मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  किसी  को  भी  राष्ट्र  की
 जरा  भी  चिन्ता  नहीं  है  '  मैं  लोक  समा  में

 आया  बहुत  चिन्तित  हू  क्योंकि  अगर  टी०ए०  बढ़ना  तनख्वाह  बढ़नी  एम०पी  ०  हाथ  उठा

 कोई  विरोध  नहीं  करेगा  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  पं०  जवाहरलाल  नेहरू  या

 लालबहादुर  शास्त्री  जैसे  लोग  होते  और  काम  कर  रहे  होते  तो  आज  कितने  दुखी  होते  लेकिन  ये  लोग

 क्या  कर  रहे  हैं  ?  मैं  मानता  हू  कि  वे  अपना  पैसा  स्वििटजरलेंड  में  ले  जा  रहे  हें  ॥  जेसा  कि  पहले  बैंक

 नहीं  थे  तो  पँसा  जमीन  में  गाड़ते  थे  लेकिन  आज  तो  पेसा  विदेश  में  ओर  स्विटजरलंण्ड  में  मेज  रहे

 हैं  । आपके  नेश  और  अधिकारी  लोग  अगर  ईमानदारी  से  रह  तो  यह  नहीं  हो  सकता  है  ।  अब

 मरने  के  लिए  तो  सिर्फ  6  मीटर  कपड़ा  ही  मिलता  यही  मैं  बताना  चाहता  हू  कि  आप  सब  लोगों

 को  सजा  दें  यह  देश  के  प्रति  अपराघ  है  ।  हम  लोगों  के  ऊपर  करजं  है  ;  *

 उपाध्यक्ष  अगर  हम  लोग  सड़क  पर  उतर  ईमानदारी  से  साथ  एक  साल  के

 एक  महीने  या  दो  महीने  में  पूरी  जनता  लड़ाई  पर  उतर  हमारा  पृष्त  देश  विदेशों  के

 हाथों  में  खेलने  जा  रहा  है  जो  अमेरिका  की  मुट्ठी  में  आ  चुका  है  जिसका  उदाहरण  मैं  देना  चाहता

 हूं  ।  जैसे  गांव  के  लोग  कं  लेते  टोबटर  लिया  या  पम्पिंग  सेट  लगाया  और  यदि  उसके  पास  बिल

 का  बकाया  है  तो  जमीन  नीलाम  हो  जाती  उसी  प्रकार  हिण्डालकों  पर  पिछले  3.4  साल  से  दो

 करोड़  रुपया  बकाया  यदि  वहां  ईमानदारी  होती  तो  उन  की  बिजली  की  लाईन  काट  दी  जाती

 परन्तु  ऐसा  होता  इस  लिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बड़े-बड़े  उद्योगों  को  छोटा  करिये  और

 जो  नये  लोग  उनको  ले  आईये  |  आज  इस  देश  में  100-120  घराने  बड़े  पू  जीपति  के  हैं  जिनके
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 ऊपर  करोड़ों'रुपया  बक्की  वह्म॑  फंबिट्रमें  में  10:40  हजार  जोगਂ  आजਂ  मुखभरी  के  कगार  पर
 बंद  होने  को  मैं  कहता  हूं  कि  सरकार  वहां  माजपा  की  है  ।  केन्द्र  में  सरकार  कांग्रेस  की

 की  तीन  सीमेंट  की  फंबटरियांਂ  बन्द  पड़ी  हैं  ।  हजारों  हजारों  मजदूर  मूखे  मर  रहे  हैं  ।

 वहां  जो  पूर्व  मुख्य  मन्त्री  हैं  उन्‍्होंते भी  कहा  पर  कहताਂ  हूँ  कि  इस  आर  पार  की  लड़ाई  में

 दूरों  का  अहित  न  किया:जाए;  उनकी  फंक्टरियों  को  काया  जाए  ।  वहां  के  मजदूर  तो  तंयार  हैंः  कि

 उन्हें  प्रबन्धन  में  मायीदारी  दे  दी  जाए  ।  वहां  पर  जो  जबता  दल  की  नीति  थी  कि  उनमें  श्रमिकों  कोਂ

 भागीदारी  मिलनी  वह  लागू  होनी  आज  जितने  में  डालमिथा  वर्गरह  को  यह  फंक
 दे  दी  गई  उससे  ज्यादा  हमारे  मजदूर  माइयों  कम  पैसा  वहां  जमा  उनको  प्रबम्धन  में  साफदारी

 देकर  हमारी  जनता  दल  की  जो  नीति  उसको  कार्वान्विश  कर  दिया  जाए  तो  वह  फंउेटरी  वहां

 मुनाके  में  -

 मैंने  कई  बार  लिखकर  दिया  हुआ  है  परन्तु  मुझ्के  बोलने  नहीं  दिया  गया  नियमः  19°  में  ।  मैं

 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  तमाम  जो  आई०ए०एस०  अफसर  हैं  आप  जांच  कराइए  कि  किसने  फंक्टरियों
 को  फायद्धय  पहुंचया  और  किसने  उनको  घाट  में  दिया  ।  क्या  आपने  उनसे  कभी  पूछा  ?  उनके

 इशारे  पर  हम्सरे  मनन्‍्त्री  लोग  चलते  आप  उनको  खत्म  करके  उनकी  जांच  कराइए  ॥

 वहां  पर  फंक्टरियों  में  जो  मशीनें  हैं  उनको  वहां  के  छोटे  से  कमंच्रारी  बना  सकते  मैं  रार
 वर्ष  पहले  की  जून  की  बात  बता  रहा  मैं  राबटंसगंज  का  रहने  वाला  हूं  और  मेरे  एक  मजदूर  ने

 कहा  कि  इस  मशीन  को  मुझे  बनाने  दिया  जाए  ।  इसमें  मुझे  दस  हजार  रुपमा  लगेगा  और  बदले
 में  मुझे  सिर्फ  प्रमोशन  दे  दिया  लेकिन  उसको  वह  नहीं  दिया  गया  और  वह  चार  लाख  रुपए  में
 ठेके  पर  दिया  गया  ।  उसके  लिए  छह  महीने  दिए  गए  ।  छह  महीने  मी  वह  नहीं  बन  परन्तु
 उस  मजदूर  को  वह  नहीं  दिया  गया  हम  प्रमोश्षत्र  नहीं  दे सकते  |  यह  हालत  है

 मैं  इस  उद्योग  नीति  का  विरोध  करते  हुए  आपके  माध्यम  से  चाहता  हुं  कि  मिर्जापुर
 सोनभद्र  में  जो  आदिवासी  लोग  हैं  उनके  लिए  वहां  अधिक  प्रबंध  किए  वहां  पर  छोटी-छोटी

 इन्डस्ट्री  लगाई  इसके  साथ  ही  मैं  इस  उद्योग  नीति  का  विरोध  करता  हू  ।

 ]
 कुसारी  फ्रिडा  तोपनों  :  उपाध्यक्ष  उद्योग  मन्ब्रालग्र  की  अनुदान

 का  समर्थन  करते  हुए  मैं  कुछ  मुद्दों  का  उल्लेख  करना  चाहती  हूं  '  हमारे  देश  के  सामभे  संकट

 है  ।  हमारे  लोग  बड़ी  संखुया  में  विदेशों  में  काम  कर  रहे  हैं  जो  इस  देश  में  उद्योग  स्थापित  करने  को

 इच्छुक  होंगे  उन्हें  ऐसा  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  वे  जो  वि्देक्ती  मुद्रा  कमा

 रहे  हैं  उसका  प्रयोग  हमारे  देश  में  उद्योग  स्थापित्र  करने  में  किग्रा  जायेबा  ।  हमारे  देश
 भविष्य  के  हित  तथा  रक्षा  के  लिए  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  हृठोध्याहिब्रः  किया  जाना
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 नी  १०  —

 हमारा  देश  क्ृषि-प्रधान  देश  है  इसलिए  अधिक  से  अधिक  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों
 को  प्रोत्साहन  करना  इसके  हमारे  ग्रामीण  लोगों  को  जो  बहुत  निर्धन
 गार  देते  के  लिए  ग्रामीण  क्षत्रों  में  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  की  जानी  जब  भी  कोई  नया
 उद्योग  लगाया  तो  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाये  कि  स्थानीय  बेरोजगार  व्यक्तितयों  को  ही
 रोजगार  पर  लगाया  जाए  |  प्रत्येक  कारखाने  कमंचारियों  के  हितों  की  रक्षा  की  जानी

 मजदूरों  को  उत्पादन  में  मागीदार  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  वे  काम  में  अधिक  रुचि  लें  | प्रबन्धकों
 और  मजदूर  वर्ग  में  अच्छे  सम्बन्ध  होने  चाहिएं  ।

 मैं  अपने  चुनाव  क्षत्र  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहती  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  बोनाई  उप-खण्ड
 में  देश  में  लोहे  का  सबसे  अधिक  भण्डार  यह  भिलाई  तथा  टाटा  इस्पात  संयन्त्र  को

 उत्तम  स्तर  के  लोहे  की  आपूर्ति  करता  है  ।  बोनाई  उप-मण्डल  देश  के  सर्वाधिक  पिछड़े  क्षत्रों  में  से

 एक  है  जहां  पर  खनिज  संसाधनों  के  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  बावजूद  मी  एक  भी  उद्योग

 नहीं  महोदय  आपके  माध्यम  से  मैं  इस  माननीय  सभा  से  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि

 इस  जनजाति  बहुल  उप-मण्डल  की  शैक्षिक  तथा  आ्थिक  रूप  से  उपेक्षा  की  जा  रही  अपनी

 जीविका  के  लिए  लोग  अधिकतर  कृषि  पर  निमेर  करते  हैं  जो  कि  पर्याप्त  नहीं  इसके  अलावा

 वह  क्षेत्र  मुख्य  रूप  से  वर्ण  पर  निमंर  करते  उप-मडल  में  पर्याप्त  सिंचाई  की  सुविधाएं  उपलब्ध

 नहीं  अतएव  दूसरी  फसल  होने  की  कोई  संमावना  नहीं  निर्धंन  लोग  लगभग  माह  तक

 वेकार  रहते  उस  क्षेत्र  में  तुरन्त  कोई  उद्योग  स्थापित  किये  जाने  की  आवश्यकता

 अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  बोनाई  तथा  गुरुन्दिया  में  इस  उप-मण्डल  की  काफी

 लम्बे  अर्से  से  उपेक्षित  जनता  के  मविष्प  को  सुधारने  के  लिए  वहां  पर  दो  स्पंज  लौह  के  कारखानों  की

 स्थापना  की  जाए  ।

 वहां  पर  कच्ची  सामग्री  की  आवाजाही  की  कोई  लागत  नहीं  होगी  तथा  वहां  पर  मानव  शक्ति

 मी  पर्याप्त  रूप  में  उपलब्ध  होगी  जिससे  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  रोजगार  के  भी  काफी  अवसर

 उत्पन्न  होंगे  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हू  तथा  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  जो

 समय  उसके  लिए  मैं  धन्यवाद  करती  हू  ।

 भी  विजय  एनਂ  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदान

 समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हू  ।

 हम  जानते  हैं  कि  वर्ष  1956  से  जब  से  औद्योगिक  नीति  बनाई  गई  इस्व  नीति  में  अनेक

 परिवत॑न  तथा  संशोधन  किये  गये  हैं  तथा  इसे  नया  स्वरू  भी  दिया  गया  परन्तु  वर्ष  1991

 इसमें  आमूल  परिवर्तन  किए  गए  इसी  के  साथ  लाइसेंस  व्यवस्था  समाप्त  करने  तथा  विदेशी  <
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 कल्यकियों  की  ताम्या  पूजी  भें  जोर  अधिक  हिस्सेदाशी  करमा ओ  शामिल  है  ।  ये  दो  बातें  ज़त्यधिक

 महत्वपूर्ण हैं
 ।

 जहां  तक  लाइसेंस  व्यवस्था  समाप्त  करने  का  सम्बन्ध  इसके  नुकसान  भी  हैं  क्‍योंकि  इससे
 अत्यधिक  अस्वस्थ  प्रतिस्पर्धा  होगी  तथा  मुरूप  रूप  से  लघु  उद्योगों  को  ही  +५र्वाधिक  कठिनाइयों  का

 सप्मना  करना  पड़ेगा  ।  इस  समय  कुछ  त्रघु  उच्चोगों  1  कुछ  लाभ  प्रदान  किये  जा  रहे  हैं  तथा  उनके

 लिए  उतने  लाभ  हो  पर्याप्त  नहीं  होंगे  क्योंकि  लाइसेंस  समाप्त  करने  के  कारण  अत्येक  क्षेत्र  में  बाहरी
 कम्पनियों  के  प्रवेश  की  अनुमति  दे  दी  गई

 इसी  सरकार  ने  ओी  बेंਂ  को  ज्यादा  ब्याज  बसूलने  की  अनुमति  दे  दी  लघु  उद्योगों
 को  दिल्वे  ब्रधे  कजों  की  राशि  पर  अधिक  व्याज  वसूलने  से  जधु  उद्योगों  को  उसकी  अदायगी  करने  में

 और  ब्ल्चिक  दिशकतों  का  सामना  करना  फढ़ेमा  |  यदि  हम  अपने  यहां  समुचित  औद्योगिक  विकास

 करना  बाहते  तो  केक्‍्श  खाइसेंस  ध्यधस्था  को  समाप्त  करता  ही  काफो  नहीं  हमें  यह  देखना

 चाहिए  कि  भोधोभिक  क्षेत्रों को  कल्वी  सामग्री  राथा  अद्य  बुनियादी  सुविधायें  श्रदान  की  आज

 हम  हद  देश  रहे  हैं  कि  विश्वत  उत्पादत  में  हमारी  अकांछा  के  अशुरूप  वृद्धि  नहीं  हुई  वर्ष  1990
 तक  हमने  छो  शक्ष्य  प्राप्त  करने  की  आज्ञा  की  बिश्युत  उत्पादन  क्षंत्र  में  उस  लक्ष्य  का  25  से  30

 प्रकिशत ही  प्राप्त  नहों  हो  सका  है  ।

 विद्युत  उत्पादन  के  सम्बन्ध  मैं  यह  सुक्राई  कह ूया  कि  ओश्षोगिक  क्षेत्रों  में  कुछ  निजी
 कम्पनियों  प्रवेश  करने  की  अनुमति  दो  जम़वी  चाहिए  ।  त्वाप  विद्यत्त  संयंत्र  अथवा  जल-क्थित
 संयात्रों-द्वारा  विद्युत  उत्पादत  करने  बाल्लो  निजी  फ़र्मों  द्वारा  ग्रिड  करो  विद्यूत  सप्लाई  कश्ने  को
 मति  देने  के  स्थान  पर  उन्हें  किसी  औद्योगिक  क्षेत्र  विशेष  को  ही  विद्युत  सप्लाई  करने  के  जिए  कहा
 जाना  चाहिए  ताकि  वहां  पर  उचित  मात्रा  में  सप्लाई  हो  सके  तवा  उस  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  विशेष  को
 नियकित  के  विजली  सी  सच्याई  होती

 मैं  यह  मी  सुझाव  दूगा  कि  इन  उद्योगों  द्वारा  कुछ  सहकारी  समितियां  बनाई  जा  सकतो  हैं
 तथा  उन्हें  विद्युत  उत्पादन  करने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  ताकि  बिजली  की  नियमित  सप्लाई  को
 जा  इसी  प्रकार  से अब  समय  आ  गया  है  कि  हमें  उन  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  स्वरूप  कुछ  देना

 चाहिए  जो  हन  इकाइकौं  में  उत्पादन  के  लिए  ऊर्जा  के  वंकल्पिक  साधनों  का  उपयोग  कर  रहे
 इस  समय  उन्हें  जो  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  उसे  बढ़ाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  निकट  भविष्य  में

 पुराने  साधन  बिल्कुल  समाप्त  हो  जायेंगे  ।  वे  और  महंगे  हो  जायेंगे  ।  इसीलिए  जो  औद्योगिक  घराने
 अथवा  औद्योगिक  इकाइयां  सौर  उर्जा  जैसे  ऊर्जा  के  वेकल्पिक  साधनों  का  उपयोग  कर  रहे  उन्हें
 और  अधिक  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इस  जगह  औद्ययोविक  नीति  के  मुख्य  सहूज्य  प्रतिस्पर्धा  तथा  आधृर्तिकीकरण  थे
 जिले  स्कॉर्रिंव  प्रथात्र  मच्त्री  श्री  राजीव  गाँधी  का  समर्थन  प्राप्त  अपने  शाससासमय  कै  दौरान
 भी  शन्हौंने  लौद्योगिक  उत्पादन  को  अधिक  महत्व  देने  का  प्रयत्य  किया  हमारा  उत्पादम  बढ़
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 गया  है  ।  उस  अवधि  में  विकासदर  8.5  प्रतिशत  परन्तु  औद्योगिक  विकास  के  साथ-साथ
 गार  अबसर  में  वृद्धि  नहीं  हुई  मैं  कुछ  आंकड़े  उद्धृत  करना  लघु  उद्योगों  में  वर्ष
 1989  में  1.19  करोड़  लोगों  को  रोजगार  मिला  हमारा  विचार  है  कि  वर्ष  1990-91  में  हम
 1.33  करोड़  लोगों  को  तथा  वर्ष  1994  तक  1.56  करोड़  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  करा  सकूगे  ।

 यह  पर्याप्त  नहीं  है  इसे  और  अधिक  रोजगारोन्मुख  बनाया  जाना  चाहिए  ।  1970-180  के  रक्षक  में
 उत्पादन  में  4.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जबकि  रोजगार  में  2.8%  की  वढ़ि  हुई  जब  कि
 रोजगार  के  मामले  में  यह  प्रतिशत  घटकर  ।  5  प्रतिशत  ही  रह  गई  जबकि  में
 8.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  इस  प्रकार  औद्योगिक  विकास  में  हुई  तेजी  से  मेल  नहीं  खाता  ।
 हम  लाखों  बेरोजगार  युवक  देखते  लिये  मी  उद्योग  मन्त्रालय  में  कुछ  विचार  किया
 जाना  चाहिये  ॥  मेरा  सुझाव  है  अधिक  से  अधिक  इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  स्थापित  किए  जाने
 क्योंकि  ये  अधिक  रोजगारउन्मुखी  होते  हैं  ।

 जहां  तक  चीनी  की  फंक्ट्रियों  का  सम्बन्ध  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  पिछले  तीन  वर्षों
 से  सरकार  कौ  ऐसी  नीति  रही  है  वे  उन  इकाइयों  को  लाईसेन्स  दे  रही  जिनकी  उत्पादम  क्षमता
 2500  टन  प्रतिदिन  की  होती  यह  आर्थिक  दृष्ठिःसे  उपयोगी  नहीं  उपयुक्त  नहीं  है  ।
 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  सुझाव  देना  चहुंगा  कि  1200  टन  प्रतिदिन  क्षमता  रखत  वाजी
 इकाईयों  को  लाईसेंस  प्रदान  करने  की  पुरानी  सुधिथा  लागू  की  जानी  क्योंकि  इससे
 अधिक  से  अधिक  क्ष  त्र  को  लाभ  पहुंच  सकगा  ।  उत्पाद  को  अधिक  दूरी  से  फंक्ट्रियों  तक  नहों  पहुकना
 पड़ेगा  ।  बहुत  सी  चीनी  मिलें  सहकारी  क्षत्र  में  यदि  यह  1:200  टन  प्रतिद्दिन  की  क्षमता  की

 होगी  तो  सदस्झों  में  मी  उचित्त  समश्यय  रहेगा  ।

 सोने  के  मममले  पें  51%  बिदेशी  इक्विटी  को  अनुमति  होगी  यह  अच्छी  बात  हम  देखते

 कि  जापान-ते  आटोमोबाइल  उद्योग  के  मामले  में  अपनी  घाक  जमा  लो  है  |  जमंनी  और  दूसरे  देश

 कंमीकल  उल्चोग  में  अधिक  रूचि  रखे  हुए  हैं  ।  हमने  सुना  है  कि  उनके  देशों  प्रद्दुषण  होने  के

 अमने  देशों  में  और  कंमीकल  उद्योग  नहीं  लगाना  चाहते  |  लेकिन  वे  मारत  में  ज्यादा  से  ज्यादा

 कंमिकल  ओर  पेट्रो-कंमिकल  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  हमें  सहयोग  देना  चाहेंगे  ।  परन्तु  यदि  ये

 उद्योग  महानगरों  बड़े-बड़े  शहरों  के  समीप  स्थापित  किये  जाते  तो  वे  वहां  और  अधिक  प्रदृष्ण

 फँलाएंगे  ।  मैं  यह  सुझाव  दू गा  कि  जब  हम  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  की  सोच  रहे
 तो  हमें  ऐसे  लोगों  को  पवंतीय  क्षेत्रों  में  इन

 उद्योगों  को  खोलने  के  लिये  कहना  जो  51%
 विदेशी  इक्विटी  तक  का  सहयोग  करना  चाहते  उदाहरण  के  लिए  बम्बई  हाई  से  जगदीशपुर  तक

 क्षी  मेंस  पाईप  लाइन  सतपुड़ा  पवंत  ख्यंजला  से  कर  जा  रही  और  सत्तपुक्षा  पव॑त  म्थुंखला  बुजरात

 महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  की  सीमा  पर  यह  सारा
 जनजातीय  क्षेत्र

 इस  क्षत्र  का  5  सांसद

 प्रतिनिधित्व  कर  रहे  यदि  कुछ  उद्योगपत्तियों  को  सतपुड़ा  क्षत्र  में  जगदीशपुर  अथवा  बटरा  के

 रास्ते  जा  रही  गेस  लाइन्स  से  कुछ  गेस  की  अनुमति  देकर  पेट्रोः्केमिकल  इन्डस्ट्री  स्थापित  करने  की

 दिशा  में  कहा  जाए  प्रेरित  किया  तो  इससे  भी  रोजगार  के  अधिक  अवसर  पैदा
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 अंत  में  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  कुछ  खामियों  के  बावजूद  सावंजनिक  क्षत्र  की

 हयों  को  आगे  बढ़ाना  किन्तु  उनके  विकास  को  संकेन्द्रित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  हम  जानते  हैं
 कि  आज के  युग  में  यदि  कोई  राष्ट्र  ओद्योगिकत  नहीं  होता  तो  वह  बरबाद  हो  जाएगा  ।  इसी  प्रकार
 यदि  कोई  जिला  ओऔद्योगिकृत  नहीं  तो  वह  भी  बहुत  पिछड़ा  रह  इसलिये  एक  ऐंसी
 नीति  अपनायी  जानी  कि  जब  कभी  मौजूदा  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  की  कोई  नई  इकाई
 स्थापित  की  जानी  तो  वह  इस  जिलों  में  ही  स्थापित  की  जाए  जहां  पहले  से  स'वंजनिक  क्षेत्र  का

 कोई  उपक्रम  न  हो  ।  इस  संन्दर्म  में  आज  सावंजनिक  क्षत्र  क ेलगभग  240  उपक्रम  लेकिन  हमारे
 पास  जिलों  की  संख्या  लगभग  550  यदि  आप  नई  इकाईयां  अथवा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  नये

 क्रम  स्थापित  करना  चाहते  तब  आप  को  यह  देखना  होगा  ये  उन  जिलों  में  खोले  जहां  इस
 समय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  नहीं  यदि  आप  ऐसा  करते  हैं  तो  अगले  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक

 जिले  में  कम  से  कम  एक  उपक्रम  अथवा  उपक्रम  की  एक  इकाई  अवश्य  लग  जाएगी  ।  इससे  उस  क्षत्र

 का  उचित  औद्योगिक  विकास  होगा  और  स्थानीय  रोजगार  के  अवसर  मी  बढ़ेंगे  ।

 मैं  यह  कहते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहूगा  कि  श्रमिक-अशान्ति  के  कारण  कलकत्ता
 में  औद्योगिक  पतन  हुआ  है  और  अनुकूल  औद्योगिक  वातावरण  में  हर  गुजरात  में  विकसित  हो  रहे

 समृद्ध  उद्योगों  को  देख  सकते  इस  समग्र  स्थिति  पर  एक  अध्ययन  होना  चाहिये  ताकि  इनके
 कारणों  पर  सुझाव  प्राप्त  हो  सकें  ।  कलकत्ता  में  लोग  उद्योगपर्तियों  को  बुलाते  परन्तु  वे  वहां  जाने
 को  तैयार  नहीं  हैं  |  परन्तु  गुजरात  वे  अंकलेश्वर  वापी  और  सूरत  जेसे  स्थानों  पर  अपने  उद्योग
 लगा  रहे  हैं  '  जहां  आप  नये  उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  ऐसे  प्रत्येक  राज्य  में  एक  आदर्श
 ओऔद्योगिक  वातावरण  तेयार  किया  जाना  चाहिये  और  इसके  लिए  श्रमिकों  और  प्रबंधकों  के  बीच
 उचित  समन्वय  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।  हम  जानते  हैं  कि  भारत  में  लोग  अपने  अधिकारों  के
 प्रति  सच्चेत  परन्तु  उन्हें  उनके  करतंव्यों  का  बोध  कराया  जाना  चाहिये  |  हमने  श्रमिकों  के  कल्याण
 के  लिये  बहुत  से  कानून  बनाये  लेकिन  यदि  ज्यादा  यूनियन  बाजी  हुई  तो  इसके  परिणाम  कपड़ा
 उद्योग  के  विनाश  जंसे  होंगे  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  मुम्बई  में  श्रमिक  आन्दोलन  के  कारण  ऐसा

 हुआ  है  |  यह  एक  बुरी  बात  है  ।  यदि  अन्यत्र  दूसरे  उद्योगों  में  भी  ऐंसा  होता  तो  यह  भी

 बुरी  बात  होगी  ।  इसलिये  उचित  ओऔद्योगिक  माहौल  कायम  किया  जाना  चाहिए  और  इसके  लिए
 कत्ता  और  गुजरात  के  उदाहर  ऐों  को  सामने  रखते  मंत्रालय  द्वारा  एक  अध्ययन  किया  जाना

 चाहिये  ।  इन  शब्दों  के  मैं  समय  देने  के लिए  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।  और  मैं  उद्योग
 लय  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 झो  पोौ०सो०  बासस  :  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  के  नियंत्रणाधीन  अनुदा
 मांगों  के  समर्थन  में  अपने  विचार  रख  रहा  हूं  ।

 नई  नीति  में  अनेक  अच्छाइयां  हैं  और  मुख्य  अच्छाई  जिस  पर  सभी  वकक्‍ताओं  ने  बोला  वह
 कार्यकुदलता  का  तत्व  जिसे  इस  नीति  में  सर्वाधिक  प्राथमिकता  प्रदान  की  गई  यदि
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 कुशलता  बढ़  जाएगी  तो  निःस्देह  हमारे  औदोगिक  क्षेत्र  को  अवश्य  ही  मारी  बढ़ावा
 चार  एक  ऐसी  बुराई  है  जिसे  दबाया  जाना  चहिए  !  इस  सन्दर्भ  में  मेरे  विचार  में  नई  नीति  द्वारा
 ब्यवस्थापित  स्वच्छ  प्रतिस्पर्धा  से  व्यापक  लाम  होगा  ।  लालफीताशाही  और  नोकरशाही  के  कारण
 होने  वाली  देरी  को  उदारीकरण  जिम्का  नीति  में  वर्णन  दूर  किया  जा  सकता  है  ।  जब  नीति
 को  व्यग्हार  में  लाया  जाता  है  तो  हमें  इसके  बड़े  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  होंगे  |  मैं  नई  नीति  का  भरपूर
 समर्थन  करता  हूं  ।

 निः:संदेह,  इस  बारे  में  कुछ  अड़चनें  भी  यद्यपि  नीति  में  बहुत  अच्छे  दिशा  निर्देश  हैं  तथापि

 ऐसे  मी  क्षेत्र  जहाँ  एकाधिकार  और  व्यापार  में  कुछ  इस  नीति  में  उल्लिखित  अच्छी
 भावनाओं  को  नष्ट  कर  सकते  हैं  । इनकी  निगरानी  रखी  जानी  चाहिये  अथवा  इन  पर  किसी  तरह
 का  नियंत्रण  रखा  जाना  ताकि  ऐसे  कदाचारों  से  बचा  जा  सके  !

 मैं  एक  और  पहलू  पर  भी  बल  देना  चाहता  हूं  ।  मेरी  यह  मांग  है  कि  जब  भी  यह  नई  नीति

 लागू  की  तो  उसमें  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  तथा  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  अधिक  महत्व
 दिया  जाए  ।  ऐसे  बहुत  से  उद्यमी  हैं  विशेषकर  बेरोजगार  जो  उद्योग  लगाना  पसंद  वे
 औद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  और  अत्याधिक  ईमानदारी  4  कार्यकृुशलता  के  साथ  प्रयास  जुटाने  के

 इच्छुक  परन्तु  यह  दुर्माग्य  की  बात  है  कि  औद्योगिक  वातावरण  उनके  विपरीत  रहता  है

 और  उन्हें  उचित  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता  ;  उदाहरण  के  लिए  मैं  आपको  बता  सकता  हूਂ  कि  केरल

 में  क्या  हुआ  ।  पिछले  कई  वर्षों  से  केरल  के  सम्बन्ध  में  समझा  जाता  था  कि  यह  वह  राज्य  है  जहां

 साक्षरता  दर  सबसे  अधिक  शिक्षित  व्यवित  बहुत  अधिक  संख्या  में  युवा  लोग  आमतोर  पर

 बहुत  सक्रिय  हैं  और  युवा  उद्यमी  किसी
 मी

 क्षंत्र  में  जाने  को  तैयार  हैं  तथा  किसी  मी  चुनौती  का

 सामना  करने  को  तैयार  लेकिन  जब  वे  सोचकर  आगे  बढ़ते  हैं  कि  वे  सफलता  प्राप्त  कर  सकते

 तो  उन्हें  कई  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  ऐसे  में  वे  इतने  हताश  हो  जाते  हैं  कि  वे

 नई  चुबौतियों  के  डर  से  वापस  जाने  लगते  हैं  |  मैं  समझता  हूਂ  कि  सामान्य  औद्योगिक  माहौल  में

 काफी  सुधार  की  जरूरत  है  |  जो  मूल-मूत  ढांचा  और  अन्य  सुविधायं  सरकार  और  अन्य  अभिकरण

 उपलब्ध  करते  हैं  उन्हें  सुधारना  इस  पहलू  विशेष  को  और  ज्यादा  मत्व
 दिया  जाना

 चाहिए  ;  सरकार  को  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  छाथ-साथ  मूलमूत  सुविधायें  उपलब्ध
 करते  को  तेयार

 रहना  चाहिए  |  सरकार  को  युवा  लोगों  को  सहकारी  क्षेत्र  में  अपना  उद्योग  लगाने  के  लिए
 प्रोत्साहन

 देना  चाहिए  ।  इस  सहायता  और  प्रोत्साहन  से  वे  उन  समस्या  ओों  का  अच्छी  तरह  सामना  कर

 जिसका  उन्हें  सामना  करता  पड़ता  है  ।

 मैं  इस  नई  औद्योगिक  नोति  के  अन्य  पहलुओं  पर  विस्तार  से  बात  नहीं  करू गा  ।  मैं

 इस  बात  का  स्वागत  करता  हू  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भी  बढ़ावा  दिया  बशतों  कि

 वे  ठीक-ठाक  चल  रहे  हों  +  मैं  अपने  कई  मित्रों  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूਂ  कि  यह  नयी  नीति
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 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  विश्द्ध  यह  ठीक  नहीं  है  |  में  समझता  हਂ  कि  सरकारी  मत्र  के
 क्रमरें  को  अधिक  स्वायत्तता  देने  का  सुझाव  बहुत  अच्छा  यह  एक  स्कगत  योग्य  सुझाव  है  और
 यदि  इसे  कार्यस्थित  किया  जाये  तो  इससे  अच्छे  परिणाम  मिलेंगे  ।  सरकारी  क्षत्र  के  उपक़सों  के
 कार्यकरण  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहों  होंगे  तो  वे  काफो  तरक्की  करेंगे  और  ओधोमिक  आवश्य  कताओं  को

 पूरा  और  मैं  समझता  हू  कि  वे  ज्यादा  अच्छे  फरिणाम  दे  पायेंगे  ।

 यह  सत्य  है  कि  यदि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  ज्यादा  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  नहीं  कर
 उचित  मानक  तक  खरे  न  उतार  पाए  तो  हमें  फिर  यह  विचार  करना  पड़ेगा  कि  कया  इसे  वही
 हन  दिया  जाना  चाहिए  या  मैं  समझता  हू  कि  वर्तसान  औद्योगिक  नीति  में  इस  संबंध  में  गंभीर
 विचार  किया  गया  है  ।

 यदि  सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रमों  को  बढ़ाका  विया  जाना  है  तो  सरकार  को  ज्यादा  जिम्मेदारी

 निभानी  होगी  ।  हमने  कई  क्षंत्रों  में  पाया  है  कि  जब  उद्योग  की  वात  आती  यदि  सरकार  एक

 उदयोय  शुरू  करती  है  तो  सरकार  स्वयं  बहुत  अच्छी  उद्योगपति  नहीं  होती  क्योंकि  इसमें  कई
 अड़चनें  भले  ही  स्थिति  यह  हो  फिर  मो  हमे  कतिपय  क्षत्रों  में  सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रमों  को

 बढ़ावा  देना  चाहिए  ।

 इस  संबंध  में  मेरा  एक  ही  सुझाव  है  कि  जो  कुछ  भी  कहा  गया  मैं  नहीं  जानता  कि  वर्तमान

 नीति  के  अनुलग्नक  दो  में  उललखित  18  सख्मा  में  मोटर  कार  उद्योग  शामिल  किया  गया  यह

 वह  वस्तु  है  जिसे  खुली  प्रतिस्पर्धा  के  लिए  रखा  गया  क्योंकि  आम  आदभी  का  मत  है  कि  अब

 वहुन  महषा  होता  जा  रहा  है  और  यह  लगभग  समी  क्षेत्रों  पर  अ्रमाव  ढाल  रहा  है  तथा  सभी  क्षत्रों

 की  प्रभति  को  अवरूद्ध  कर  रहा  इसलिए  यहां  प्रतिस्पर्धा  वाल्ली  बात  भाती

 मुझे  एक  मित्र  जो  कि  कुछ  उद्योगपतियों  के  साथ-साथ  सरकारी  अधिकरणों  से  संबद्ध

 रहे  बकाया  था  कि  कुछ  कार  निर्माता  हैं  ऐसी  मोटर  कार  और  गाड़ियों  का  उत्पादन  करने  को

 तैयार  जो  डीजल  इन्जन  या  डीजल  अथदा  ऐसे  पेट्रोल  उत्पादों  से  चलती  जिनकी  कीमत  बहुत्त
 कम  होती  मुझे  बताया  गया  कि  ऐसी  गाड़ियां  बचाने  के  लिए  तंयार  जिनमें  बतंभान  कीमत

 की  तुलक  में  बहुत  कम  लागत  आए  ।  मैं  समक्षवा  हू
 कि  इस  तरह  के  उद्मियों  को  बढ़ावा  दिया

 जाना  चाहिए  और  इस  क्षेत्र  को  सबके  खुला  रखना  ताकि  इसमें  लामकारी  प्रतिस्पर्धा

 हल  ।

 अब  समय  की  अड़चन  की  वजह  से  मैं  यह  बात  जोकि  मेरे  निर्वाचन  क्षत्रਂ  से  सम्बन्धित  है

 कह  कर  समाप्त  करूगा  क्‍योंकि  भले  ही  5  बज  जाएं  मैं  अपने  निवाचिन  क्षेत्र  को  नहीं  मूल
 सकता  हू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  6  वजे  का  समय  बहुत  ही  मूल्यवान  समय  है  ।  आप  निर्वाचन  क्षेत्र
 को  याद  कर  सकते  हैं  ।
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 कली  पी०  सो  कामस  :  मेरा  निर्वाचन  मुवस्तुपुजा  जंसे  कि  मेरे  मिन्र  ने  मुझे  याद
 दिल्लाया  उद्योग  के  मामले  में  कहुत  पिछड़ा  क्षत्र  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  कई  ग्रामीण  इसाकों  में

 एक  भी  खा्ययोग  नहीं  है  '  मुवत्तुपुजा  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  का  नाम  है  ओर  यह  वह  स्थान  है  जहां  पर
 अन्नानास  की  बहुतायत  से  खेती  की  जाती  जंसे  कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  कुरियन  जानते  हैं  यदि
 आप  मुवस्तुपुजा  की  तरफ  से  तो  आपको  अन्नानास  के  ढेर  के  ढेर  मिलेंगे  ।  लेकिन  गरीब  किसान
 जो  इन  अन्वानासों  का  उत्पादन  करते  अब  इसकी  खेती  करने  में  कठिनाई  महसूस  कर  रहे  क्‍यों

 कि  उनके  पास  इनके  भण्डारण  की  कोई  सुविधा  नहीं  उनके  पास  इन  अन्नानासों  के  उचित

 योग  के  लिए  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  एक  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  जो  कि

 अन्नानास  की  खेती  को  बढ़ावा  केरल  के  मुचत्तुपुजा  निर्वाचन  क्षेत्र  में  शुरू  किया  जाना

 मैं  यहां  कहना  बाहुगा  कि  यूरोपीय  आंथिक  समुदाण  द्वारा  कुछ  सहायता  करने  का  वायदा

 किया  गया  है  ।
 ह

 6  शर०  प०

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  तथा  विधि  न्याय  ओर  कम्पनी  मामलों  में  राज्य  मन्रो

 रंगराजन  कुमार  :  उपाध्यक्ष  हमें  समा  का  समय  बढ़ाना  पड़ेंगा  ।  क्‍या  मैं  समा

 का  समय  15  मिनट  बढ़ाने  के  लिए  अनुरोध  कर  सकता  ताकि  सदस्य  अपने  माषण  पूरे  कर

 सकें  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  यह  सभा  के  लिए  ठीक  रहेगा  कि  सभा  का  समय  15  मिनट  के

 लिए  बढ़ावा

 अनेक  साननोय  सदरय  :  जी  हाँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  का  समय  15  मिनट  बढ़ाया  जाता  है  ।

 झरी  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  हमें  इस  चर्चा  को  अब  कल  जारी  रखना  चाहिए  ।

 की  रगराजन  कमार  मक्‍्लक्ष  :  एक  सदस्य  कल  ओजम  के  लिए  जाना  चाहते  हैं  |  यही  एक

 विशेषकण  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  ठीक  है  श्री  थामस  आप  अब  जा  रो  रख  सकते.-हैं  ।

 मन्त्रालय  मेरे  वनाव  क्षेत्र  में  खाद्य  प्रसंस्करण
 क्षी  पी०  सी०  भामस  :  मेरा  सुझाव  है  कि  मर

 मी  किया  नाये  ताकि  बहुत
 उद्योग  आरम्म  करने  के  प्रयास  करे  ।  मैं  यह  मी  कहू गा  कि  इसबा  निर्यात

 भारी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  की  जा  सके  |

 प्रो०  के०  बो०  थामस

 छोटे  से  राज्य  केरल  द्वारा  सामना  की  जाने  :
 :  अधिक  समय  नहीं  लू  मैं  केवल  अपने

 बी  समस्याओं  के  बारे  में  ही  बोल ूगा  |  पददली
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 केन्द्रीय  मन्त्रिमण्डल  में  हमारा  एक  प्रतिनिधि  है  जो  उद्योग  की  देख-रेख  कर  रहा  है  ॥  मैंने  सोचा  कि

 मैं  सदन  तथा  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  अपने  राज्य  की  समस्याओं  के  बारे  में  बताऊगा  ताकि  हमें
 केन्द्रीय  सरकार  से  मदद  मिल  सके  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  हमारी  समस्याओं  के  बारे  में  जानते  हैं  ।

 यह  बहुत  दुमग्य  की  बात  है  कि  इस  देश  में  औद्योगिक  विकास  कुछ  विश्वेष  राज्यों
 तथा  विद्योष  केन्द्रों  तक  ही  सीमित  है  ।  1959  केरल  में  केन्द्रीय  निवेश  3.6  प्रतिशत  था  और  अब

 यह  घटकर  1.2  प्रतिशत  है  ।  केरल  उन  राज्यों  में  से  एक  है  जहां  पर  शिक्षित  बेरोजगार  बहुत  मारी

 संख्या  में  बढ़  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  विशेष  सुझाव  देना  चाहता  हू  ।  केरल  में  प्राकृतिक

 रबड़  का  लगभग  90  प्रतिशत  उत्पादन  होता  है  ।  किन्तु  हमारे  पास  केवल  दो  टायर  उद्योग  जो

 रबड़  केरल  में  उपन्न  होता  है  उप्की  एक  बड़ो  मात्रा  की  बिक्री  किसी  ओर  स्थान  पर  होती  रबड़
 उत्पादों  का  उत्पादन  किसी  और  स्थान  पर  होता  है  और  उन्हें  केरल  वापस  लाया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्ाप्त  कदम  उठाए  |कि  जो  उद्योग  रबड़  से

 न्धित  है  उन्हें  केरल  में  आरम्म  किया  केरल  म्त्स्य  मत्स्य  निर्यात  में  आगे  रहा
 है  ।  राष्ट्रीय  राजकोष  में  हमारा  योगदान  बहुत  अधिक  रहा  है  ।  किन्तु  अमी  मी  समुद्री-खाद्य  उद्योग
 का  इतना  विकास  नहीं  हुआ  है  जितना  होना  चाहिए  था  ।  छोटे  देश  जंसे  जिन्होंने
 यह  उद्योग  बहुत  देर  में  खोला  का  विकास  बड़े  पैमाने  पर  हुआ  समुद्रीखाद्य  उद्योग  के
 विकास  के  लिए  मेरे  पास  तीन  सुझाव  हैं  :

 गहन  समुद्री  मत्स्यपालन  को  व्यापक  तौर  पर  बढ़ाया  जाना  चाहिए  और  समुद्री  मत्स्य
 नौका  पर  जो  प्रतिबन्ध  लगे  हैं  उन्हें  हटाया  जाना  बे  लोग  जो  मारतीय  अथवा  विदेशी
 तकनीकी  से  बने  समुद्री  मत्स्य  पोत  चाहते  हैं  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 समुद्री  खाद्य  प्रतंस्क  रण  उद्योगों  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकी  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।
 नई  प्रौदयोगिकी  केवल  विदेशों  में  उपलब्ध  है  ।

 विदेशी  प्रोदयोगिकी  को  अपनाया  जाए  ओर  समुद्री  खादय  प्रसंस्करण  उद्योग  को  बढ़ावा
 दिया  जाए  ।

 मेरे  मित्र  श्री  पी०  सी०  थामस  अन्नानास  के  बारे  में  बता  रहे  यह  मी  एक  ऐसा  उद्योग
 है  जिसमें  केरल  अपना  योगदान  दे  सकता  है  ।

 पर्यटन  को  मी  वे  सब  लाभ  दिए  जाएं  जो  किसी  भी  अन्य  औद्योगिक  क्षेत्र  को  दिए  जाते  हैं

 यदि  हम  देश  के  वर्तमान  राजनीतिक  वातावरण  पर  एक  दृष्टि  डालें  तो  पाएंगे  कि  पर्यटन  के  विकार
 में  एक  दक्षिणी  जेसे  मी  काफो  हृद  तक  अपना  योगदान  दे  सकता  मैं  श्री  माधव
 राव  सिंधिया  का  आमारी  हू  जो  दो  सप्ताह  पहले  केरल  आए  और  जिन्होंने  इस  सदन  के  हमारे
 कुछ  मित्रों  क ेसाथ  हमारे  अलंप्पी  बोट  कारें  को  देखा  जो  मी  एक  बार  केरल  आता है  मैंने
 देखा  है  कि  वह  अवद्य  ही  पुनः  आने  की  कोशिश  करता  हमारा  सांस्कृतिक  वातावरण  कुछ  ऐसा
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 है  कि  हर  कोई  केरल  आना  पसन्द  करता  मेरा  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को
 पर्यटन  के  विकास  के  लिए  अच्छी  मदद  करनी  चाहिए  ।

 केरल  में  कई  छोटे  लघु  स्तर  के  एकक  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  जानते  हैं  कि  अब  लघु
 उद्योगों  को  वह  सुरक्षा  नहीं  मिल  रही  है  जो  उन्हें  पहले  मिल  रही  थी  ।  किन्तु  मैं  यह  नहीं  कहता  कि
 उन्हें  अनुचित  रूप  से  सुरक्षा  दी  जानी  चाहिए  ।  किन्तु  यह  भय  है  कि  बड़े  व्यापारिक  घराने  लघु
 उद्योगों  को  निगलने  का  प्रयास  वे  बेनामी  तरीके  से  एक  ही  तरह  की  बात  कर  रहे  थे  ।
 अब  कोई  बेनामी  नहीं  किन्तु  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  यदि  इन  लघु
 को  बड़े  औद्योगिक  घरानों  द्वारा  उपेक्षित  कर  दिया  जाये  तो  उनका  अपना  कोई  अस्तित्व  नहीं
 रहेगा  ।  उन  लघु  उद्योगों  की  पहवान  करके  उन्हें  पर्याप्त  सुरक्षा  दी जानी  उदाहरणार्थे
 ट्रेंड  रबड़  उद्योग  केरल  में  बहुत  ही  छोटे  एकक  कार्य  कर  रहे  जबकि  ऐसे  बड़े
 एम०  आर०  एफ०  ओर  अन्य  लोग  भी  जो  इस  क्षंत्र  में  यदि  रबड़  के  उत्पादन  के  लिए

 लघु  एककों  को  सुरक्षा  नहीं  दी  जायेगी  तो  वे  समाप्त  हो  जायेंगे  ।  सरकार  उन्हें  सुरक्षा  देने  के

 लिए  पर्याप्त  उपाय  करे  ।

 छोटी  निजी  कम्पनियों  पर  दृष्टि  यदि  हमारे  वर्तंतान  उत्पाद  आय  कर  और
 सम्पत्ति  कर  ढांचे  का  उचित  पुनरीक्षण  न  किया  तो  इनमें  से अधिकतर  छोटी  निजी

 जो  लाम  कमा  रही  समाप्त  हो  जायेंगी  ।  अंशघारियों  को  लामांश  दिया  जाता  आयकर  तथा

 सम्पत्ति  कर  के  मुगतान  के  पश्चात्‌  उनके  पास  घन  नहीं  वर्तमान  उत्पाद  कर

 आय  कर  तथा  सम्पत्ति  कर  ढांचे  की  पर्याप्त  रूप  से  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  ताकि  उद्योग  का

 विकास  हो  सके  ।

 मैं  के  औद्योगिक  केन्द्र  से  सम्बन्ध  रखता  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  का

 एफ०  ए०  सी०  टी०  को  एक  अमोनिया  संयन्त्र  की  स्वीकृति  देने  के  लिए  मैं  उनका  शुक्रगुजार  हूं  ।

 केवल  दो  सप्ताह  पी०  आई०  बी०  ने  900  मि०  टन  की  क्षमता  वाले  अमोनिया  संयंत्र  लगाने

 की  स्वीकृति  दी  यह  लगमग  400  करोड़  रुपये  की  लागत  का  हम  इसके  लिए  सरकार  के

 आमारी  हैं  क्‍योंकि  यह  उन  प्रस्तावों  में  से एक  है  जो  पिछले  दस  वर्षों  से
 लम्बित  पड़ा  था  इसकी

 घोषणा  नई  सरकार  द्वारा  की  गई  है  ।

 एच०  एम०  टी०  का  चतुर्थ  एकक  देश  के  उन  एककों  में
 से  एक  है  जो

 लाभ  कमा  रहा

 और  हम  प्रिन्टिंग  के  सामान  का  उत्पादन  कर  रहे  और  एच०  एम०  टी०  का  लामचारी  एकक

 द्वारा  निर्भित  प्रिन्टिग  का  सामान  इतना  बढ़िया  है  कि  हम  उसे  पश्चिम  जमं॑नी  को  निर्यात  भी  कर

 रहे  इसमें  इतना  अधिक  सुधार  हुआ  इस  एकक  के  विकास  के  लिए  800  करोड़  रुपये

 का  प्रस्ताव  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूਂ  कि  वह  तुरन्त  इस  प्रस्ताव  को  लागू  करे  ।

 हिन्दुस्तान  इसेक्टिसाइड  कम्पनी  स्ावंजनिक  क्षेत्र  की उन  कुछ  कम्पनियों  में  से एक  है  जो

 लाभ  कमा  रही  है  ।  पुनालपुर  में  इस  एकक  के  विस्तार
 के

 प्रस्ताव  सरकार  को  इस  परियोजना  को
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 तुह़न्‍त  कार्शान्कित  किम  नानक  फ्रो०  पी०  के०  कुश्यिम  बानते-हैं  कि  हिन्दुस्तान  कायज
 निगम  ऐसी  कुछ  इकाइयों  में  से  है  जो लाम  अजब  कर  रहो  पुरलर  कामज  उद्कोब  एक  जर्स
 से  मी  अधिक  समय  से  बन्द  पड़ा  हमें  इस  दिशा  में  कुछ  कदम  उठाने  चाहिए  ताकि  इस  पुनालर
 कागज  उद्योग  को  चालू  किया  जा  सके  ।  एच०  पी०  सी०  की  इकाइयों  में  से  कोई  भी  इकाई

 पुनालर  कागज  उद्योग  को  पुनः  चालू  करने  में  काफी  सहायता  कर  सकती  है  ।

 यह  प्रस्ताव  किया  ग्रया  का  कि  दक्षिश्ञ  को  ग्रिड  मातकर  मुम्बई  हाई  से  गंस  लेकर
 गोबा  तथा  कर्नाटक  से  होते  हुए  कोचीन  तक  पहुंचायी  जा  सकती  है  ।  यह  दो  प्रकार  से  दक्षिणी  राज्यों
 क्ये  सहायता  कर  सकती  है  ।

 थी  रंगरक््तन  कुमारमंगलम  :  केवल  कोंचीन  तक  ही  क्यों  ?

 प्रो०  के०  बों०  चासस्त  :  केवल  ऊसी  स्थान  तक  के  लिए  ही  है.परन्तु  यद्दि  आवश्यकता  हो  तो

 यह  आिवेन्द्रम  तक  जा  सकती  है  ।  यदि  इस  प्रिड  को  चालू  किया  जाता  है  तो  इससे  हमारे  घरों  तक

 रसोई  गैस  पहुंच  सकती  है  ।

 केरल  में  अनेक  पैट्रो-रसायत्र  उद्योग  केरल  में  मी  विद्युत  सप्लाई  केवल  जल  विद्युत
 परियोजनाओं  पर  निमंर  यदि  इस  ग्रिड  को  चालू  किया  जाता  केरल  में  गैस  पर  आधारित

 ताप  विद्युत  स्टेशन  की  स्थापना  की  जा  सकती  मारत  सरकार  को  इस  बारे  में  गम्भीरता  से

 विचा र  करना  चाहिए  ।

 एल्कोहल  के  सम्धन्ध  मेरा  यह  कहना  है  कि  इस  समय  एल्कोहल  का  उत्पादन  पूरी  तरह  से

 छीरे  पर  विभंर  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  कि  एल्कोहल  का  उत्पादन  हम  कसाका  के  आध्तर

 पर  करने  का  प्रयत्न  यदि  कसावा  पर  आघारित  एल्कोहल  की  इकाइयों  की  स्थापना  करनी

 आरम्म  हों  उस  स्थिति  में  जिन  कृषकों  के  पास  कसावा  के  फार्म  इस  तरह  उनको  मी  मदद

 मिलेगी  ।

 कोचोन  स्थित्ति  कोघोन  छ्िफ्गि  यार्ड  के  सम्बन्ध  मैं  फही  कहूया.कि  सश्कार  द्वारा  राज

 निर्धारित  करने  के  अधवेशानिक  शरींके  के  कारण  हो  इसे  मारी  वित्तीय  संक्रट  का  सामना

 करना  पड़  रहा  होता  यह  है  ॥ि  कोचीन  दिप  याड़े  में  निभित  फोड़  क्य  भूल्त  लिर्धारण

 किया  जाता  है  जबकि  सरफार  का  कच्ची  सामग्री  पर  कोई  त्तियंत्रण  नहीं  इसके  स्थान  पर

 हस्ने  सस्‍्कार  के  पास  यह  प्रस्ताव  भेजा  है  क्रि  पोतधारी  अथवा  नीवहन  विमाग  द्वारा  कच्ची  सामग्री

 दी  जानी  चाहिए  तथा  नौवहन  कारखाने  को  निर्माण  लागत  तथा  प्रशासकीय  लागत  दौनों  दी  जानी

 अहिए  ।  यदि  ऐसा  किया  जा  सकता  है  केवल  तभी  शिपयाड  को  बनाया  जा  सकता  है  तथा  सरकार

 को  इस  बारे  में  गम्मीरता  से  विचार  करना  चाहिए

 उद्दाहूरण  के  तोझीबा  श्ेटरीज  नामक  एक  कम्पनी  है  जो  पिछले  पच्चीस

 रे  किर्लाजन  में  कार्य  कर  रही  है  ॥  परन्तु  कल  के  बाद  इसमें  तालाबन्दी  होने  जा  रही
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 पहले  पन्द्रह  वर्षों  में इसने  काफी  लाम  अर्जितःकिफ्ता  बा  4  केक्ल  पांच  वर्ण  जापकन  से  विदेशी
 प्रोद्योगिकी  का  आयात  किया  गया  था  तथा  यह  पूरी  वरह  से  असफल  उस  कारखाने  में  वे
 टा्च  को  बेटरी  बनाते  यह  विदेशी  प्रोद्योगिको  पूरी  तरह  से  असफल  हो  गई  तथा  दस  करोड़  रू०
 पुनः  ख्  किए  गये  परन्तु  उसका  भी  कोई  लाम  नहीं  हुमा  ।  अतः  मेस  अम्ुरोधःहै  कि  हकथें  विदेशी
 प्रौद्योगिकी  का  चयन  करने  में  अत्यन्त  सावघाबी  बरतती  चाहिए  तथा  हमें  चयनक्षम  होना  चाहिए  ।
 अम्वथा  इस  पर  हमें  ऋटहुत  अधिक  पैसा  ख्ल  करना  पड़ेका  ।

 झो  ई०  अहमद  :  क्या  यह  प्रौद्योगिकी  अथवा  दूसरे  किसी  वुप्रबन्धन  के  कारण  है  ?

 प्रो०  के०  वो०  थासस  :  यह  केवल  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  कारण  स्वयं  कम्पनी  ने  भी  यह
 स्वीकार  किग्रा  है  कि  जपपाली  की  असफल  हो  है  जबकि  हमारी  प्रौद्योग्रिक्रो  सफल  हुई  है  ।

 जब  आप  विदेशी  प्रौद्यो।की  के  बारे  में  विचार  तो  आप  यह  समझें  कि  सप्री  विदेशी
 गिकी  का  स्वागत  किया  जाना  चाहिए  ।  हमें  इसमें  सावधानी  बरतनी  चाहिए  ।

 थीं  ६०  अहयद  :  अतएव  वतंमान  स्थिति  से  उबरने  के  लिएਂ  उन्हें  विदेशी  प्रीक्षगिकी  से
 बचता  चाहिए  ।

 झी  वो०  के०  थामस  :  इसका  कुछ  समाघान  निकाला  जाना

 अब  मैं  विकास  केन्द्रों  के  बारे  में  कुछ  कहना  इस  समय  मारत  सरकार  का  यह
 प्रस्ताव  है  कि  प्रत्येक  विकास  केन्द्र  लग्मग  पचास  एकड़  मूमि  में  बना  होकਂ  केरल  जंसे
 राज्य  में  हल  एकड़.से  अधिक  मूप्रि  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री  पीਂ  सो०  घाक्‍को  :  आप  गलत  वक्तव्य  दे  रहे  बया  आप  जानते  हैं  कि

 माननीय  मन्त्री  जी  ने  समाचार-पत्र  में  वक्‍तव्य  दिया  है  कि  उनके  निर्वाचन-क्ष त्र  में  एक  नया  विकास

 केन्द्र  खोला  जायेगा  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  सस्ते  पो०  खे०  :  मुझे  दुख  मैंने

 ऐसा  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  मैं  आपको  बताऊंगा  कि  यह  किस  बारे  में  है

 शो  पी०  सी०  चाक्को  :  यह  एक  अच्छा  निर्णय  मैं  इस  निर्णय  का  स्वागत  कर  रहा  हु  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैं  नहीं  चाहता  कि  माननीय  सदस्य  इसका  स्वागत  मैंने  ऐसा

 कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  आपको  इसकी  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए  ।

 शो  ई०  अहमद  :  विकास  केन्द्रों  पर  पुनः  आते  हुए  मुझे  यह  कहने  की  अनुमति  दी  जाए  कि

 काफी  समय  पहले  वर्ष  ही  अथवा  में  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  था  परन्तु  इस  पर

 कार्यान्वयन  केवल  अमी  ही  किया  गया  है  ।  अलेप्पी  में  इसे  चालू  किया  गया  है  जो  कि  मन्त्री  जी  का

 मन्क्ती की का तिर्बाचन-क्ष त्र होने के कारण ही इस्रे चालू नहीं किमा गया है । 334



 अनुदानों  की  मांगें  1991-92  22  1991
 उद्योग  मन्त्रालय

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  वह  आपकी  प्रशंसा  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मैं  ऐसी  प्रशंसा  नहीं  चाहता  ।

 प्रो०  के०  धो०  थामस  :  विकास  केन्द्रों  पर  दोबारा  आते  मैं  कहना  चाहू गा  कि
 यदि  500  एकड़  जमीन  की  इसके  लिए  आवश्यकता  पड़ती  है  तो  कैरल  जैसे  राज्य  उतनी  मूमि  नहीं
 दे  सकते  ।  वे  केवल  50  अथवा  30  एकड़  जमीन  दे  सकते  यदि  वहां  पर  कोई  विकास  केन्द्र
 500  एकड़  जमीन  में  स्थापित  किया  गया  है  तो  केरल  तथा  पूर्वोत्तर  ज॑से  छोटे  राज्यों  में  इसे  50

 एकड़  अथवा  30  एकड़  अथवा  25  एकड़  के  छोटे  केन्द्रों  में  बांदा  जा  सकता  अतएव  इस  प्रस्ताव
 पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हू  ।

 ]

 झरो  राम  कापसे  :  उपाध्यक्ष  स्वतंत्रता  के  बाद  जिस  तरह  की  उद्योग  नीति

 रही  उसमें  परिवर्तन  लाने  का  विचार  आज  शासन  कर  रहा  आज  तक  जो  नीति  रही  उसमें
 ज्यादा  से  ज्यादा  नियंत्रण  लगाए  गए  ॥

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 सभा  कल  11.00  बजे  म०प०  पर  पृनः  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6.17  मनण्प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  समा  23  1991/1  1913

 के  ग्यारह बजे  तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 मुद्रक  :  सम्राट  ओखला  इण्डस्ट्रियल  ,  नई
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 (6  1991  प्रतिलिप्पधिकार  सोक  समा  सचिवालय

 लोक  समा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  379
 382  क॑  अन्तगंत  प्रकाशित  ओर  प्रबन्धक  सम्राट  ओखला  इण्डस्ट्रियल  एस

 नई  दिल्‍ली]0020-दवारा  मुद्रित  ।


